
 .  .  vo
 खंड  6,  अंक  1,  20  1991

 29  1913

 लोक  सभा  बाद-वियाद

 का

 हिग्दी  संस्करण

 6  में  अंक  ।  से  10  तक

 लोक  सभा  सचिवालय
 नई  दिल्‍्लो

 पृण्य  ।  थार  स्यले



 संश्करण  में  सम्मिलित  मूल  अंदेजी  कार्यवाही  और  हिन्दी  संस्करण  में  सम्मिलित  मूल
 हिन्दी  कार्यवाही  ही  प्रामाणिक  मायी  जायेगी  ।  उनका  अनुवाद  प्रामाणिक  नहीं  माना  जाबेमा  ।]



 |

 हक

 (७,

 एाषाफ
 हू

 181,

 ४७४

 ५६86.

 9०]

 |

 हशफ

 ०2०७०

 (४,

 साध
 क

 ७४५३

 (&#.

 छुशुका

 >>.)

 22

 4:

 फ़

 हैं

 ०

 है

 ६.

 5७

 4

 फिज०

 ६

 ६६६४.

 08

 ।

 हु%ऊ

 ००,

 उठ

 साक्न

 ०३६,

 है

 ||

 «०

 १

 8,
 मई

 फाशक-ह
 «

 (२

 १६

 ३)

 | 8]

 4?

 4

 9९

 ९5, शुड

 कै

 90
 ७७७»

 0७७

 धजक
 ७७७
 3७ ७७

 4७».

 १३४७-७७) थक
 पक

 पाक पा
 ३३७

 कारक
 सह

 जाए

 शातक+सच
 शक
 0०००
 बाज
 रत

 सका
 ०

 धाकਂ
 सका
 सा
 कक
 पाक
 कक

 पक

 £+
 -

 4०%

 62

 /

 02

 4*%

 औ

 ५४



 विदय-सुची

 नी
 बह्मम  खंड  6,  दूसरा  1991/1913

 अंक  1,  20  1991/29  1943
 अं  िडसडक  सतत

 विषय

 सबस्यों  हारा  शपथ  प्रहज

 निधन  सम्बस्धी  उल्लेख

 सालदोब  के  संसदोय  शिष्ठसंडल  का  स्वागत

 प्रक्कों  क ेमोखिक  उत्तर

 प्रएन  संख्या  ।  से  3

 प्रश्नों  क ेलिलित  उस्तर

 तारांकित  प्रश्न  संस्या  4  से  8  और  10  से  20

 अतारांकित  प्रश्न  संद्या  |  से  31,  33  से  39,  4  से  84,  86  से
 110,  112 से  129,  3।  से  1$6  भौर
 158  थे  201

 सदस्यों  हारा  शपण  प्रहण

 बाराजसी  में  कानूत  ओर  व्यचस्था  को  स्थिति  के  बारे  में

 सभा  पहल  पर  रखे  गए  पत्र

 उपाध्यक्ष  हारा  धोषणा

 सबस्य  हारा  त्यागपत्र

 रण  ओद्योगिक  कंपनो  संशोधन  विधेषक--पुरःस्थापित

 पुर:स्थापित  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 श्री  मनमोहन  सिह

 शी  सोमनाथ  चटर्जी

 247  और  267

 248--267

 269

 270

 270

 271

 273

 *किसी  सदस्य  के  नाम  पर  अंकित  |  जचिन्हं  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  सज्ञा  मे  उस  प्रहत
 को  उस  ही  सदस्य  ने  पूछा  था  ।

 ५



 श्री  बसुदेव  आचाय॑े

 श्री  जसवन्त  सिह

 श्री  हरि  किशोर  सिंह

 श्री  चित्त  बसु

 श्री  लोकनाथ  चौधरी

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी

 श्री  भोगेन्द्र  झा

 मियल  377  के  अधीन  मामले

 गांव  के  संबंध  में  उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  के  बोच

 विवाद  की  जांब्र  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  करते  की

 श्यकता

 डा०  कातिकेश्वर  पात्र

 आतंकवाद  का  मुकाबला  करने  के  लिए  हरियाणा  पुलिस  को

 निकतम  शस्त्रों  स ेसुसज्जित  करने  और  हरियाणा  विशेषकर

 पंजाब  की  सीमा  से  लगते  हुए  जिलों  में  केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस  बल
 की  अधिक  कम्पनियां  तैनात  करने  की

 कुमारी  शैलजा

 महाराष्ट्र  को  पर्याप्त  मात्रा  में  पेयजल  प्रदान  करने  के

 लिए  महाबलेश्वर-पंचगनी  पहाड़ी  संरगाह  क्षेत्र  में  वेन्‍्ना  नदी  पर
 प्रस्तावित  बांध  को  मंजरी  देने  की  आवश्यकता

 श्री  पृथ्वीराज  डी०  चम्हाण

 कनाटक  में  मंगलौर  तेलशोधक  कारछाना  भौर  पेट्रोरसायन
 पोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  की  आवश्यकता

 श्रीमती  बासव  राजेश्वरी

 वन  सम्पदा  को  आग  से  बचाने  की  नई  तकनीक  विकसित  करने  की
 भावश्यकता

 श्रीमती  भावना  चिखलिया

 राजकोट  से  दिल्ली  के  बोच  नियमित  हवाई  सेवा  पुनः  शुरू  करने  की
 आवश्यकता

 श्री  चन्द्रेश  पटेल

 a

 287

 292--296

 292

 293

 293

 294

 294

 295



 विषय  पृष्ठ

 बिहार  का  द्त  औद्योगिक  विकास  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भाड़ा
 समानीक रण  नीति  समाप्त  करने  की  आवश्यकता

 श्री  छेदी  पासबान  295

 देश  में  जल  संसाधनों  के  संरक्षण  और  उचित  प्रबन्ध  के  बारे  में

 राष्ट्रव्पापी  चर्चा  आयोजित  करने  की  आवश्यकता

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  296

 जल  निवारण  तथा  उपकर  विधेयक  296--322

 विचार  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 श्री  कमल  नाथ  296

 श्री  जसवन्त  सिह  298

 श्री  विजय  कृष्ण  हास्डिक  302

 श्री  ई०  अहमद  303

 डा०  राम  चन्द्र  डोम  305

 डा०  कातिकेश्वर  पात्र  307

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  309

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  311

 श्री  भोगेन्द्र  झा  314

 श्री  राम  कापसे  316

 श्री  के०  पी०  सिंह  देव  317

 श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  321

 का  संत्रणा  सप्तिति  314

 सातवां  प्रतिवेदन
 बन्‍न्‍न्‍«»म  >>  »-+-  काना  5



 दसबों  लोक  सभा  के  सदस्पों  को  वर्णानुकरमानुसार  सूची

 ञ्

 श्री  थाइल  जॉन

 श्री  मुमताज

 अकबर  भी  बी०

 श्री  राजेन्द्र

 अडईकल  श्री  एल०

 श्री  ए०  आर०

 अस्वारासु  श्री

 श्री  मणि  शंकर

 श्री  एम०

 श्रीमती  चसप्रभा

 अवेश  महस्त

 श्री  ए०

 श्री  ई०

 श्री  कमालुद्दीन

 अह॒ि  श्री  आनन्द

 श्री  बसुदेव

 डा»  फैयाजुल

 श्री  लाल  कृष्ण  )

 श्री  आर०  धनुषकोडी

 ह्

 श्री

 श्री

 भी  गुस्ल

 (0)



 (0)

 z

 श्री  के०  पी०

 श्री  स्वरुप

 उमा  कुमारी

 श्री  लाईता

 उम्मारेड्डी  प्रो  ०
 श्री  ललित

 ए्‌

 श्री  फ्रैंक  आंग्ल  भारतीय )

 ञो

 श्री  चनेया  )
 श्री  खुलतान  सलाउद्दीन

 ्ष

 श्री  विनय  )

 श्री  प्रभु  दयाल

 डा०  जी०  एल०

 श्री  महेश

 कमल  श्री

 श्री  श्याम  लाल

 श्रीमती  कमला  कुमारी

 श्री  राम  सिंह
 श्री  जेड>०  एम०

 श्री  राम

 श्री  गुरूदास

 प्रो०  एम०

 श्री  अरविन्द  तुलशीराम
 कालका  श्री

 श्री  पी०  पी०

 श्री  शंकर  राव  दे०

 श्री

 वन

 को शपथ-प्रहण की ।



 (09

 श्री  वेंकट  कृष्ण  रेड्डी

 कुमारी  पद्मश्री

 कुन्जी  श्री

 श्री  सी०  के०  )

 श्री  नीतीश

 श्री  वी०  धनंजय

 श्री  रंगराजन

 प्रो०  पी०  जे०

 श्री  बालिन

 श्री  रामक्रषण

 कृष्ण  श्री  एस०

 कृष्ण  श्री  एम०

 कृष्णणन्र  कोर  श्रीमती

 डा०  विश्वानाथम

 केशरी  श्री

 ओ  रामकृष्ण

 श्री  गया  प्रसाद

 श्री  गंगा  राम

 श्रीमती  शोला

 श्रीमती  केसरबाई  सोनाजी

 सब

 श्री  तारा  चनद
 श्री  डी०  डो०

 श्री  भुवन  चन्द्र

 भी  अयूब

 श्री  असलम  शेर

 श्री  गुलाम  मोहम्मद

 श्री  सुखेन्दु
 श्री  मदन  लाल

 श्री  सलमान

 ts  3७833 SSSR र+ज

 को पु महू व की



 डा०  परशुराम
 भरी  संतोष  कुमार

 श्री  गोपी  नाथ

 श्री  अब्दुल
 श्री  अशोक

 श्री  छीतृभाई

 श्री  उदयसिह  राव

 श्री  माणिकराव  होडल्या

 श्री  सुधीर

 गिरिजा  श्रीमती

 श्री  सी०  पी०  मुदाल
 श्री  विलास  राव  नागनताथ  राव

 गुडा  श्री  नी०  के०

 श्री  इन्द्रजीत

 शी  तरुण

 श्रीमती  सुशीला
 श्री  गिरिधर

 डा०  महावीर  सिह  हरि  सिंह  जी  )
 श्री  ए०  सेनापति

 प्री  के०  वेंकटगिरि

 श्रीमती  शीला

 च

 श्री  रामचन्द्र  मरातेराव

 श्री  पवन  सिंह

 प्रो०  सुशान्त

 श्री  निर्मल  कान्ति

 श्री  सोमनाथ

 श्री

 चन्द्रशेज  भीमती  मारगथम

 श्री  अस्दुलाल



 भी  पृथ्वीराज  डी०  )

 श्री  पो०  सी०

 श्री  ए०

 श्री  किरिप

 श्री  ईश्वर  भाई  खोड़ा  भाई

 श्री  हरि  सिंह

 कु०  दीपिका

 श्रीमती  भावना

 श्री  पी०

 चिन्ता  डा०

 श्री  रमेश

 श्री  ए०  वो०  ए०  गनी  खां

 डा०  के०  वी०  आर०

 श्री  नारायण  सिह

 श्री  पंकज

 श्री  राम  टहल

 श्री  राम  प्रकाश

 श्री  रुद्रसेन

 श्री  लोकनाथ  )
 श्री  सैफुद्दीन

 श्री  बापूहरि

 श्री  चेतन  पी०  एस०

 श्री  शिवराज  सिंह

 छः

 श्री  सरताज  सिंह
 छोटे  श्री

 हा

 श्री  सत्यनारायण

 श्री  एम०  आर०
 कादम्बूर

 ढा०  बी०  णो

 जय  श्री

 श्री  ९०



 असबंत  श्री

 श्री  खेलन  राम

 श्री  बलराम

 श्री  बारे  लाल

 जाफर  श्री  सी०  के०

 जायनल  श्री  )
 श्री  आर०

 श्री  श्रीकान्त

 डा०  खुशी राम  ४  गरोमल

 श्री  अन्ना

 श्री  दाऊ  दयाल

 श्री  भोगेम्द्र  )

 भ्रो  भोहनलाल

 ढ़

 श्री  डो०  जे०  झोर

 श्री  जगदीश

 श्री  के०  राममूर्ति  )

 श्री  अंकुशराव  )
 ड़

 श्री  गाभाजी  मंगाजी

 महेस्त्र  कुमार  सिंह

 भी  सोमजोभाई

 भी  प्रबीन

 श्री  एन०

 श्री  मोहन  एस०  और  नगर

 डा०  राम  चसर

 श्री  के०  वी०

 ताराबेबी  भीमती  डी०  के०



 तारा  भ्री

 श्री  पीयूष

 तेजनारायण  श्री

 श्री  तरित  वरण

 कुमारी  फ्रिडा

 श्री  रमेश  बरद्न

 श्री  प्रकाश  नारायण

 श्री  ब्रज  किशोर

 श्री  लक्ष्मीनारायण  मणि

 श्री  अरविन्द  )
 थ

 प्रो०  के०  वी०

 श्री  पी०  सी०

 श्री  पी०  के०

 श्री  संदीपम  भगवान

 बढ

 श्री  अमल

 श्री  सुनील

 श्री  अनादि  चरण

 श्री  जितेस्द्र  नाथ  )

 श्री  द्वारकानाथ

 श्री  राम  सुन्दर

 दिग्विजय  श्री  )

 श्री  शरद  उत्तर-मध्य )
 श्री  श्रीश  चन्द्र

 श्री  पवन

 श्रीमती  सरोज

 श्री  संतोष  मोहन

 श्री  एच०  डी०

 श्री  मुरली

 श्री  बी०



 (९॥)

 महारानी  विभु  कुमारी

 श्री  अनंतराव

 श्री  अशोक  भानंदराव  )

 श्री  चन्दूभाई

 श्री  जगत  वीर  सिंह
 ।

 श्री

 प्रो०  प्रेम

 श्री  येलेया

 श्री  विदुरा  विठोबा

 श्री  राम

 श्री  ए०  वेंकटेश

 श्री  जी०  देवराय

 श्री  मृत्युंजय  )
 श्री  सुबास  यन्त्र  )  ु

 श्री  डी०  के०  उत्तर  )

 श्री  के०  भार०  )

 श्री  पी०  जी०

 भ्री  गोविन्दराव

 श्री  अरविन्द

 श्री  सिहप्पा  भीमप्पा

 ।

 श्री  डी०

 श्री  हरपाल
 श्री  शरत्‌  चम्द्र

 श्री  शिवाजी

 डा० अमृतलाल कालिदास श्री उत्तमभाई हारजीभाई श्री चन्द्रेश श्री प्रफुल ' मु ५0 ऋिक (इ>लाप्र भी बूशिण



 भी  भीम  सिंह

 श्री  रामपूजन

 श्री  श्रवण  कुमार

 श्री  सीमाभाई

 श्री  हरि  भाई

 श्री  हरि  लाल  ननजी

 पदुमा  डा०

 डा०  बसंत  निबरटी

 श्री  शरद  चन्द्र  गोविन्द  राव

 श्री  अजित  उत्तर

 श्री  उत्तमराव  देवराव

 श्री  यशबंतराव

 श्री  विजय  एन०

 श्री  शिवराज  वी»

 कुमारी  सूर्यकान्ता

 श्री  रामेश्वर

 श्री  अन्यवरी  बसबराज

 श्री  प्रकाश  बी०  )

 श्रीमती  प्रतिभा  देवीसिह

 श्री  सुरेन्द्र  पाल

 श्री  हरिन

 श्री  श्रीबल्लभ

 6०  लक्ष्मी  नारायण

 डा०  कार्तिकेश्वर

 श्री  राजेश

 डा०  देबी  प्रसाद  उत्त
 श्री  रूपचन्द

 श्री  बेंकट  रंगया  नायडू

 श्री  छेदी

 श्री  राम  बिलास
 ः  र  रछ  छह  छह  छए  रए  र  रउ>__औी

 *20-11-91  को  शपथ  ग्रहण  की  ।



 (४)

 श्री  सुकदेव

 श्री  बलराज

 श्री  कबीन्द्र

 श्री  आनम्द  गजपति  राजू
 डा०  पी०  वल्‍लल

 श्री  शांताराम

 श्री  शशि

 श्री  के०  )

 श्री  आर०

 प्रभु  श्री  हरीश  नारायण

 श्री  बी०  श्रीनिवास

 श्री  हरि  केवल

 श्री  राधिका  रंजन

 श्री  बी०  एल०  शर्मा
 श्री  मंगलराम

 फर्नानडी  श्री  आस्कर

 श्री  जाज

 मोहम्मद  झली  अशरफ

 श्री  एम०  ओ०  एच०

 श्री  पांडरंग  पुंडलिक

 फैली  श्री  एडआड्डों

 श्री  दत्तात्रेय

 श्री  पवन  कुमार

 कुमारी  ममता

 श्री  उठव

 श्री  पलास

 श्री  नरेश  कुमार  )
 क्रो  अनिल

 श्री  बित्त

 डा०  असीम



 (xi)

 बाला  श्री  जी०  एम०  सी०

 श्री

 बूटा  श्री

 श्री  राम  तारायण

 श्री  महेन्द्र

 बहा  श्री  सट्येन्द्रनाथ

 है

 श्री  मनो  रंजन  )
 श्री  विश्वेश्वर

 श्री  नानी

 श्रीमती  मालिनी

 श्री  अवतार  सिह

 श्रीमती  दिल  कुमारी

 भाग्ये  श्री  )
 श्री  परसराम

 श्री  गिरधारी  लाल

 श्री  दिलोप  शिह

 श्री  तेजसिंह  राव

 श्री  प्रताप  राव  बी०

 डा०  कृपासिन्धु

 ।

 मंजय श्री श्री ब्रह्मानंद श्री सनत कुमार श्री सूरज श्री कमला मिश्र श्री पीटर जी० श्री कृष्ण ) श्री साईमन श्री घमंपाल सिंह श्री पूर्ण चरद्र



 श्री  )
 श्री  एस०

 डा०  आर०

 श्री  रशीद

 श्री  बिनोद  बिहारी

 श्री  बीर  सिंह

 श्री  शेलेन्द्र

 श्रीमती  सुमित्रा

 महेम्द्र  श्रीमती

 माडे  श्री  जी०

 श्री  राजाराम  शंकरराव

 श्री  शिव  चरण

 श्री  नाथूराम
 श्री  रामनिवास

 श्री  जनादन

 श्री  राम  नगीना

 श्री  श्याम  बिहारी

 श्री  सत्यगोपाल

 भी  भेरू  लाल

 श्री  गोविन्द  चन्द्र

 श्रीमती  गीता

 श्री  सुब्रत  )
 श्री  अजय

 श्री  बी०  एम०  दक्षिण  )

 श्री  कड़िया

 श्री  विलास

 श्री  के०  एच०

 श्री  के०  )
 डा०  एन०  )

 ही  तस,ल'कसससछआ  आस  फआआआ  ऊेखतकोे यन+न3तलत3.3++न-त--अभननान+थत+3तमनपनयनन-+त+तनन$+तभतततफणीय  न

 न को शपथ ग्रहण की । 6.] को शपथ प्रहण की ।



 श्री  रूप  चंद
 श्री  एम०  वी०  चन्द्रशेखर

 श्री  एम०  वी०  वी०  एस०

 श्री  दत्ता

 श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद

 श्रो  पाला  के०  एम०  )

 श्री  हम्नाह

 श्री  आनस्द  रत्न

 श्री  अर्जुन  सिह

 श्री  चन्द्रजीत

 श्री  चुन  चुन  प्रसाद

 भरी  छोटे  सिंह

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद

 श्री  राम  लखन  सिंह

 श्री  रामशरण

 श्री  विजय  कुमार

 डा०  एस०  पी०

 औओ  शरद

 श्री  सत्यपास  सिंह

 श्री  सूयंनारायण

 थी  याइमा  सिंह

 डा०  जयन्त

 भ्री  रामचणा

 राजना  श्री

 राजरवि  श्री  बी०  )
 डा०  आर०  के०  जी०  )

 श्री एस० विजयराम श्री भू० विजय कुमार को शपथ ब्रहण की ।



 श्रीमती  बसुस्धरा

 राजेन्द्र  भ्री  एस०  एस०  आर०

 *राजेश  श्री

 डा०  वी०

 श्रीमती  बासवा

 श्री  नारायण  भाई  जमला  भाई  उत्यघुर  )
 भी  काशी  राम

 राम  श्री  )
 श्री  प्रेमबन्द

 श्री  मुल्लापल्ली

 रामदेव  श्री

 श्री

 राम  श्री  ए०  जी०  एस०

 श्री  के०

 राम  श्री

 राम  राब

 श्री  भार०

 श्री  बोलला  बुललो

 श्री  एम०  रमलना

 श्री  कल्पनाथ

 श्री  नवल  किशोर

 श्री  रवि

 श्री  रामनिहोर

 श्री  लाल  बाबू

 डा०  सुधीर

 श्रो  हाराधन  )

 राय  श्री  सुदर्शन

 राय  श्री  अमर

 भी  जे०  चोक्‍का  )
 श्री  डी०  वेंकटेश्वर

 *26-11-91  को  शवथ  प्रहण  की  ।



 ti)

 श्री  पी०  वी०  नरसिह

 श्री  वी०  कृष्ण  (

 श्री  प्रभुलाल
 श्री  भगवान  शंकर

 प्रो०  रासा  सिंह
 डा०  लाल  बहादुर

 श्री  मोहन

 श्री  राम  लाल

 रेडडय्या  श्री  के०  पी०

 श्री  अनन्त  बेंकट

 श्री  आर०  सुरेन्द्र

 श्री  ए०  इस्द्रकरन

 श्री  एम०  बागा

 श्री  जी०  गंगा  )
 श्री  मगुन्टा  सुब्बारामा

 श्री  मुहासमुदम  झानेन्र

 शी  बी०,एन०

 श्री  वाई०  एस०  राजशेखर

 श्री  विजय  भास्कर

 रोशन  श्री

 प्रो०  सावित्री

 लालजान  श्री  एस०  एम०

 श्री  गुमान  मल

 थ

 श्री  शंकरजी  लक्ष्मणजी

 श्री  उपेन्द्र  नाथ

 श्री  फू

 *20-11-91  |-9]  को  शपथ  ग्रहण  की  ।

 *25-11-91  |  को  शपथ  प्रहण  की  ।



 श्री  भवानी  लाल

 श्री  रतिलाल

 श्रीमती  रीता

 कु०  विमला

 श्री  शिवशरण  )

 श्री  सुशील चन्द्र
 श्री  अटल  बिहारी

 श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव

 श्री  के०  तुलसिऐया
 श्री  मुकुल  बालकृष्ण

 वी  वी०  एस०

 श्री  आर०  जी०

 श्री  रामचन्द्र  )

 बीरेन्द्र  श्री

 श्री  शिवलाल  नागजी  भाई

 शा०  गिरिजा

 श्री  बी०

 श्री  बिरंजी  लाल

 श्री  जीवन

 भी  राजेन्द्र  कुमार

 श्री  विश्वताथ

 श्री  सतीश  कुमार

 डा०  महादीपक  सिंह

 श्री  राजनाथ  सोतकर

 श्री  विश्वनाथ

 आचायं  विश्वनाथ  दास

 श्री  मानवेना  )
 श्री  डामू  बरक्‌

 —_———_—  >--++-+++»-पप:थ/थ/थ3थि:थिथिथथ,/पपैेेे"्+++_हतह/हतहक्‍तमहम
 “20-11-91  को  क्षपथ  प्रहण  की  । wT  अर

 हे



 श्री  कोडाकनी  गौडाना

 श्री  अष्टभुजा  प्रसाद

 श्री  विद्या  वरण

 कुमारी
 डा०  राजगोपालन

 श्री  बिन्तासामी

 स

 श्रो  पूर्णो  ए०

 श्री  दिलीप  भाई

 श्री  पी०  एम०

 सज्जन  श्री  दिहली )

 श्री  योगानन्द

 डा०  गुणवन्त  रामभाऊ

 श्री  मोहम्मद  युनुस

 साक्षी  डा०

 श्री  धमंण्णा  मोंडय्या

 श्री  गंगाघरा

 श्री  ए०  प्रताप

 श्री  सुधीर

 क्रो  भोरेश्वर

 श्रीमती  कृष्णा

 श्रीमती  विजयराजे

 श्री  माधवराव

 श्री  एम०  बी०

 ढा०  सी०

 श्री  भजीत

 श्री  अभ्य  प्रताप

 श्री  अर्जुन

 श्री  उदय  प्रताप

 थ्री  लेलसाय



 डा०  छत्रपाल

 श्री  जंगवीर

 श्री  दल

 श्री  देवी  बकस

 कु०  पुष्पा  देवी

 श्री  प्रताप

 श्री  ब्रजभूषण  शरण

 श्री  मनफूल

 श्री  मोतीलाल

 श्री  मोहन

 श्री  राजबीर

 श्री  राम  (हरिह्/र)
 श्री  राम  नरेश

 श्री  रामपाल

 श्री  राम  प्रसाद

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप

 श्री  शिवशरण  )

 श्री  शिवेन्द्र  बहादुर
 श्री  सत्यदेव

 श्री  सूयंतारायण

 श्री  हरि  किशोर

 श्री  के०  पी०

 श्री

 श्री  एन०

 श्री  थोटा

 श्रो  मनोरंजन

 श्री  कोड्डीकुनील
 श्री  कृष्ण  दत्त

 श्री  इश्राहीम  सुलेमान

 *20-11-91  को  शपथ  प्रहण  की  ।



 श्री  अर्जुन  चरण

 श्री  मुहीर

 श्री  शाहबुद्दीत

 श्री  मनक्राम
 श्री  शिबू

 श्री  सूरजभानु

 डा०  के०  एस०

 श्री  चिन्मयानन्द

 श्री  जी०  बेंकट

 श्री  सुरेशानन्द

 श्री  भूपेन्द्र  सह
 श्री  विजय  कृष्ण

 श्री  सेयद  मसुदल



 "  कायक्ष

 श्री  शिधराज  बी  ०  फाशटिल

 शपाध्यक्ष

 श्री  एस०  मल्लिकार्जुनय्या

 सस्ापति  तालिका

 राव  राम  सिह

 श्री  शरद  दि

 थी  रशीद  मसूद

 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचायं

 श्री  पी०  एम०  सईद

 क्री  राम  नाईक

 भहाशालखित
 क्री  के०  सी०  रस्तोगी



 संजिमण्डल  के  सदस्य

 प्रधान  मंत्री  तथा  लोक  शिकायत  तथा  श्री  पी०  वी०  नरसिह  राव
 विज्ञान  ओर  महासागर

 परमाणु  रसायन  और
 प्रामीण  नागरिक  पूर्ति  और

 साबंजनिक  वितरण  तथा  उद्योग  मंत्रालय  का

 अतिरिक्त  मंत्रालयों/विभागों  के  प्रभारी  तथा
 अन्य  उन  विषयों  के  जो  मंत्रिमंडल  स्तर  के

 किसी  अन्य  मंत्री  अथवा  राज्य  मंत्री

 को  नहीं  दिए  गए  हैं  ।

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 कृषि  मंत्री

 गृह  मंत्री

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री

 शहरी  बिकास  मंत्री

 कल्याण  मंत्री

 स्थाय  और  कम्पनी  काय॑  मंत्री

 तागर  बिमानन  और  पयेटन  मंत्री

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री

 जल  संसाधन  मंत्री

 वित्त  मंत्री

 विदेश  मंत्री

 रक्षा  मंत्री

 श्री  अर्जुन  सिह

 श्री  बलराम  जाखड़

 श्री  एस०  बी०  धन्हाण

 श्री  एंग०  एल०  फोतेदार

 श्री  गुलाम  नबी  भाजाद

 श्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ

 श्रीमती  शीला  कौल
 की  कीजिया तय  तक  लो  अकलीक TUES  ३३

 श्री  के०  विजय  भास्कर  रेड्डी

 श्री  माधव  राव  सिंधिया

 श्री  बी०  शंक  रानन्द
 श्री  विद्यायरण  शुक्ल

 श्री  मनमोहन  सिंह

 श्री  माधव  सिंह  सोलंकी

 श्री  शरद  पार



 (xxiii)

 राज्य  मंत्री

 पोजना  और  कारयेक्रम  क्रियान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 विद्यत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्ना  स्रोत  मंत्रालय  के

 हैं  राज्य  मंत्री

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 राज्य  मंत्रो

 नागरिक  पूति  और  सावंजनिक  वितरण  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मत्रालय  में

 राज्य  मंत्री

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  काये  और  खेलकूद
 विभाग  तथा  महिला  और  बाल  विकास  में

 राज्य  मंत्री

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 नागर  बिप्तानन  और  पयंटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 संसदीय  काये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री

 संसदीय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय
 और  कम्पनी  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 श्री  एच०  भार०  भारदह्ाज

 श्री  पी०  चिदम्बरम

 भरी  संतोष  मोहन  देव

 श्री  अशोक  गहलोत
 श्री  तदण  बगोई

 झभी  गिरिधर  गोमांगो

 श्री  कमल  नाथ

 श्री  अजित  कुमार  पांजा

 क्षी  राजेश  पायलट

 क्री  कल्पनाथ  राय

 श्री  पी०  ए०  संगमा

 श्री  कमालुह्दीन  अहमद

 श्री  मार्गेरेट  अल्या

 श्री  एम०  अदणभा  बलम

 कुमारी  ममता  बनी

 श्री  एडुआर्डो  फैलीरो

 भी  एम०  ओ०  एच०  फारूक

 श्री  एम०  एम०  जैकब

 श्री  रंगराजन  कुमार  मंगलभ

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार



 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रीः  हि

 रसायन  भौर  उन्रक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 प्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ग्रामीण  विकास  मंझालव  में  राज्य  मंत्री

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री

 स्वास्थ्य  और  परिवार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 उप-मंत्री

 अम  मंत्रालय  में  उप-मंतीਂ

 कल्याण  मंग्राणय  में  उप-मंत्री

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री

 संचार  मंत्रालब  में  उप-संची

 गृह  मंत्रालय  में

 सूचना  और  प्रसनरण  मंजालव  में  उप-मंत्री

 कोयला  मंत्रालय  में  उप-मंत्री

 श्री  पी०  जै०  फुरियन
 श्री  के०  सो०  सेंका

 हरी  मल्लिकार्जु त
 चिन्ता  मोहत

 डसमभाई ए  च०  पटेल

 श्री  शांताराम  पोतढुब्े

 मुहलापरूलो  रामबाद्तत

 की  दबबोर  सिए

 थी  जी०  बेंकटस्वामी

 पी०  के०  थुंगन
 रामेश्बर  ठाकुर

 श्रीमती  डो०  के०  तारादेबी

 सिडाब॑

 थी  पन  सिह  घातोबर

 श्री  के०  कमला  क्ुसारो
 श्री  सलमान  लुर्धीद
 श्री  पी०  बी०  रंगम्बा  नायडू
 श्री  राम  लाल  राही

 कुमकरी  विरिजा  व्यास

 श्री  एस»  थी०  ग्यक््म

 कह
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 लोक़  समा  बजे  म०.पू०  पर  समबेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 ण०  परृ०

 सदस्यों  हारा दपय

 ध्ही  पी०  बी०  मरसिह  राव

 श्री  शरद  पवार

 कुमारी  सूरबंकास्ता  पाटिल  )

 श्री  कै०  पी०  सिंह  देव

 श्री  सतीश  कुमार  हार्मा  )

 डा०  छत्रपाल  सिंह

 भरी  बोर  सिह  महतो

 11.05  प्र  बु०  _o

 लिधन  सम्बन्धी  उल्लेख
 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  आज  जब  हम  यहां  दो  महीने  के  अन्तराल  के  पद्चात्‌

 एकत्रित  हुए  हैं  तो  मुझे  इस  समा  को  अपने  चार  मतपूर्व  साथियों  श्री  रामनाथ

 थी  ढ़िम्दर  क्षी  के  ०  आनन्द  ना2स्ब्रियार  और  श्री  के०  लक्कृप्पा  के  निधन  के  बारे  में  सूचित  करने
 के  दुःखद  कार्य  का  निर्वाह  करना

 श्री  रामनाथ  गोयनका  ने  मध्य  प्रदेश  के  विदिदा  निर्वाचन  क्षेत्र  का  1971-77  के  दोरान
 पांचवीं  लोक  सभा  में  प्रतिनिधित्व  किया  इसमे  पहले  वे  संविधान  समा  के  सदस्य  थे  और
 अंतरिम  संसद  के  भी  सदस्य  उससे  पहले  1926-30  के  दौरान  वे  मद्रास  विधान  परिषद्‌  के
 सदस्य  रहे  ।

 बहुमुली  व्यक्तित्व  के  धनी  श्री  गोयनका  ने  आजादी  के  संघर्ष  में  बड़ी  सक्तियता  से  भाग
 अपनी  स्वतंत्रता  के  लिए  लड़  रहे  मारतीय  लोगों  की  ओर  विष्व  के  नेताओं  का  ध्यान

 आकृष्ट  करमे  तथा  उनका  समर्थन  प्राप्त  करने  के  लिए  किए  गए  प्रयत्नों  से  सभी  भली-मांति
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 परिचित  हैं  ।  आजादी  से  पहले  उन्होंने  जो  प्रकाशन  प्रकाक्षित  करवाए  तथा  उसके  पदचात्‌  भी  जो
 कार्य  वह  उनका  देश  प्रेम  और  उनकी  निर्मीकता  को  प्रमाणित  करता  राष्ट्रवादी
 लन  के  प्रसार  के  लिए  उनके  दो  सुविख्यात  ग्रन्थ  रवेज्डਂ  और  इंडियाਂ  उसके
 ठोस  प्रमाण  हैं  ।

 राष्ट्रपता  की  भावनाओं  के  अनुरूप  उन्होंने  1942  के  भारत  छोड़ो  आन्दोलन  के  दौरान
 अपने  सभी  प्रकाशन  बन्द  कर  दिए

 श्री  गोयनका  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  से  इतने  करीब  से  जुड़े  हुए  थे  कि  1926  में  मद्रास  विधान

 परिषद्‌  में  ब्रिटिश  सरकार  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  भी  उन्होंने  विधान  परिषद्‌  में  राष्ट्रीय  हिलों  को

 प्रोत्साहन  दैने  के  लिए  विपक्ष  से  पूरा  सहयोग

 भारतीय  पत्रकारिता  के  क्षेत्र  के
 वरिष्ठ  सदस्य  होने  के  नाते  श्री  गोयनका  प्रेस  में  गहरी

 दिलचस्पी  रखते  थे  ।  उन्होंने  1932  में  आरम्म  किया  |  शीघ्र  ही  उनके  सद्ाक्त
 मार्ग  निर्देशन  में  यह  समाचार  पन्र  अनेक  माषाओं  में  प्रकाशित  होने  उन्होंने  अपने  राष्ट्रीय
 विचारों  की  आम  लोगों  के  समक्ष  अभिव्यक्ति  के  लिए  इसका  प्रयोग  किया  जो  कि  उस  समय
 बिदेशी  ताकत  द्वारा  कुचले  जा  रहे

 श्री  रामनाथ  गोयनका  का  89  वर्ष  की  आयु  में  5  1991  को  बम्बई  में  देहावसान
 हो  उनकी  मृत्यु  से  राष्ट्र  ने  एक  बहुआयामी  व्यक्तित्व  तथा  प्रेस  की  आजादी  और  प्रजातांत्रिक

 मूल्यों  का  मसीहा  खो  दिया  है  ।  स्वतन्त्रता  आंदोलन  के  दौरान  उनकी  राष्ट्र  के  लिए  अतुल्य  सेबाएं
 तथा  बाद  में  पत्रकारिता  के  क्षेत्र  में  उनकी  सेवाओं  को  लम्बे  समय  तक  याद  रखा

 श्री  किन्दर  लाल  उत्तर  प्रदेश  के  निर्वाचन  क्षेत्र  से  1962-77  तथा  1984-89  के
 दौरान  पांचवीं  और  आठवीं  लोक  सभा  के  सदस्य  इससे  पहले  1952-7)  के
 दौरान  वे  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  के  सदस्य  थे  ।

 व्यवस्ताय  से  कृषक  होने  के  नाते  भी  किन्दर  लाल  ने  समाज  के  कमजोर  वर्ग  के  उत्थान  से
 सम्बन्धित  अनेक  संगठनों  में  काम  अपने  लम्बे  संसदीय  कार्यकाल  में  उन्होंने  सभा  का  ध्यान
 शोषित  और  पद्दलित  जनता  की  समस्याओं  की  ओर  आकर्षित

 उन्होंने  जनकल्याण  की  योजनाओं  को  बढ़ावा  देने  में  गहरी  रुचि  दिखाई  ।

 श्री  किन्दर  लाल  का  देहावसान  लम्बी  बीमारी  के  बाद  5  199]  को  77  बर्ष  की
 भायु  में  हरदोई  में  हुआ  ।

 श्री  के०  आनन्द  नाम्बियार  पूर्ववर्ती  मद्रास  राज्य  के  मयूरम  और  त्रिच्चिरापलली  निर्वाचन
 क्षेत्रों  का  1952-57  तथा  1962-70  के  दौरान  तीसरी  और  चौथी  लोक  सा  पें  प्रतिनिधित्व
 करते  इससे  पहले  वे  1946-51  के  दौरान  मद्रास  विधान  समा  के  सदस्य

 एक  अग्रणी  मजदूर  नेता  और  सामाज़िक  कार्यकर्ता  होने  के  नाते  उन्होंने  संसद  के ऊे  वि
 भेली  गं

 श्  संसद
 और  बाहर  मजदूर  वर्ग  द्वारा  भेली  जाने  बाली  समस्याओं  की  क्षोर  हमेशा  ध्यान  अर  कित  कर
 का  प्रयास  किया  ।  रेलवे  के  कमंचारियों  के  कल्याण  कार्यों  में  उन्होंने  गहरी  रुचि
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 अपने  लम्बे  संसदीय  कार्यकाल  के  दौरान  उन्होंने  संसद  को  कार्यवाही  में  सक्रियता  से  माग
 लिया  और  बहुमूल्य  योगदान  दिया  |

 श्री  नास्बियार  का  वेहावसाम  लम्बी  बीसारं  के  पदलात्‌  1991  को
 त्रिचिरापल्‍ली  में  73  बषं  की  आायु  में  हुआ  ।

 श्री  के०  लक्बप्पा  इस  समय  कर्नाटक  विधान  समा  के  सदस्य  इससे  पहले  1967  से
 1984  के  दौरान  कननाटक  र।ज्य  के  तुम्कुर  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करते  हुए  वे  लगातार  चार

 चौथी  से  सातवीं  लोक  सभा  तक  के  सदस्य  रहे  इससे  पहले  1962  से  1967  तक  वे
 तस्कालीन  मंसूर  विधान  सभा  के  सदस्य  रहे

 एक  सक्रिय  राजनैतिक  तथा  सामाजिक  कार्यकर्ता  के  रूप  में  उन्होंने  चुनाव  क्षेत्र  में
 दिक्षा  के  प्रसार  में  गहरी  रुचि  दिखाई  तथा  राज्य  में  बेरोजगार  पढ़  लिखे  युवकों  के  हितों  के  लिए
 लड़ने  हेतु  एक  संगठन  की  भी  स्थापना  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  गरीबों  के  उत्थान  के  लिए  उन्होंने
 अथक  प्रयास

 सक्षम  सांसद  होने  के  नाते  श्री  लक्कप्पा  ने  अपने  लम्बे  संसदीय  कार्यकाल  के  दौरान
 युवाओं  ओर  ग्रामीण  जनता  की  समस्याओं  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  करने  का

 कोई  अवसर  नहीं  खोया  ।  वे  विभिन्‍न  संसदीय  और  विभिन्‍न  मन्त्रालयों  से  सम्बस्धित  परामझ्ध॑दात्री
 समितियों  के  सदस्य

 श्री  लक्कप्पा  का  देहावसान  8  1991  को  62  वर्ष  की  आयु  में  हुआ  ।

 हम  अपने  इन  मित्रों  क ेनिधन  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  करते  मुर्के  विध्वास  है  कि  यह
 सभा  शोक  संतप्त  परिवार  के  प्रति  संवेदना  व्यक्त  करने  में  मेरे  साथ

 |

 पड़ोसी  राज्य  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  क्षेत्र  में  पिछले  दिनों  जो  ददंनाक  घटना  घटो
 उसकी  चर्चा  मुर्के  करनी

 !

 जेसा  कि  इस  सभा  को  विदित  है  कि  20  1991  को  उत्तर  प्रदेश  के  8  पर्बतीय
 जिलों  तथा  साथ  लगने  वाले  अन्य  जिलों  में  भयंकर  मूकम्प  इस  बिनाक्षकारी  भकम्प  के
 कारण  सेकड़ों  लोग  मारे  गए  तथा  सम्पत्ति  को  भी  काफी  हानि  हुई  ।  हजारों  परिवार  बेघर  हो  गए
 हैं  तथा  उन्हें  अपार  बष्ट  भेलने  पड़  रहे  वहां  बड़े  पेम।ने  पर  राहत  कार्य  चल  रहा

 मुझे  विध्वास  है  कि  यह  समा  संतप्त  परिवारों  के  प्रति  संवेदना  व्यक्त  करने  में  प्रेरे
 साथ  है  ।

 अब  संवेदना  ब्यकत  करने  के  लिए  सभा  के  सदस्य  कुछ  देर  के  लिए  मौन  खड़े

 तत्पदथात्‌  शवस्य  कुछ  बेर  तक  मौन  लड़े  रहे  ।
 oe  ee  तमम«»»भ  बराक
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 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सबसे  पहले  मुझे  एक  घोषणा  करनी  है  ।



 मौलिक  उत्तर  20  1991

 अपनो  ओर  से  तथा  इस  सभा  के  माननीय  सदस्यों  की  भोर  तें  मालदीव  कोਂ  सिटिजन
 मजलिस  के  अध्यक्ष  महामहिम  श्री  अहमद  जकी  तथा  मालदीव के  संसदीय  हिष्टर्म४ल  के
 मोननीय  सदस्यों  जो  इस  समय  भारत  की  यांत्रा  पर  हैं  और  हमारें  सम्माभित  अतिथि

 स्वागत  करते  हुए  मुझे  प्रसस्नता  हो  रहो

 दिष्टंसण्डल  के  अन्य  माननीय  सदस्य  हैं  :--

 श्री  अब्दुल्ला  फारूक  एम०  पी०

 2.  भ्री  अली  एम०  पी०

 3.  श्री  अंब्दुल  एम०  पी०

 छिष्टमंडल  की  संध्या  को  दिल्‍ली  पहुंचा  था  |  इस  समय  वह  विशेष  कक्ष
 में  बैठे  हम  इस  देश  में  उनकी  मंगल  यात्रा  की  कामना  करते  हैं  उनके  माध्यम  से  हम  सिटिजन
 मजलिस के  मालदीव  गणराज्य  की  सरकार  और  वहां  की  हमारी  मित्र  जनता  के  प्रति

 अंपनी  सद्‌भावनाएं  और  मंगल  कामंनाएं  व्यवत  करते  हैं  ।

 ५८५  प्रश्नों  के  सो  लिंक  उत्तर

 दिहलो  विकास  प्राथिकरण  के  धवन  का  कथित  हुविनियोग

 +],  झो  भ्रषण  कुमार  :
 भी  छिब  हा  रण  धर्मा  :

 क्या  धाहरी  थिफकास  मस्त्रौ  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  दिल्ली  के  विकास  कार्य  के लिए  सियत  दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  की  20
 करोड़  रुपये  को  धनरादि  के  कथित  दुबिनियोग  की  जांच  पूरी  हो  गयी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 झहरी  विकास  पमंजालय  में  राज्य  मम्तरो  एम०  :  पूर्वी  दिल्‍ली  ,
 के  विकास  कार्य  में  ठेके  प्रदान  करने  तया  मुगतानों  के  सम्बन्ध  में  आरोपित  अनियमिततालों  से
 सम्बन्धित  संसद  सदस्यों  तथा  अन्य  व्यक्षितयों  से  बहुत-सी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  इन  आरोपों  की
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  जांच  को  जा  रहीं  हैं  तथा  उंर्नकी  विस्त॒र्तਂ  रिपोर्ट  प्रतीक्षित  है  ।

 शो  भव  कुमार  पटेंल  :  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  भारोप  संसद  सदस्यों
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 हारा  लगाए  गये  हैं  तथा  गढ़ौँ  फो  मरने  के  लिए  जो  करोड़ों  रुपए  का  मुगतान  किया  गया  जो
 कार्य  कमी  हुआ  ही  उसके  बारे  में  जो  आरोप  क्या  वह  सही

 मै  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  मामले  को  केन्द्रीय  जांच  अ्यूरों  को  सौंपा

 जैसा  कि  संसद  सदस्यों  द्वारा  मांग  की  गई

 शो  एम०  अदरजाचलस  :  हमने  हस  मामले  को  डी०  डी०  ए०  की  टिप्पणी  के  सिए

 भेजा  टिप्पणी  प्राप्त  होने  के  पश्चात्‌  इस  मामले  को  हम  अबदय  ही  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  पास

 थो  भ्रवण  कुमार  पटेल  :  अगर  आप  दिल्ली  के  विभिन्‍न  विशेषकर  पूर्वी  दिल्ली

 जाएं  तो  आपको  पूर्ण  अव्यवस्था  तथा  सभी  प्रकार  के  अवेश्व  कब्जों  का  दुद्य  नजर  आयेगा  विशेषकर

 डी०  ए०  को  खाली  यहां  तक  कि  सड़क  के  जिससे  कि  यह  पता
 चलता  है  कि  डी०  डी०  ए०  प्रशासन  में  कितना  भ्रष्टाचार  फैला  हुआ

 क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  एक  संसदीय  समिति  द्वारा  समस्या  के  इस  पक्ष  के

 अध्ययन  तथा  जांच  के  लिए  कया  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ताकि  डी०  डी०  ए०  प्रशासन  के  पुमर्गठन
 हारा  इसमें  व्याप्त  भ्रव्टाचार  को  समाप्त  किया  जा

 शी  एम०  अरजाचलम  :  हमारे  मंत्रालय  ने  विशेष  रूप  से  दिल्ली  के  संसद  सदस्यों
 से  इस  सम्बस्ध  में  चर्चा  की  अवेध  बर्जों  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  देने  के  लिए  मुझे  आपको  एक
 अलग  नोटिस  देना  यह  बतंमान  प्रध्न  से  सम्बन्धित  नहीं

 ही  सदन  साल  खुराता  :  अध्यक्ष  हस  प्रदम  में  जिस  आरोप  पत्र  भेजने  की  बात  कही
 गयी  बह  मैंने  ही भेजा  डी०  डी०  ए०  में  सड़क  मिट्टी  उठाने  और  नालियों  आदि

 के  सम्बन्ध  कुल  मिलाकर  तीन  तरह  के  घोटाले  पहला  यह  कि  काये  हुआ  ही  नहीं  और

 उसकी  पेक्मैंट  हो  कागजों  पर  काम  हुआ  और  पंसे  ले  लिये  गए  ।  दूसरा  यह  कि  जो  कार्य

 पहले  हो  चुके  थे  और  जिनकी  पेयमैंट  मी  पहले  हो,चुकी  उन्हीं  कामों  को  दोबारा

 उसकी  पेयमैंट  ले  लो  गयी  ।  घोटालों  का  तीसरा  प्रप्रार  यह  है  कि  कार्य  कम  हुआ  जबकि  उसकी

 पेयमैंट  ज्यादा  कर  दी  मान  लीजिये  वास्तव  में  100  गज  सहक  बनती  तो  500  गज  की  पेयमैंट
 कर  दी  गयी  ।  मेरा  कहना  है  कि  ये  आरोप  केबल  पूर्वी  दिल्ली  के  सम्बन्ध  में  ही  इसके

 अध्यक्ष  दिल्ली  के  8000  मकान  ऐसे  जिनको  बनाने  में  सेकड़ों  करोड़  रुपये

 खर्च  हो  कई  सालों  से  बे  बन  कर  खड़े  हैं  लेकिन  बिजली  और  पानी  की  व्यवस्था  नहीं  होने
 उनकी  एलॉटमैंट  नहीं  हो  रही  है।'तो  बया  इन  मामले  को  सी०  बी०  अई०  की  जांच  के  लिए  और

 डी०  डी०  ए०  के  अश्य  कार्मों  के  लिए  जहां-जहां  घोटाले  हुए  उनके  कार्यकलापों  की  जांच

 पालियामेंद्री  कमेटी  से  या  किसी  हाई  पॉवर  कमेटी  से  कराने  का  क्या  सरकार  का  विचार  है  ?

 िनुधाद  ]
 शी  एंज०  अस्जा।ललल  :  मामनीय  सदस्य  मे  वही  मुह  उठाया है  जो  कि  दिल्‍ली  के  संसद

 सदस्णों  के  साथ  बैठक  के  दौरान  उठाया  गया  षा  |  हमने  डी०  ढी०  ए०  से  एक  सम्बन्ध  में  टिप्पणी

 हि
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 मांगी  जैसे  ही  हमें  उनकी  टिप्पणी  प्र।ष्त  होती  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  तथा  इसे  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  को  सौंपगे  ।

 भो  हरि  किशोर  लिहू  :  यह  पत्र  डी०  डी०  ए०  को  टिप्पणी  के  लिए  कब  भेजा
 डी०  डो०  ए०  मुख्यालय  तथा  हाहरी  विकास  मन्त्रालय  में  कितनी  दूरी  डी०  डी०

 ए०  की  सलाहकार  समिति  में  लोक  सभा  के  दो  प्रतिनिधि  होते  मैं  भी  उनमें  से  एक

 रहा  हूं  ।  परन्तु  डी०  डी०  ए०  हारा  अमी  तक  इस  सलाहकार  समिति  की  कोई  बैठक  नहीं  बुलाई
 गई  मेरे  विचार  में  सलाहकार  समिति  की  बंठक  कभी  होती  ही  नहीं  शायद  श्री  मदन  लाल

 खराना  इस  संबंध  में  कुछ  और  जानकारी  दे  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  कब  तथा  किसके  द्वारा

 यह  पत्र  मेजा  गया  तथा  कब  तथा  किसके  द्वारा  यह  पत्र  प्राप्त  गया  तथा  कब  तक  डी ०  डी०

 ए०  से  जवाब  मिलने  की  सरकार  को  उम्मीद  है  ?  क्या  कोई  उत्तर  मिलेगा  भी  या  नहीं  ?

 झो  एम०  अशणाचलम  :  हस  सम्बर्ध  में  दो  पत्र  प्रप्त  हुए  एक  इस  सभा  के  11  सदस्यों
 द्वारा  प्रधान  मन्त्रो  महोदय  को  लिखा  गया  है  तथा  दूसरा  सीधा  ही  सतकंता  विभाग  के  आयुक्त
 को  लिखा  गया  है  ।  हमें  सूचना  परसों  ही  प्राप्त  हुई  है  ?

 श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  किसके  द्वारा  तथा  कब  यह  पत्र  लिखा

 भी  एस०  अरणाअलस  :  11  संसद  सदस्यों  ढ्वारा  हस्ताक्षरित  तथा  प्रधान  मन्त्री  को  संबोधित
 पत्र  परसों  ही  मेरे  मंत्रालय  में  प्राप्त  हुआ

 श्री  हरि  किशोर  तिह  :  यह  गलत  )

 क्री  एम०  अरुणाचलमभ  :  हमने  यह  पत्र  टिप्पणी  के  लिए  डो०  डी०  ए०  को  भेज  दिया

 -

 ही  अस्यूलाल  चलाकर  :  अध्यक्ष  इस  सवाल  के  उत्तर  में  जो  कहा  गया  है  कि
 डी०  डी०  ए०  के  पास  हस  मामले  को  फिर  से  मेजा  गया  है  जांच  के  तो  क्‍या  इसके  लिए
 कोई  और  दूसरा  माध्यम  नहीं  हो  सकता  था  क्योंकि  यह  तो  उसी  को  भेजा  गया  है  जिसके  बारे  में
 जांच  होनी  इसका  मतलब  तो  यह  हो  गया  कि  जो  अपराधी  है  उसी  के  फास  फैसला  करने  के
 लिए  भेजा  गया  किसी  और  माध्यम  से  जांच  के  लिए  मेजा  जाता  तो  एक  अच्छी  इसकी
 याद  इसलिए  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि सरकार  क्या  इसको  जांच
 किसी  और  प्राध्यम  से  कराने  का  विघार  रखती  है  ?

 करी  एम०  अरणाचलम  :  एक  आई०  ए०  एस०  अधिकारी  के  मेतृश्व  में  डी०  ए०  का
 अपना  सतर्कता  विमाग  हमें  इस  विभाग  की  टिप्पणी  का  इंतजार  है  जिसके  पदचात्‌  हम  यह
 मामला  उचित  संस्था  को  सौंप  देंगे  ॥  7  हलक  छू  र्ः  द  घर 15६९१  ९३६

 चएुण  राज्यों  को  धनराशि  का  आवंडन

 $2,  री  विजय  मथल  पाटोल  :  क्या  योजना  और  कार्यक्  कार्यास्थयन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  कुछ  राज्यों  ने  उन्हें  केन्द्रीय  पूल  के  संसाधनों  में  से  देय  आवंटन  में  कटौती  किए
 जाने  की  आदांका  व्यक्त  की

 यदि  तो  क्या  ऐसा  1980  के  गाइगिल  फार्मूले  में  संशोधन  के  कारण  हुआ
 और

 सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  कौन  से  उपचारी  उपाय  करने  का  विभार  है  ?

 घोलना  और  कार्यक्रम  क्रियास्थयन  सरजालय  के  राज्य  मरभो  एच०  आार०
 :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 से  सातवीं  योजना  में  राज्यों  की योजना  के  लिए  केस्द्रीय  संसाधनों
 का  आबंटन  1980  मे  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  अनुमोदित  आश्ोधित  गाड  गिल  फार्मूले
 में  निर्धारित  मानदंड  के  अनुसार  किया  गया  आठवीं  योजना  1990-95  के  संदर्म  में  आाशोधित
 गाड़गिल  फार्म ले  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  ढ्वारा  1990  में  संशोधन  किए  गए  थे  तथा

 फार्मूले  को  फार्मूला  कहा  गया  था  ।  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  के  फार्मुले  के
 सम्बन्ध  में  कई  राज्यों  ढ्वारा  दर्शायी  गयी  चिता  को  ध्यान  में  इदयोजना  आयोग  मे  उन

 जिनके  कारण  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  को  1990  में  आशोधित  गाडगिल

 फार्मूले  में  संशोध्न  १२ना  संशोधनों  के  सम्बन्ध  में  कई  राज्यों  द्वारा
 दर्शायी  गयी  चिताओं  की  जांच  करने  तथा  आठवीं  1992-97  2-97  के  दौरान  केन्द्रीय  सहायता
 के  श्रावंटन  के  लिए  सर्वाधिक  उपयुक्त  फार्मूला  सुकावों  के  लिए  केन्द्रीय  विस  मम्त्री  तथा  योजना

 भायोग  के  एक  सदस्य  सहित  उपाध्यक्ष  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  का  गठन  किया  समिति  के

 सुकावों  को  ध्यान  में  रखकर  उपरोक्त  फार्मूले  के  संशोधन  पर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌
 जिसके  सदस्य  मुश्य  मन्त्री  होते  विचार  किया  जाएगा  ।  समग्र  केन्द्रीय  पूल  राक्षि  को  अंतिम  रूप
 देने  के  बाद  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  अनुमोदित  संशोधनो/फार्मूले  के  अनुसार  राज्यों  की
 झाठवीं  1992-97  के  लिए  आवंटित  किया  उपरोक्त  समिति  की  गठन  की  एक
 प्रति  अमुबन्ध  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 अनुबन्ा
 सं०  आर०

 भारत  सरकार
 योजना  आयोग

 संसाधन

 योजना  संसद

 नई
 दिनांक  :  24  1991

 ः  जादेश

 विषय  :  राज्य  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  आवंटन  के  सम्बन्ध

 में  एक  समिति  का  गठन  ।
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 यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  केन्द्रीय  सहायता  के  आवंटन  हेतु  सुझाए  गए  विभिरन  फार्मूलों
 की  जांच  करने  तथा  आठवीं  1992-97  के  दौरान  राज्य  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता
 के  आवंटम  हेतु  एक  सर्वाधिक  उपयुक्त  कार्मूले  की  राष्ट्रीय  विक्राप्त  परिपद्‌  को  ब्रबुशंसान  करने

 एक  समिति  का  गठन  किया  जाए  ।

 2.  समिति  का  गठन  निम्न  प्रकार

 (1)  श्री  प्रणव  मुखर्जी  अध्यक्ष
 उपाध्यक्ष

 योजना  आयोग

 (2  )  डा०  मनमोहन  सिह  सदस्य
 वित्त  मन्त्री

 (3)  डा०  सी०  रंगराजन  सदह्य
 सदस्य

 योजमा  आयोग

 3.  समिति  के  विदारायं  विषय

 (1)  उन  परिस्थितियों  की  जांच  करना  जिनमें  गाडगिल  फार्मूला  के  सम्बन्ध
 में  कतिपय  परिवतंन  आवदयक  समझे  गये  तज्या  राष्ट्रीय  विकास  परिवद्‌  ने
 अपनी  1990  की  बैठक  में  एक  विकल्प  पर  विचार  किया

 (2)  गाडगिल  फार्मूले  तथा  फार्मूले  के
 सम्बन्ध  में  राज्यों  के

 मु्य  मंत्रियों  द्वारा  व्यक्त  बिताओं  पर  विचार  तथा

 (3)  ऐसे  फार्मूले  को  सुकाना  जो  भाठबीं  योजना  1992-97  के  दौरान  राज्य  योजनाओं
 के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  आवंटन  हेतु  सर्वाधिक  उपयुक्त

 4...  समिति  अपने  गठन  से  एक  माह के  अख्वर्गंत  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 5.  योजना  आयोग  का  विसीय  संक्ाधन  प्रभाग  समिति  के  सचिवालय  के  रूप  में  का्ये

 एस०  भहलूवा  लिया  )
 निदेशक  )

 भी  विजय  तब्ल  प|ठिख  :  इस  समिति  को  रिपोर्ट  को  एक  माह  के  अन्दर  उपलब्ध  कराया
 जाना  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना

 शी

 ता  हूं  कि  क्‍या  इस  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो

 चुकी  है  या समिति  अथ  मी  इसके  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  विचार  कर  रही  है  और  रिपोर्ट  को  अंतिम
 रूप  प्रदान  नहीं  किया  गया  मैं  यहू  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  संसद  सदस्यों  क्ो  इस  समिति

 की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  से  पहले  अपने  विचार  व्यक्षत  करते  का  मौक  दिया
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 झी  एच०  आर०  मारहाज  :  विभिन्‍त  राज्यों  से  प्राप्त  अनुरोध  को  दृष्टिगत  रखते  हुए

 मुखर्जी  समिति  ने  विभिन्‍न  राज्यों  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  प्रदन  पर  विचार  और

 जहां  तक  मुझे  जानकारी  समिति  का  काय॑  पूरा  हो  चुका  है  ओर  हम  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌
 की  अगली  बंठक  की  तैयारी  कर  रहे  यदि  माननीय  सदस्य  इस  समिति  के  किसी  भी  निदेश  पदों

 पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  तो उनका  स्वागत  मैं  माननीय  सदस्यों  से  यह  निवेदन  करता  हूं  कि

 वह  जिस  किसी  भी  पहलू  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  वे  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  या  इसके

 किसी  मी  सदस्य  4  चर्चा  कर  सकते

 शी  बिजय  मबल  पाटिल  :  एक  ओर  तो  हम  राज्यों  को  अनुदान  देते  हैं  और  दूसरी  ओर  हम

 उनसे  सहायता  मो  मांगते  उदाहरण  के  लिए  कोंकण  रेलवे  और  ढाणे-बेल।पुर  रेलवे  के  मामले

 में  अप्रत्यक्ष  रूप  से  राज्य  से  कुछ  अनुदान  या  योगदान  के  रूप  में  देने  के  लिए  कहा  गया  |  क्‍या  इसे
 भी  समिति  के  निदेश  पदों  में  शामिल  किया  गया  है  ?

 शो  एच०  आर०  मारहाज  :  निदेश  पदों  में  ऐसी  कोई  परियोजना  नहीं  है  और  यदि
 नीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  निदेश  पद  क्या  हैं  तो  हम  उन्हें  उत्तर  के  साथ  पंलग्न  निदेश
 पदों  को  देखने  के  लिए  लेकिन  ऐसी  कोई  तिशेष  परियोजना  नहीं

 भी  रास  कापसे  :  समिति  ने  अभी  अपनी  रिपोर्ट  नहीं  दी  है  और  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर
 के  पृष्ठ  दो  पर  कहा

 के  सुझावों  को  ध्यान  में  रखकर  उपरोक्त  फार्मूले  के  संशोधन  पर  राष्ट्रीय
 विकास  परिषद्‌  जिसके  सदस्य  मुख्य  मंत्री  होते  विधार  किया  समग्र
 केन्द्रीय  पूल  राशि  को  अन्तिम  रूप  देने  के  बाद  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  अनुमोदित
 संशोधनों/फार्मूले  के  अनुसार  राज्यों  की  आठवीं  1992-97  के  लिए  आबंटित
 किया

 एक  1992  बहुत  नजदीक  ही  है  ।  आप  कब  तक  आशा  करते  हैं  कि  समिति  अपनी  रिपोर्ट
 दे  देगी  और  कब  तक  आप  इन  ओऔपचारिकताओं  को  पुरा  करेंगे  ताकि  वाधषिक  योजना  1992
 को  शुरू  करने  में  सुविधा  हो  सके  ?

 शी  एच०  आर»  मारत्ाज  :  मेरा  यह  कहना  है  कि  समिति  ने  अपना  कार्य  पूरा  कर  लिया

 है  और  1991  के  आसपास  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की  बैठक  होगी  और  मुझे  ऐसा  नहीं
 लगता  कि  अब  कोई  विलम्ब  है  चूंकि  हमें  यह  मी  देखना  पड़ा  है  कि  विगत  दो  वर्षों  के  दौरान  कोई
 भी  योजना  नहीं  थी  ।  यह  सरकार  1991  में  सत्ता  में  आई  और  इस  दौरान  हमने  बहुत  कुछ
 काम  पूरा  कर  लिया  हैं  जिसे  पिछली  सरकार  ने  अधूरा  छोड़  दिया  इसलिए  मैं  समझता  हूं
 कि  अब  कोई  विलम्ब  नहीं  है  ओर  जंसा  कि  मैंने  है  कि  राष्ट्रीय  विकास  आयोग  सबसे  उपयुक्त
 मंच  है  जहां  निर्णय  लिए  जा  सकते  और  हम  सभी  मुश्यमंत्रियों  को  शामिल  करना  बाहते  हैं
 क्योंकि  हमारे  पास  तथाकथित  स्वत्तम्मति  फार्मूले  के  संबंध  में  राज्यों  के कई  सुझाव  विचारार्थ
 लम्बित  पड़े  आप  इस  वात  से  सहमत  होंगे  कि  सर्वंसस्मति  के  फार्मले  को  कई  राज्यों  ने  स्वीकार

 नहीं  किया  है  और  उन्होंने  1990  में  कुछ  सुझाव  दिए  वे  सुझाव  लम्बित  पड़े  हैं  और  समिति  ने
 ज़न  सुकावों  की  जांच  की  है  भोर  उन्होंने  उसमें  कुछ  सुधार  साने  के  प्रयास  किए  हैं  और  कई  राज्यों
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 को  संतुष्ट  भी  किया  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  जब  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की  बैठक  होगी
 तो  सभी  मुद्दों  पर  चर्चा  कराई  जाएगी  |  माननीय  प्रधानमंत्री  उसके  अध्यक्ष  हैं  ओर  मुश्य  मंत्री
 भी  उसमें  होंगे  और  राज्यों  के  सामने  जो  भी  समस्याएं  हैंउन  सभी  पर  चर्चा  कराई

 भरी  के०  पी०  सिंह  देव  :  मंत्री  जी  के  उत्तर  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  कि  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद्‌  ही  उपयुक्त  मंच  इस  संबंध  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  वे  मुख्य  मंत्री  जो  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद्‌  के  सदस्य  थे  विशेषकर  1990  जिन्होंने  स्वंसम्मत  फार्मूले  को  तैयार  करने  में  योगदान
 दिया  जिसे  राज्यों  ने  तेयार  किया  वे  केन्द्र  सरकार  से  आ्थिक  स्वतंत्रता  की  मांग  कर  रहे
 थे  विशेषकर  उड़ीसा  की  यह  मांग  थी  जिसका  अपना  कोई  भी  दृष्टिकोण  परिष्कृत  बाडगिल  फार्म ले
 या  सर्वेंसम्मत  फार्मूले  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  समिति  ने  राज्यों
 में  असंतोष  के  कारण  और  चूंकि  उड़ीसा  ने  केन्द्र  सरकार  से  आशिक  स्वतंत्रता  को  मांग  की  है  इसे

 दृष्टिगत  रखते  हुए  विचार  किया  इसलिए  पिछड़े  राज्यों  के  लिए  न  तो  स्व॑सम्मतं  फार्मूला
 झोर  न  परिष्कृत  गाडगिल  फार्मूला  ही  उचित  इस  संबंध  में  भारत  सरकार  का  क्‍या

 दृष्टिकोण  है  ?

 झी  एच०  आर०  भारद्वाज  :
 आर्थिक  स्वतंत्रता  का  मतलब  मैं  नहीं  समझता  हूं  ।  मेरी

 समम  में  केवल  हृतना  ही  आता  है  कि  जो  घन  देश  के  पास  है  उसका  राज्यों  के  बीच  समान  बंटवारा
 कुछ  उन  सिद्धांतों  क ेआधार  पर  किया  जाता  जिससे  राष्ट्र  का  मार्ग  निर्देशित  होता  और
 उसी  आधार  पर  उड़ीसा  को  उसका  उचित  भाग  मिलता  है  और  यदि  माननीय  सदस्य  चाहते
 मुर्के  उड़ीसा  सरकार  से  यह  सुझाव  प्राप्त  हुआ  है--मुर्के  विंव्वास  है  कि  उन  सुझावों  पर  विचार
 किया  उड़ीसा  महित  आंध्र  महाराष्ट्र  और  राजस्थान  सभी  राज्यों  में  समस्याएं  हैं
 लेकिन  हमारे  पास  धन  सीमित  है  और  भप्रदन  यह  है  कि  हम  किस  तरह  इसे  समान  रूप  से  वितरित
 करेंगे  ।  इस  सर्वंसम्मति  की  आवष्यकता  है  ।

 भरी  सोमनाथ  चहलजञों  :  मंत्री  जी  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  यह  एक  तथाकथित
 सम्मत  फार्मूला  इसलिए  एक  फार्मूला  या  एक  निर्णय  राज्यों  की  स्वीकृति  और  सहमति  के
 बिना  उन  पर  थोव  दिया  गया  जिसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  कई  राज्यों  को  वित्तीय  संकटों  का
 सामना  करना  पड़  रहा  है  और  मुझे  यह  पूरा  विष्वास  है  कि  अधिकतर  राज्यों  न ेउस  तथाकथित
 सर्वेसम्प्त  फार्मूले  का  विरोध  किया  समिति  क्‍या  करने  जा  रही  है  मतमाने  तरीके
 सेजो  कमी  की  गई  है  उसे  कैसे  पूरा  किया  जाएगा  ?  यह  कैसे  पूरा  किया  जावेगा  ?  सभी
 राज्य  कठिनाई  महसूस  कर  रहे  एक  सप्तिति  गठित  की  गई  और  वह  अपना  निर्धारित  समय
 पूरा  कर  चुकी  नवम्बर  तक  उसे  अपनी  रिपोर्ट  सौंप  देनी  चाहिए  अब  यह  नहीं  होने
 वाला  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बेठफ  दिसम्बर  के  अन्तिम  सप्ताह  में  होने  बाली  एक
 जनवरी  से  योजना  लागू  हो  जाएगी  ।  इस  पर  विचार  करने  के  लिए  राज्यों  को  कोई  समय  दिया
 जाएगा  ?  संसद  के  सदस्यों  को  अपने  सुझाव  देने  के  लिए  आप  कब  मौका  देंगे  ?  मैं  यह  जानना
 चाहता  हूं  कि  मामले  को  सुलकाए  जाने  तक  राज्यों  की  शिकायतों  की  जांच  करने  और  आबंटन
 देने  क ैलिए  कोई  उपाय  क्यों  नहीं  किए  गए  मैं  यह  जानना  चाहता  हैँ  कि  सरकार  राज्यों  की
 सहायता  किस  तरह  करने  जा  रही  प्रत्येक  राज्य  कठिनाई  में

 भरी  एचथ०  आर  ०  भारद्वाज  :  सर्वसम्मत  फार्मूले  के  संबंध  में  मैं  माननीय  सदस्य
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 का  हस  तथ्य  की  ओर  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की  बेठक  के

 तुरन्त  बाद  राज्यों  ने  विरोध  व्यक्त  किया  था  और  कहा  था  कि  :  अच्छी  ब्यवस्था  नहीं
 और  तत्कालीन  प्रधानमंत्री  श्री  वी०  पी०  पिह  ने  कहा  था  कि  राज्यों  स ेऔर  बातचीत

 नहीं  होगी  और  यदि  कोई  राज्य  समस्थाओं  का  सामना  कर  रहा  है  तो  हम  उस  पर  ध्यान  देंगे  ।''
 तब  योजना  आयोग  को  सुकाव  प्राप्त  हुए  और  उन्हें  सूचीबद्ध  किया  गया  है  और  समिति  ने  अब
 प्रत्येक  र/ज्यों  की  समस्या  पर  विचार  किया  आप  योजना  अयोग  की  इस  बात  के  लिए  प्रशंसा
 करेंगे  कि  उतने  थोड़े  हो  समय  में  उन  सुझावों  को  सूचीबद्ध  करके  उनका  विदलेषण  किया  और
 राष्ट्रीय  बिकास  परिषद्‌  मे  माननीय  मुख्य  मंत्रियों  के साथ  पुनः  उन  मुद्दों  पर  चर्चा  जब
 आप  योजना  तैयार  करते  हैं  तो  मुख्य  मंत्री  ही  वह  उपयुक्त  व्यक्ति  हैं  जिनसे  उस  संबंध  में  विचार
 किया  जा  है  क्योंकि  ये  योजनाएं  उन्हीं  के  लिए  हैं'*ਂ  हम  उनसे  संपर्क  बनाए  हुए

 आप  कृपया  याद  करें  कि  उपाध्यक्ष  जी  ने  हाल  ही  में  हैदराबाद  में  क्या  कहा  है  ।  उन्होंने
 निर्देश  दिए  जो  रिपोर्ट  की  मूल  बातें  हैं  जिसे  उन्होंत्रे  तैयार  किया  इसमें  कोई  गोपनीय  बात

 नहीं  है  ।  हम  माननीय  सदस्य  से  इम  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  यदि  वह  चाहें  तो  ''

 शी  सोमनाथ  चढलों  :  किसी  भी  महत्वपूर्ण  मुहं  का जवाब  नहीं  दिया  गया  क्‍या  इसी
 प्रदनकाल  को  आप  दूददशंन  पर  दिखाना  चाहते

 ''
 )

 श्री  खम्प्रजीत  पादथ  :  मंत्री  जी  बार-बार  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बैठक  का
 उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।  कई  महत्वपूर्ण  नीतिगत  निर्णय  लिये  जा  रहे  हैं  और  कुछ  निर्णय  ऐसे  हैं  जिनका
 गंभीर  प्रभाव  हमारी  आधिक  प्रमुता  पर  पड़  रहा  मेरी  जहां  तक  जानकारी  है  प्रधानमन्त्री  को

 पूर्व  निर्धारित  व्यस्तताओं के  का*ण  राष्ट्रीय  बिकास  परिषद  की  बेठक  की  तिथि  निर्धारित  नहीं  हो
 सकी  है  और  मुख्य  मंत्री  इसके  लिए  दबाव  डाल  रहे  यहां  तक  कि  समित्ति  की  रिपोर्ट  भी

 नहीं  सौंपी  गयी  कार्यंसूची  में  शामिल  करने  के  लिए  मुख्य  मंत्री  अपने  उन  मुद्दों  को कब  तक  देंगे
 जिन  पर  बैठक  में  चर्चा  होनी  मैं  इस  संबंध  में  प्रधानमंत्री  की  प्रतिक्रिया  जानना  चाहता

 प्रधान  झरत्नरी  पो०  बो०  भरसिह  :  कारण  जो  भी  मैं  उनका

 उल्लेख  करने  नहीं  जा  रहा  मेरे  सहयोगी  इसका  उत्तर  मेरी  पूर्व  निर्धारित  व्यह्तत्राहूं
 निद्िचत  रूप  से  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बेठक  की  तिथि  जल्दी  या  बाद  में  निर्धारित  करने  के
 लिये  जिम्मेबार  नहीं  हैं  |  मैंने  उन्हें  बताया  है  कि  मैं  उनकी  सुविधासुसार  कार्य  को  दृष्टिगत  रखते

 हुए  जो  भी  तिथि  निर्धारित  को  जाती  है  उसके  अनुरूप  तालमेल  बंठाने  के  लिए  तैयार

 यही  स्थिति  है  ।

 झो  एच०  आर०  मारहाण  :  मैं  नहों  समझता  कि  माननीय  सदस्य  को  सही  जानकारी

 प्रधानमन्त्री  कार्यालय  ने  पहले  ही  तिथियां  बता  दी  हमारे  पास  वे  तिथि  मैंने  कहा  है

 चूंकि  इस  बीच  संसद  का  सन्न  आ  रहा  है  तो  हम  एक  दिन  को  कहीं  भी  समायोजित  कर
 लेकिन  हम  दिसम्बर  के  अन्तिम  सप्ताह  में  बंठक  बुला  रहे

 श्री  राम  नाईक  :  आठवीं  योजना  की  अवधि  पहले  1990  से  1995  तक

 उत्तर  में  कहा  गया  है  कि  यह  1992  से  1997  तक  इसका  मतलब  यह  है  कि  बतंमान  सरकार

 1990  और  1991  का  दो  वर्ष  योजना  विहं।ब  जानती  मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  योजना
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 अवधि  1990-95  को  1992-97  में  बदलने  का  निर्णय  कब  लिया  गया  |  इस  पर  संसद  को  विध्वास

 में  क्यों  नहीं  लिया  गया  ?  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  मुद्दे  पर  संसद  के  चालू
 सत्र  में  चर्चा  करने  का  विचार  रखती  है  ।

 झी  एच०  आर०  मारहाण  :  हम  लोग  यहां  घुट्टी  नहीं  मना  रहे  यह  तो

 पिछली  सरकार  थी  जिसने  छुट्रो  मनाई  )

 भरी  राम  कापसे  :  उस  छुट्टी  की  कुछ  अवधि  का  तो  आपने  भी  आनन्द  लिया

 )

 ही  राम  नाईक  :  मेरे  प्रषन  का  उत्तर  नहीं  दिया  मैं  यह्‌  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्‍या  सरकार  इस  मुद्दे  पर  सभा  को  अपने  विश्वास  में  लेगी  और  योजना  अवधि  निर्धारित

 करने  के  बारे  में  चर्चा  मेरा  यही  प्रध्न  था  ।

 भी  एच०  आर०  मारहाज  :  जैसा  कि  मैंने  ऐसा  नहीं  है  कि  कुछ  भी  नहीं  किया

 बर्ष  1990  और  1991  में  मी  भावंटन  किया  लेकिन  उसके  बाद  समायोजित  करने  के  लिए

 कुछ  मी  नहीं  बचा  सिवाय  इसके  कि  योजना  अवधि  को  1992  से  1997  कर  दिया  जाए  क्योंकि

 बविगत  दो  वर्ष  की  अवधि  हमारे  नियंत्रण  से  बाहर

 डा०  जमस्त  रंगपी  :  असम  में  करबी  अंगलोंग  और  उत्तर  में  केदारनाथ  के  दो  पहाड़ी
 तीय  जिले  हैं  ।  उनके  लिए  अलग  से  परब॑तीय  उप-योजना  असम  की  पर्वतीय  उप-योजना  में  प्रति

 व्यक्ति  निवेश  200  से  300  प्रतिशत  है  जो  पड़ोसी  पवं॑तोय  क्षेत्र  जैसे

 अरुणाचल  प्रदेश  ओर  सिक्किम  की  तुलना  में  प्रति  व्यक्ति  निवेश  से  कम

 अध्यक्ष  सहोदव  :  कृपया  प्रदन

 डा०  जयस्त  रंगपी  :  मेरा  प्रदन  यह  है  कि  क्या  असम  के  पव॑तोय  क्षेत्रों  के  अत्यन्त  पिछड़ेपन
 को  देखते  हुए  और  पड़ोसी  उत्तर  पूर्व  पर्वतीय  राज्यों  की  तुलना  में  भी  बया  सरकार  भप्तम  की
 पव॑तीय  उप-योजना  में  योजना  निवेश  उत्तर  पूर्व  के  पव॑तीय  राज्यों  के  समान  करेगी  ?  क्‍या  उक्त
 समिति  ने  उत्तर  पूर्व  के  पव॑तीय  राज्यों  की  प्रति  व्यक्ति  योजना  निवेश  की  तुलना  में  असम  के
 तीय  क्षेत्रों  की  योजना  निवेश  के  अन्तर  के  पहलू  की  जांच  की  है  ?

 थी  एच०  आर०  भारहाल  :  उत्तर  पूर्व  के  क्षेत्रों  के  बारे  में उनकी  अपनी  समस्याओं  के
 कारण  उन  पर  अलग  से  विच्ञार  किया  जा  रहा  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  असम  उत्तर

 पूर्व  परिषद  का  भाग  है  ।  अन्य  राज्यों  द्वारा  विरोध  स्यवतत  करने  के  बावजूद  भी  असम  के  उत्तर

 पूर्व  क्षेत्र  पर  योजना  की  शुरुआत  से  ही  विशेष  ध्यान  दिया  गया

 भी  जसबम्त  सिंह  :  राज्यों  की  समस्याएं  उचित  योजना  आयोग  योजना  प्रक्रिया  और
 कार्यक्रमों  की  गति  बढ़ाने  वाली  तथा  काय॑ं  की  रूपरेखा  बनाने  वाली  संस्था  के  रूप  की  मूल
 धारणा  अब  सही  नहीं  लगती  है  ब्योंकि  इसमें  नौकरशाही  अडचनें  डाल  रही  है  और  इस  बारे  में

 कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  अब  योजना  आयोग  क्या  निर्णय  मैं  दो  या
 तोन  स्पष्टीकरण  चाहता  योजना  आयोग  नाम  की  इस  मृतप्राय  संस्था  के  जारी  रखने  के  तक
 पर  चर्चा  किए  हमें  सूचित  किया  गया  है  कि  जहां  तक  यूनिट  ट्रस्ट  अथवा  लघु  क्षेत्र  की बचत
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 पर राज्यों के विस्तृत हितों वा प्रश्न है, लघुस्तर की बचत में राज्यों का हित्सा पूर्ण  न» से

 पर  राज्यों  के  विस्तृत  हितों  वा  प्रश्न  लघुस्तर  की  बचत  में  राज्यों  का  हित्सा  पूर्ण  रूप  से

 समाप्त  कर  दिया  जाता  सरकार  ने  राज्यों  को  यह  कहने  के  लिए  लिश्ा  है  कि  यूनिट  ट्रस्ट
 पिछले  वर्षों  में  जो  निवेश  कर  रहा  था  वह  अब  नहीं  अतः  राज्यों  का  कम  हो

 इसका  अर्थ  ह ैबचत  कम  हो  उदाहरण  के  तौर  राजस्थान  राज्य  को  दी

 जाने  वाली  तदनुरूप  घनराशि  भी  बहुत  अधिक  घटा  दी  उदाह  हमें  सूबना  मिली  है
 कि  देश  के  लिए  महत्व  रखने  वाली  परियोजना  और  राजस्थान  के  लिए  बहुत  अधिक  महत्वपूर्ण
 राजस्थान  जिसे  दुबारा  इन्दिरा  गांधी  नहर  का  नाम  दिया  गया  के  लिए  जो  40  करोड़
 रुपये  का  वाधिक  आयंटन  किया  गया  था  उसे  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  से  हटा  दिया  गया

 इसका  अथं  है  कि  राजस्थान  नहर  के  विकास  के  लिए  राजस्थान  राज्य  को  जो  200  करोड़  रुपयों

 की  धनराशि  मिलनी  वह  अब  नहीं  सामान्य  पहलुओं  का  न  कया  माननीय  मन्‍्त्री

 महोदय  इन  दो  विशेष  प्रश्नों  का  उत्तर  देंगे  ?

 ही  एच०  आर०  भारहाज  :  राजस्थान  सरकार  ने  केवल  एक  प्रस्ताव  भेजा  है  कि  केन्द्रीय

 सहायता  के  लिए  क्षेत्र  के  पहलू  को  प्राथमिकता  दी  जानी  किन्तु  मैंने  माननीय  सदस्य  के

 प्रदन  को  ध्यान  से  सुता  मेरे  पास  इस  समय  यूनिट  ट्रस्ट  के  सम्बन्ध  में  सूचना  नहीं  मैं  वह

 सूचना  एकत्र  करके  उन्हें  जबाब  मेज  दूंगा  ।

 झी  ब।ऊ  दयाल  जोशी  :  राजस्थान  कैनाल  के  बारे  में  राजस्थान  कैनाल  तो

 राजस्थान  की  जीवनदायिनो  रेखा  इसका  पेसा  आप  बिदड़ा  करेंगे  तो  हमारे  लिए  दुर्माग्यजनक
 स्थिति  इसको  स्पष्ट  करिये  कि  आप  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?

 भरी  रधि  राय  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहता
 प्रधान  मंत्री  जी  से जानना  चाहता  हूं  कि  श्रो  के०  पी०  सिंह  देव  जी  के  प्रदन  के  उत्त  र  के  दरम्यान

 मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  उड़ीसा  के  सिलसिले  में  बात  हुई  है  और  पहले  सवाल  का  जवाब  रिटन

 आसर  में  भी  नहीं  मिला  मैं  मन्‍्त्री  महंंदय  से  जानना  चाहता  वे  कौन  से  राज्य  जिन्होंने

 रिड्यूस  एलोकेशन  के  बारे  में  शंका  जाहिर  की  है  ?  ऐसे  बहुत  से  राज्य  जब  से  प्लानिंग  शुरू

 हुई  पिछड़े  राज्य  गिने  जाते  उड़ीसा  ओर  बिहार  पिछड़े  हुए  राज्य  जहां  38  प्रतिशत

 आदिवासी  हरिजन  इस  तरह  के  पिछड़े  हुए  राज्यों  में  जहां  आदिवासी  हरिजनों  का  बाहुल्‍य
 उनके  लिए  स्पेशल  स्तर  पर  विचार  करके  ज्यादा  पैसा  देने  के  वित्त  देने  के  लिए  इस  कमेटी

 को  हिदायत  यह  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  ?

 भी  एच०  आर०  मारहाज  :  जिन  राज्यों  ने  प्रस्ताव  भेजा  वे  हैं---भांध्र

 जम्मू-काष्मी  उत्तर

 उड़ीसा  ने  जो  प्रस्ताव  भेजा  उसमें  कहा  गया

 «  व्यक्ति  आयਂ  के  मापदण्ड  को  महत्व  दिया  जाना  अनुपातਂ  के

 अधीन  व्यक्ति  कर  प्रयासਂ  मापदण्ड  की  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाली

 जनसंख्या  के  कुल  उपभोग  को  घटाकर  जो  राज्य  आय  प्राप्त  होती  उसके  सम्बन्ध  में  की

 जानी
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 1992-97  की  पंच्रवर्षीय  योजना  बनाते  समय  इन  सब  बातों  का  ध्यान  रखा  जा  रहा
 मैं  ऐसी  स्थिति  में  नहीं  हूं  कि  दृढ़ता  के  साथ  यह  कह  सक्‌  कि  इसे  स्वीकार  कर  लिया  गया

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  तथा  योजना  आयोग--यह  एक  राष्ट्रीय  संस्था  है---इस  पर  निर्णय  लेता

 है  |  हमें  तब  तक  प्रतीक्षा  करनी  मैं  मानता  हूं  कि  उड़ीसा  में  बहुत  नि्धनता  है  तथा  बहुत  से

 मनुपचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोग  वहां  रहते  हैं  और  यह  पुनिदिच्चत
 करना  हमारा  राष्ट्रीय  मतेक्य  होना  चाहिए  कि  ये  स्थितियां  कम  हों  तथा  इनमें  सुधार  हो  सके  ।

 इस  बारे  में  कोई  दो  मत  नहीं  किन्तु  इसो  के  जब  हम  किसी  राष्ट्रीय  मुद्दे  पर  चर्चा  करते

 हैं  तो  हम  किसी  एक  राज्य  पर  अलग  से  चर्चा  नहीं  कर  सकते  4  देश्ष  में  अन्य  कई  क्षेत्र  हैंजो  समान
 रूप  से  निधन  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 समस्त  राष्ट्र  को  गरीबी  के  बारे  में  देला

 (२००  )  पड  1५८

 थाटे  में  चल  रहे  सरकारो  क्षेत्र  क ेउपक  भों  को  बंद  करना

 $3,  श्री  के०  एथच७  :

 शो  हाराणधम  शाय  :

 कया  प्रद्मज  ऋरजी  यह  बताने  क्री  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  धाटे  में  चल  रहे  सरकारी  क्षेत्र  क ेउपक्रमों  को  बन्द  करने  का
 निर्णय  लिया

 यदि  तो  घाटे  में  बल  रहे  ऐसे  उपक्रमों  का  ब्यौरा  क्या  और

 धाटे  में  चल  रहे  उपक्षमों  के  बारे  में  सरक।र  की  नीति  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 उक्कोग  मग्भालय  में  राज्य  मरज्रो  पो०  के०  :  से  विवरण  पटल  प्र

 रखा  हुआ  है  |

 विवरण

 से  सरकार  ने  भौद्योगिक  नीति  के  सम्बन्ध  मे  24  1991  को  दिए  गए
 बक्तथ्य  में  यह  घोषणा  की  है  कि  सरकारो  क्षेत्र  के  उन  उपक्रमों  जो  काफी  लम्बे  समय  से  रुग्ण
 चले  आ  रहे  हैं  तथा  जिनका  पुनरुद्धार  संभव  नवीकरण/पुनस्थापन  योजना  के  निर्माण  हेतु
 ओऔद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्गठन  मण्डल  अथवा  उक्त  उद्देश्य  स ेगठित  अन्य  सदृक्ष  संस्था  को  सौंप
 दिया  जाए  ।  पुनर्स्थापन  सम्बन्धी  इन  कार्यक्रमों  से  प्रमावित  होने  व।ले  कामगरों  के  हितों  की  रक्षा
 के  लिए  एक  सामाजिक  सुरक्षातंत्र  का  सृजन  किया  कम्पनी  1956  को  घारय
 617  के  अर्थ  में  पारिभाषित  सरकारी  क्षेत्र  की  रण  औद्योगिक  कम्पनियों  को  रुगण्ण  भौद्योगिक

 कम्पनी  1985  के  दायरे  के  अंतर्गत  लाने  के  लिए  इस  अधिनियम
 की  धारा  3  (1)  को  संशोधित  करने  का  निर्णय  किया  गया  सरकारो  क्षेत्र  के  रुप्ण
 उद्यमों  के क।मगरो  सहित  अन्य  कामगरों  के  हितों  को  रक्षा  के  लिए  सरकार  ने  राष्ट्रीय  नवीकरण

 प्न
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 निधि  के  गठन  की  भी  धोषणा  की  दहन  उपायों  का  सहारा  लेने  के  लिए  सरकार  अ्रमिक  संधों
 तथा  अन्य  सम्बद्ध  समृहों  से परामर्श  करेगी  ताकि  एकमत  का  निर्माण  किया  जा  सके  तथा  कामगरों
 पर  पड़ने  वाले  प्रतिकूल  प्रभाव  को  न्यूनतम  किया  जा  सके  ।

 क्री  के०  एच  ०  सुनियप्पा  :  क्‍या  मैं  माननीय  प्रधान  मन्‍्त्री  जो  से  यह  जान  सकता  हूं  कि

 जिन  रुर्ण  उद्योगों  को  बन्द  क्षिया  गया  क्या  उन्हें  पुनः  आरम्म  किया  यदि  ऐसा
 तो  वे  कोन  से  उद्योग  है  जिन्हें  बन्द  किया  गया  है  तथा  इन  विशेषतया  कर्नाटक  के

 सावजनिक  को  कब  आरम्भ  किया  जायेगा  ?

 थी  पो०  कै०  थुंगन  :  सरकार  ने  किसी  एकक  विशेष  को  बन्द  करने  का  अभी  कोई
 निर्णय  नहीं  लिया  किन्तु  जिस  प्रक्रिया  का  अनुसरण  किया  जाना  है  वह  सभा-पटल  पर  रहे

 गए  बक्‍तव्य  में  बताई  गई  है  ।

 श्री  के०  एज०  मुतियप्पा  :  ऐसी  अफवाह  है  कि  कोलार  सोने  की  ल्लानों  को  बन्द  कर  दिया

 ऐसा  करना  11000  कर्मचारियों  तथा  उनके  परिवारों  के  प्रति  बहुत  भम्याय  वहां
 पर  पर्याप्त  स्वर्ण  उपलब्ध  है  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  यहू  आश्वासन  देगी  कि

 कर्नाटक  में  कोलार  स्वर्ण  खानों  को  बन्द  नहीं  किया  जायेगा  ।

 श्री  पी०  के  ०  थुंधघन  :  जैसा  कि  मैंने  १हले  मी  कहा  इस  समय  हमारे  पास  किसी
 भी  एकक  को  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  जहां  तक  कमंचारियों  के  हितों  का  प्रक्व
 हम  उनके  कल्याण  के  बारे  में  बहुन  रुचि  रखते  हैं  तथा  हम  अवष्य  इस  बात  का  ध्याम  रखेंगे  कि
 कोई  भी  कमंचारी  सडक  पर  न  आए  ।

 भी  इसाजोत  गुप्त  :  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  यह  न  समझते  रहें  कि
 जथषा  व्यापार  कैवल  कमंचारियों  पर  होते  वाले  केक्‍्ल  संमाजित  प्रतिकूल  प्रझावों  के

 बारे  भें  चिम्तित  सावंजनिकक्षेत्र  की  सक्षमततर  में  भी  हलारी  रुचि  सभान  है+  राष्ट्रीस
 स्ववस्था  का  एक  अभिन्‍न  अंग  जिस  वक्‍तव्य  को  समा-पटम  पर  रख  गया  है  हससें  कुछ
 बिरोधपरमक  टिप्पणियां  हैं  । इसका  यहां  पर  उल्लेख  किया  गया  संस्थस्म  झ्रो
 शम्बे  समय  से  रुग्ण  हैं  तथा  जिन्हें  अर्थ  सक्षम  क्मार्त  जामे  की  शम्भावता  नहीं  है''*ਂ  इसका
 जर्थ  है  कि  उन्हें  पुनर्जीचित  नहीं  किया  जा  सकता---''उनके  घुनर्जीबयत  सा  पुनः  आकास्तीम
 योजनाभों  के  लिए  बी०  क्षाई  ८  एफ०  अ।र०  जथबा  अन्य  उच्च  स्तरीय  संल्‍्याभों  को  शौंप  दिया
 जायेगा  ।  अतः  मन्त्री  महोदय  ने  केवल  यह  कहा  है  कि  विशेष  संस्थाओं  के  सम्बन्ध  अक्षम
 सावंजनिक  क्षेत्र  के  संस्थानों  को  बन्द  करने  की  अमी  कोई  दृष्छा  नहीं  किन्तु  उन्होंने  उस
 सामान्य  नीति  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  है  जिसकी  धोषणा  देश  के  वित्त  मंत्री  ने  देश  में  नहीं

 |  बल्कि  विदेश  बंगकाक  में  एक  महत्त्वपूर्ण  अन्तर्राष्ट्रीय  बैठक  में  की  उस्होंने  कहां
 वक्तव्य  दिया  जिसे  खबरों  में  काफी  विस्तार  से  ब्रताया  गया  कि  ये  सायं  जमिक  क्षेत्र  कै
 उद्योग  जी  लम्बे  समय  से  रुग्ण  रुग्ण  होने  मेरे  विचार  उनका  यह  अर्थ  है  कि  तुलन  पत्र
 के  अबुसार  ये  घाटे  में  चल  रहे  हैं  क्योंकि  केवल  दसी  प्रकार  में  शरणता  भापते  हैं  -...  उन्हें  बम्द  कर
 दिया  जायेगा  |  जब  उन्होंने  इस  वक्‍तव्य  में  जो  कहा  वह  भिन्‍त  है  और  जो  उन्होंने  अपने  अकाब
 में  कहा  है  वह  मी  भिन्‍न  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  |उनकी  आम  नीति  क्‍या  मेश

 बे
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 प्रघन  कि  क्‍या  सरकार  इस  बिना  किसी  विष्ििष्ट  उपक्रमों  का  उल्लेख  किए  यह
 निर्णय  ले  लिया  है  कि  उन  सावंजनिक  क्षेत्र  के  एककों  को  बन्द  कर  दिया  जायेगा
 जो  अपने  तुलन  पत्र  में  नकद  घाटा  दिखा  रहे  हैं  कि  वे  आर्थिक  तौर  पर  कक्षम  हैं  ?

 वे  विधिष्ट  एकक  कौन  से  इसके  बारे  में  वे  बाद  में  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  वह  आम  नीति  क्‍या  है  जिसका  उल्लेख  किया  गया  हैं  और  क्या  आधथिक
 सक्षमता  को  किसी  भी  अन्य  व्यावसायिक  उपक्रम  के  समान  लाम  और  हानि  लेखा  के  अनुसार
 मापा  जायेगा  अथवा  इसे  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  के  लिये  किसी  उपक्रम  विशेष  के  महस्य  के  अनुसार
 भी  मापा  यह  किसी  अन्य  विशेष  कारण  से  भी  घाटे  में  जा  सकती  है  जिसकी  जांच  की
 जानी  ध्यापार  संघ  केवल  इसी  बात  से  चिन्तित  नहीं  है  कि  कमंचारियों  पर  होने  वाले

 प्रतिकूल  प्रभावों  से  कैसे  बचा  अपितु  ष्यापार  संध  इस  बात  का  भी  पता  लगाते  हैं  कि  कोई
 उपक्रम  विशेष  धाटा  दिखा  रहा  इसके  क्या  कारण  कौन  से  कारक  उत्त  रदायी  उनवा

 सुधार  कंसे  किया  जा  सकता  क्या  इस  पर  उनमें  विध्वास  दिखाया  गया  है  ?  कभी  अतः
 आर्थिक  सक्षमता  को  केवल  लाभ  ओर  हानि  से  नहीं  मापा  जा  सकता  है  '  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  बन्द  करने  के  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  तथा  चालू  करने  की  नीति  क्‍या

 है  ।  कृपया  इनका  जवाब  दीजिए  ।

 शी  पी०  के०  थुृंगत  :  अध्यक्ष  माननीय  वरिष्ठ  सदस्य  द्वारा  किए  गए  प्रद्न  के
 मैं  अनुगृहीत  हूं  और  पूछे  गए  प्रश्नों  में  स अधिकतर  का  पहले  ही  जवाब  दे  दिया  है  **  ।
 मैं  इस  पर  अपना  मत  व्यक्त  करूंगा  तथा  जवाब  दूंगा  ।  जहां  तक  24  जुलाई  को  सदन  में

 पटल  पर  रखे  गए  औद्योगिक  नीति  के  वक्तव्य  में  नीति  निर्णय  का  प्रष्न  यहू  स्पष्ट  किया  जा

 चुका  है  कि  सार्वजनिक  संस्थानों  को  जो  लम्बे  समय  से  रुग्ण  और  जिन्हें  सुधारा  नहीं  जा

 उन्हें  पुनर्जीवन  तथा  आवासीय  योजनाओं  के  गठन  के  लिए  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्निर्माण
 बोर्ड  को  सौंप  दिएा  यहां  यह  कहा  गया  है  कि  यदि  कोई  एकक  आर्थिक  तौर  पर  सक्षम

 उसे  बी०  आई०  एफ०  आर०  को  सौंप  दिया  जायेगा  ।  कृपया  शाब्दों  पर  ध्यान  दें  ।  यह  कहा  गया

 है  :  संस्थानों  जो  लम्बे  समय  से  रुग्ण  और  जिन्हें  सुधारा  नहीं  जा

 उन्हें  पुनजीवन  तथा  भावासीय  योजनाओं  के  गठन  के  लिए  भौद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्निर्माण
 बोर्ड  के  सुपुर्द  कर  दिया  जायेगा  1”  बी०  आई०  एफ०  आर»  को  सुपुर्द  करने  का
 प्रयोजन  है  पुनर्जीवन  योजनाओं  का  पुनरुद्धार  करना  तथा  उनका  गठन  करना  और  इत  बात  का
 पता  लगाना  कि  विविधता  इत्यादि  किस  प्रकार  लाई  जा  सकती  अत:,**'  )

 भरी  सोमनाथ  चटलों  :  यह  क्या  है  ?

 शी  पी०  क े०  धृंगत  :  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  अस्पष्ट-सा
 जवाब  दिया  मैं  यह  फिर  कहना  चाहता  हु  कि  बी०  आई०  एफ०  आर०  को  पुनदद्धार  के

 सुपुदं  किया  जाता  बी०  आई०  एफ०  आर»  के  काय॑े  की  प्रक्रिया  है  कि  उनके  पास  पर्याप्त  **

 यदि  आप  जबाब  नहीं  चाहते  हैं  तो  मैं  किस  प्रकार  मदद  कर  सकता  हूं  ?

 भ्री  इसाजीत  गुप्त  :  वे  कुछ  उपत्रमों  के परिसमापन  के  प्रस्ताव  पर  बी०  आई०  एफ०  आर७

 ,  की  मुहर  चाहते  वे  इरो  बी०  आई०  एफ०  आर»  की  मुहर  के  साथ  प्राथमिकता  देते  क्‍या
 ऐसा
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 शरो  पो०  के०  थंगन  :  ज॑ंसा  कि  मैं  पहले  विस्तार  से  व॒ता  रहा  हम  एककों  को  बन्द  नहीं
 करना  चाहते  और  न  ही  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  पुनर्जीवन  हमें  कुछ  विशेषश  संस्थाओं
 के  सुपुर्दं  करनाहोगा  क्‍योंकि  आर्थिक  तौर  पर  अक्षम  तथा  घाटे  में  चल  रहे  एककों  को  हम  नहीं  चला

 सकते  ।  हमें  उन्हें  पुनर्जीवित  करना  मैं  इस  मुख्य  मुद्दे  के  बारे
 में  कह  रहा  था  ।  बी०  आई०  एफ०  आर०  की  काय॑  प्रक्रिया  पुनरुद्धार  योजनाओं  का  गठन  करना

 तथा  पुनरुद्धार  के लिए  जो  भी  सम्मव  हो  वह  करना  है  ।

 भरी  चम्प्रदोशर  :  मेरे  मित्र  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  अत्यन्त  मौलिक  प्रइन  उठाया  मैं  उद्योग
 मन्त्री  से  इस  प्रकार  के  जवाब  की  आक्षा  नहीं  करता  क्‍योंकि  उन्होंने  कहा  है  कि  सावजनिक

 उपक्रमों  के  पीछे  यह  दर्शन  था  कि  कुछ  विशेष  मामलों  में  भारत  जैसे  देश  की  आकृति  भौर
 सम्मान  वाला  देहा  विदेशी  स्रोत  पर  निर्मर  नहीं  कर  सकता  और  इसीलिए  सार्वजनिक  उपक्रम

 कुछ  सामरिक  दृष्टि  से  महत्वपूण  क्षेत्रों  में  स्थापित  किए  गए  यह  एकदम  अलग  मामला  है  कि  वे

 घाटे  में  चल  रहे  हैं  अथवा  लाभ  कमा  रहे  प्रघन  यह  उठता  है  कि  जब  माननीय  वित्त  मन्त्री  देश
 के  बाहर  कोई  वबतव्य  देते  उन्ही  को  आदइबस्त  करने  के  लिए  जिनके  विरुद्ध  यह  उपाय
 किया  गया  तो  यह  हमारी  आधारमूत  नोत  से  एकदम  भिन्‍न  यह  बी०  आई०  एफ०  आर०

 का  प्रइन  नहीं  यह  एक  वित्तोय  मामला  यह  प्रशत  एक  वित्तोय  प्रश्न  नहीं  यह  रष्ट्र
 की  अखण्डता  व  सम्मान  से  सम्बन्धित  एक  सामरिक  राजनेतिक  प्रश्न

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  का  दृष्टिकोण  कया  क्योंकि  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी
 के  उस  वकक्‍तथ्य  जो  उन्हें  नहीं  देना  चाहिए  कई  हांकाएं  उठी  बेंकोक  में  वह  वबतअ्य  देने
 की  बया  आवद्यकता  थी  ?  दिल्‍ली  में  बहुत  जगह  थी  ।  विषय  बेंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के

 प्राधिकारियों  की  उपस्थिति  में  वक्तव्य  देने  के  स्थान  पर  उन्हें  दिल्ली  पहुंचने  की  धेय॑  से  प्रतीक्षा

 करनी  चाहिए  थी  ।  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  उस  मूलभूत  मुद्दे  का  उल्लेख  कर  रहे  यदि  सरकार  इस

 मुह  पर  हमें  सूचना  देना  चाहती  तो  उसका  ह्वागत  अन्यथा  कृपया  जवाब  न

 थी  सोमनाथ  चटलों  :  कौन  उत्तर  देगा  ।

 भरी  पी०  के०  थूंगत  :  बेचेन  होने  का  कोई  कारण  नहीं  आप  सब  वरिष्ठ  सदस्य

 )
 **  वह  कहना  चाहता  हूं  जो  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  कहा  सावंजनिक  उपक्रमों  का

 मूल्यांकन  करने  के  लिए  मकद  लाभ  ही  एकमात्र  मानदण्ड  नहीं  तमी  मैं  दृहरा  रहा  था  कि
 जहां  तक  राष्ट्रीय  अखण्डता  और  राष्ट्र  के  गौरव  का  प्रश्न  है  ऐसे  कई  एकक  हैं  जो  महत्वपूर्ण

 यदि  ऐसे  एककों  को  पुनर्जीबित  करना  है  तो  हम  उसे  एकदम  से  नहीं  कर  सकते  ।  हर  पहल
 का  विस्तृत  उल्लेख  करके  हम  यह  काय॑  करना  चाहते  हैं  ।

 और  जो  दूसरै  पहल  की  बात  उठाई  गई  थी  --  बहुत  अधिक  शोर  के  कारण  मैं  हइसका  जवाब
 उस  समय  नहीं  दे  पाया  था--वह  यह  थी  कि  इत  सब  कदमों  को  उठाते  समय  कमंचारी  संघ  सहित
 सभी  सम्बद्ध  लोगों  के  मतेक्य  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  तथा  उनका  परामर्श  लिया

 हम  आंख  बन्द  करके  अन्धाधुन्ध  तरीके  से  कुछ  नहीं  करना  चाहते  |  हम  सबके  वियारों  की  अमुरूपता
 चाहते  हम  समी  सम्बद्ध  व्यक्तियों  का  परामर्श  चाहते  हैं  क्योंकि  यह  राष्ट  के  अधिक  हित  में

 इस  मुद्दे  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्य  आश्वस्त  हो  सकते
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 श्री  लाल  कृष्ण  आडबाणी  :  अध्यक्ष  मुभे  प्रत्तन्नता  है  कि  ब्ित्त  मन्त्री  यहां  हैं
 क्योंकि  यह  प्रइन  स्पष्टतया  वित्त  मन्त्री  के  बैंकाक  में  दिए  गए  उसी  वक्तव्य  से  उठा  है  और  उसका
 जवाब  सीधे  तौर  पर  नहीं  दिया  गया  प्रधन  पूछने  वाले  ने  यह  प्रदन  उठाया  है  कि  क्या

 केरद्रीय  सरकार  ने  आथिक  रूप  से  अक्षम  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रपों  को  बन्द  करने  का  निर्णय  ले

 लिया  और  जवाब  में  बही  कहा  गया  है  जो  पहले  ही  औद्योगिक  नीति  संबंधी  वक्तव्य  में  कहा
 जा  चुका  जिससे  हम  सब  वाकिफ  और  मेरे  विचार  में  श्री  इन्द्रजीत  जी  तथा  श्री  चन्द्रशेखर
 जी  ने  जो  कहा  है  वह  बहुत  तर्कंसंगत  यदि  हम  उस  मत  को  बदल  रहे  हैं  जिसने  पिछले  चार
 दढ्ाकों  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रति  हमारे  दृष्टिकोण  का  महत्व  कम  कर  दिया  उसी
 तरीके  जिसमें  ऐसा  महसूस  हो  कि  जबकि  निर्णय  भिन्‍न  होंगे  फिर  भी  मत-सिद्धान्त  लगातार

 वही  कार्य  करने  की  अपेक्षा  इसे  स्पष्ट  कर  दिया  जाना  जैसा  कि  मैंने  कल

 कहा  में  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  सावेजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कार्य
 निष्पादन  तथा  उसकी  काये  प्रणाली  के  बारे  में  एक  दवेत  पत्र  निकालने  की  इच्छुक  है  कि  उनमें  से
 कौन  से  आ्िक  रूप  से  सक्षम  कौन  से  आर्थिक  रूप  से  सक्षम  नहीं  हैं  तथा  सरकार  का  उनके  बारे
 में  कया  कायंवाही  करने  का  विचार  ताकि  निर्णय  लिए  जा  सकें  ।  अब  तक  के  अन्लुमव  को  देखते

 हुए
 ्ं

 सदन  को  विश्वास  में  लिया  जाता  है  कि  क्या  पिछली  नीति  अथवा  दृष्टिकोण  को  बदला
 गया  है  ।

 प्रधान  सन्त्री  पी ०बी०  नरसहु  :  मैं  पूर्ण  हप  से  सहमत  हुं  कि  हमें
 जनिष  क्षेत्र  के  उपक्रमों  पर  एक  पूरी  बहस  करनी  इन  प्रश्नों  को  प्रधन  काल  के  दौरान
 कर  उनका  जवाब  नहीं  मिल  सकता  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  हम  इस  पर  पूरी  बहस  मैं
 सदस्यों  के  इत्यादि  जानकर  फिर  यह  निष्कर्ष  निकालना  चाहता  हूं  कि  हम  क्‍या
 कर  सकते  अतः  मैं  चाहता  हुं  कि हूम  इस  पर  दिसम्बर  के  प्रथम  सप्ताह  में  चर्चा  जब  मैं
 कराकास  से  लौट  तब  हम  इस  पर  चर्चा  इस  इस  चर्चा  से

 सरकार  एक  अर्थवृर्ण  चर्चा  के  लिए  सदस्यों  को  आवश्यक  सामग्री  उपलब्ध  कराएगी  ।

 भरी  बसुदेव  आचाय  :  वित्त  मन्त्री  जी  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  के  बारे  में  क्‍या  कहेंगे  ?

 )  उन्होंने  इसका  प्रतिवाद  किया  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  जगह  पर  श्री  बसुदेव  मेरे  विचार  में

 सरकार  की  ओर  से  यह  अच्छी  बात  है  कि  सरकार  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  करने  को  तैयार  हम  इस

 मुद्दे  पर  चर्चा  निर्धारित

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बसुदेव  कृपया  बंठ  जाइए  ।  इस  पर  कब  और  कंसे  चर्चा

 की  जानी  इस  पर  हम  काये  मंत्रणा  समिति  में  चर्चा

 थी  बसुदेव  आशयाये  :  वित्त  मनत्री  बेंकाक  में  बकतव्य  दे  चुके  हैं  भौर  सरकार  ने  इसका
 प्रतिवाद  नहीं  किया  )  वित्त  मंत्री  यहां  उन्हें  स्पष्ट  करता  चाहिए  ।

 भरी  मुरलो  देबडा  :  बो०  आई०  एफ०  आर०  के  अब  तक  के  रिकाई  के  वे  अब  तक

 उन्‍हें  पुनर्जीवित  नहीं  कर  पाए  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रीय  नवीकरण
 कोष  के  सम्बन्ध  में  अद्यतन  स्थिति  क्‍या  है  जिसे  सरकार  का  विचार  कर्मचारियों  के  लिए  स्थापित
 करने  का  है  ।
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 झी  पी०  के०  धरृंगन  :  कई  पहलुओं  पर  गौर  किया  जा  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हुआ  ।

 प्रश्नों
 के

 लिखित  उत्त  )०

 व्भ्प्

 प्रासोण  क्षेत्रों
 के  लिए  खादों  प्रामोद्योग  आयोग  को  रोजगार  योजना

 +4,  झ्रो  राम  दारण  यादव  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में रोजगार  देने  हेतु  राज्यों  में

 स्‍तर  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  किया  और  इससे  कितने  व्यक्तियों  के  लाभान्वित  होने
 की  सम्भावना  है  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पो०  जे०  :  और  खादी  तथा
 ग्रामोद्योग  आयोग  ने  योजना  के  लिए  एक  नीति  का  प्रस्ताव  किया  जिसे  राज्य  सरकारों
 तथा  आयोग  के  समर्थन  तथा  सहायता  से  राज्य  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  पंजीकृत  संस्थाओं

 एबं  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  करना

 इस  कार्यक्रम  के  अधीन  गहन  विकास  के  लिए  96  ग्राभोद्योगों  को  हाथ  में  लेना  इनमें

 कृषि  फल  तथा  सब्जी  प्रसंस्करण  ज॑ंसे  बहुत  से  परम्परागत  उद्योग  भौर  इलेक्ट्रानिक्स
 तथा  जम  तथा  डाइमन्ड  कटिंग  एवं  पालिशिंग  जंसे  नये  उद्योग  शामिल  इन  कार्यक्रमों  का  विशेष
 बल  जातियों/अनु  ०  महिलाओों  और  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों  के  लिए
 अधिक  रोजगार  की  व्यवस्था  करना  इस  समय  लाभान्वित  व्यक्तियों  में  अनु०
 अनु०  जन-जातियों  का  हिस्सा  30५८  भौर  महिलाओं  का  हिस्सा  लगभग  46%  खादी  तथा
 ग्रामोद्योग  आयोग  के  अधीन  रोजगार  के  लगभग  87  प्रतिशत  कार्यकलाप  ग्रामीण  क्षेत्रों  तक
 सीमित  हैं  ।

 अगली  योजना  अवधि  के  लिए  प्रस्तावित  नीति  के  अमुसार  देश  में  मुख्यतः  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 रोजगार  को  विद्यमान  47  लाख  व्यक्तियों  से  बढ़ाकर  70  लाख  व्यक्ति  करने  का  विचार  है  ।

 Brie  6०४२

 शसायनों  और  उबरकों  को  वितरण  एजसियों  का  भाबंटन

 #5,  भरो  सुधोर  साथम्त  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  प्रकार  के  उबंरकों  और  रसायनों  की  वितरण  एजेंसियों  का  आबंदम

 करते  समय  सहकारी  समितियों  को  कोई  प्राथमिकका  दी  जाती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 रसायन  ओर  उ्ेरक्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिन्ता  :  और
 कारी  क्षेत्र  में  इंडियन  फारमस  फर्टिलाइजर  कोआपरेडिव  लि०  और  कृषक  भारती

 कोआपरेटिव  लि०  जंसे  उवंरक  उत्पादक  एकक  उनके  द्वारा  उत्पादित  अधिकांश  उबंरक

 का  वितरण  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  करते  हैं  ।

 सार्वजनिक  और  निजी  क्षेत्रों  मे ंउबरक  उत्पादन  एकक  उबरकों  का  वितरण  राज्यों  में  कार्य
 कर  रहे  निजो  व्यापार  के  तंत्र  तथा  सहकारी  समितियों  एवं  भन्‍्य  संस्थागत  अभिकरणों  के  माध्यम
 से  करते  सहकारो  समितियों  को  स्वीकृत  वितरण  लाभ  उच्च  स्तर  पर  निर्धारित  किया  गया

 है  ताकि  सहकारी  संस्थाओं  द्वारा  उर्वरकों  की  बत्िक्री  को  प्रोत्साहित  किया  जा  सके  ।  इसके

 हाल  ही  में  चालू  की  गयी  छोटे  और  सीमान्तरीय  किसानों  के  लिए  उबंरकों  की

 सहायता  योजना  कई  राज्यों  द्वारा  महकारी  संस्थाओं  के  माध्यम  से  प्रचालित  की  जा  रहो  है  ।

 तदनुसा  राज्यों  को  सहकारी  अभिकरणों  के  माध्यम  से  उवरकों  के  वितरण  को  बढ़ाने  में
 पन  प्रदान  किया  गया

 रसायनों  का  वितरण  अनेक  माध्यमों  से  किया  जाता  है  जैसे  निजी  ध्यापार  सहकारी
 अन्य  संस्थागत  अभिकरणों  तथा  उपभोक्ताओं  को  सीधी  बिक्री  के  द्वारा  ज॑सा  भी

 उपयुक्त  हो  ।  _...  ;:/ "  हल  नस  ।
 |  प्द्ल्ट

 े
 के

 रोहिणो  में  भूखड़ों  का  आवंटन

 *6.  श्री  अर्जिरद  नेताम  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रोहिणी  आवास  योजना  के  अंतगंत  पंजीकृत  कितने  व्यक्तियों  को  अब  तक  भूखंड
 भायंटित  किए  गए

 प्रतीक्षा  सूची  में शामिल  शेष  पंजीक्ृत  ब्यक्तियों  को  भूखंड  कब  तक  आबंटित  किए

 इन  भूखंडों  को  आवंटितियों  को  किस  मूल्य  पर  बेचा  गया  तथा  प्रतीक्षा-सूत्री  में
 शामिल  व्यक्तियों  के  लिए  इनका  क्या  मूल्य  निर्धारित  किया  गया

 एक  ही  योजना  के  अतगेत  पंजीकृत  व्यक्तियों  के  लिए  भिन्‍त-सिन्‍न  बिक्री-मूल्य
 निर्धारित  करने  के  क्या  कारण  और

 (2)  इस  संबंध  में  यदि  कोई  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  तो  वे  क्या  हैं  ?

 दाहरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  :  रोहिणी  भावास
 योजना  के  अंतगंत  अब  तक  41,176  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  प्लाट  आवंटित  किए  गए  हैं  ।

 पालिका  सेवाओं  तथा  भूमि  की  उपलब्धता  के  1994-95  तक
 सभी  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  लाभान्वित  करने  की  आशा  है  ।

 अब  तक  निकाले  गए  विभिन्‍न  ड्रा  में  आवंटित  किए  गए  थ्लाटों  की  दरें  संलरन  विवरण
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 में  दी  गई  प्रतीक्षा  सूची  में  शामिल  व्यक्तियों  से लिया  जाने  वाला  मूल्य  अभी  निर्धारित  नहीं
 A  किया

 रोहिंणी  आवास  योजना  के  अंतगंत  पंजीकृत  ब्यक्षितयों  को  प्लाटों  के  आवंटन  के  मूल्य
 अधिग्रहण  की  बढ़ी  हुई  लागत  तथा  विकास  की  लागत  में  वृद्धि  के कारण  समय-सम्रय  पर  संशोधित

 किए  गए  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 प्लाटों  को  दर  तथा  आकार

 श्रेणी  प्लाट  का  प्रति  वगंमीटर  दरें  (०)  ड्रा-वार

 मीटर में  1982-84  1987  1989  1991
 I,  1,  वा  IV  4  है  4  शा

 आर्थिक  दृष्टि  स ेकमजोर  26  100  205  248  498

 वर्ग/जनता

 निम्न  आय  वर्ग  32  125  273  273  662

 48  150  273  273  662

 मध्यम  आय  वर्ग  60  200  410  496  996

 90  200  410  496  996

 पर  कमाना  रा
 हि  डिक  ही  नए

 ऑफिस  नी

 धूसि  सुधार  कानूनों  का  लागू  किया  लाना  2“  :३.

 *7,  रो  भुगनेश्यर  प्रसाद  मेहता  :

 क्री  तेज  नारायण  सिह  :

 क्या  प्रधान  संत्री  टह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  देश  में  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  पर  अत्याबारों  को  रोकने  के  लिए

 भूमि  सुधार  कानूनों  के  कार्यास्वयन  को  एक  महत्वपूर्ण  कदम  मानती  और

 यदि  तो  फालतू  भूमि  का  पता  लगाने  एवं  उसे  प्राप्म  करते  और  इस  भूमि  को
 निर्धारित  अवधि  के  अन्दर  भूमिहीन  गरीब  लोगों  में  वितरित  करने  की  प्रक्रिया  को  पूरा  करने  के

 लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 प्रामोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जी०  :  हां  ।
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 भारत  सरकार  ने  नीति  सम्बन्धी  मार्गदर्शिकाें  निर्धारित  की  हैं  तथा  राज्यों  में

 धूमि  सुधार  उपायों  की  प्रगति  की  निगरानी  की  जा  रही  इस  विषय  पर  समय-समय  पर

 राजस्व  मंत्रियों  तथा  मुख्यमंत्रियों  के  सम्मेलनों  में  भी  विचार-विमश  किया  गया  अनुसूचित

 जातियों/अनुसूतित  जनजातियों  पर  हो  रहे  अत्याचारों  के  मुद्दे  पर  4-5  1991  को  हुए

 मुख्यमंत्रियों  के  सम्मेलन  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  कब्जे  में  ली  गई

 अधिकतम  सीमा  से  फालत्‌  भूमि  31  1992  तक  पात्र  ग्रामीण  गरीबों  में  वितरित  की

 जानी  प्रधान  मंत्री  जी  ने  भी  संबंधित  राज्यों  के  मुख्यमंत्रियों  तथा  राश्यपालों  को  लिया

 है  ।
 ह  हे  बुजए  ४0.  १०.

 नशा  केर्तीय  सरकार  के  उपक्रमों  में  को  गयो  नियुक्तियों  को  पुनरोक्षा

 *8,  झो  थो०  श्रोनिवास  प्रसाद  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  निर्वाचन  आयोग  के  निर्देशों  की  अवहेलना  करके  अप्रैल  से  लेकर  1991
 तक  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  में  शीष॑स्थ  पदों  पर  की  गयी  नियुक्तिययों  की  सरकार  ने  पुनरीक्षा
 पूरी  कर  ली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसमें  विलंब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  पेंहान  मंत्रालय  में  राज्य  सस्त्रो  सार्गरेट  :
 से  सभी  मंत्रालयों  से  चुनाव  अवधि  के  दोरान  किए  सभी  चयनों/नियुक्तियों  की

 पुनरीक्षा  करने  तथा  यदि  वे  आवश्यक  समझे  तो  मंत्रिमंडल  की  नियुक्ति  समिति  (९०  सी०

 को  प्रस्ताव  पुनः  प्रस्तुत  करने  का  अनुरोध  किया  गया  सभी  मंत्रालयों  ने  पुनरीक्षा  का  अभी

 पूरा  नहीं  किया  ला
 en  पट  ,

 ३4  wal  a
 5  थे  +  5

 धिश्य  बेंक
 को  सहायता  से  बिहार  में  जल  आपूर्ति  योजनाएं

 +]0.  को  रास  लखत  सिह  यादव  :  कया  भ्रधाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  के  रोहतास  और  भोजपुर  जिलों  में  विश्व  बैंक  अथवा  किसी
 अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  की  सहायता  से  जल  आपूर्ति  की  कोई  परियोजनाएं  अथवा  योजनाएं  शुरू
 की  जा  रही

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  पर  कितनी  लागत  आएगो  तथा  इनके  किस  वर्ष  तक  पुरी  होने  की  सम्भावना

 क्‍या  इन  परियोजनाओं  का  कार्य  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  चल  रहा  और

 (8)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 22
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 ग्रासीन  थिकास  संज्ालय  में  राज्य  मंत्रों  उत्तमभाई  एच०  :  नहों  ।
 से  (2)  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रजालो  के  माध्यम  से  सप्लाई  किए  जाने  बाले  लासाम्तों  को  गुणचत्ता

 11.  श्रीमती  सुसित्रा  महाजन  :  कया  प्रधास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  सप्लाई  किए  जा

 रहे  घटिया  किस्म  के  खाद्यान्‍्नों  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  संबंध  में  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 लागरिक  पृ्ति  ओर  सा्थजनिक  वितरण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दोत  :

 और  भारतीय  खाद्य  निगम  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  मानकों  के  अंतगंत  उचित  भौसत  ग्रुणता  एबरेज
 का  चावल  ओऔर  गेहूं  निर्मुक्त  करता  चावल  और  गेहूं  की  अधिप्राप्ति  देश  में

 विभिन्‍न  उत्पादन  क्षेत्रों  से  की  जाती  इसलिए  विभिन्‍न  गोदामों  से  एक  साथ  निर्मुक्त  किए  जाते
 वाले  खाद्याननों  को  गुणता  में  विनिदिष्ट  मानकों  में  थोड़ा-सा  अन्तर  होने  से  पूर्णतः  इन्कार  नहीं
 किया  जा  सकता  |

 उचित  दर  दुकानों  के  जरिए  उपभोक्ताओं  को  चावल  और  गेहूं  के वितरण  का  कार्य  राज्य
 सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  केंद्रीय  सरकार  ने  समय-समय  पर
 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  पर्यवेक्षण  तथा  निरीक्षण
 व्यवस्था  को  कड़ा  ताकि  उपभोकत।ओं  को  अच्छी  किस्म  का  गेहूं  जोर  चाबल  उपलब्ध  हो
 सके  ।

 ]

 संयुक्त  ब्रांड  नामों  का  प्रयोग

 न  235

 भरी  दत्ताज्रेय  अंडारू  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनेक  भारतीय  जिन्होंने  विदेशी  कम्पनियों  के  साथ  सहयोग  किया  हुभा
 संयुक्त  ब्रांड  नामों/संकर  नामों  जैसे

 आलकब्िन-निशान/महिन्द्रा-निशान  इत्यादि  का  प्रयोग  कर  रहे

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  इन  संयुक्त  ब्रांड  नामों  के  उपयोग  का  सरकारों  क्षेत्रों  के  उपकरमों  सहित  स्वदेशी
 निर्माताओं  को  बिक्री  पर  कोई  प्रतिकल  प्रभाव  पड़  रहा  भोर

 क्‍या  इन  संयुक्त  ब्रांड  नामों  के  उपयोग  पर  रोक  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  है  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  और  हां  ।
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 इस  बात  का  कोई  सबूत  नहीं  है  ।

 नहीं  94

 आड़ी  भ्रमिकों  को  संरक्षण

 *]3.  श्री  दिग्विजय  सिंह  :  कया  प्रधान  पंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  बीड़ी  उद्योग  में  लगे  मजदूरों  के  संरक्षण  के  बत्रिए
 कोई  विशेष  कानून  स्नाने  का

 कया  सरकार  का  विचार  बीड़ी  मजदूरों  को  ठेका  श्रम  प्रणाली  के  अंतर्गंत  शामिल
 करने  का

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बीड़ी  उद्योग  में  लगे  सभी  मजदूरों  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी
 निर्धारित  करने  का  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  न्यूनतम  मजदूरी  को  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  से  बीड़ो  करममंकारों  के

 संरक्षण  के  लिए  सरकार  का  कोई  अन्य  विशेष  कानून  बनाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  मौजूदा
 विशेष  कानून  अर्थात्‌  बीड़ी  तथा  सिगार  कमंकार  की  1966  में  बीड़ो
 करमंकारों  के  हितों  को  रक्षा  करने  तथा  उनके  रोजगार  की  शर्तों  को  विनियमित  करने  के  लिए
 पर्याप्त  कानूनी  उपबंध  मौजूद  हैं  ।

 2.  यदि  प्रतिष्ठान  में  या  ठेकेदार  द्वारा  20  या  इससे  अधिक  करमंकार  नियोजित  किए
 जाते  हैं  तो  ठेका  श्रम  और  1970  भी  बीड़ी  कमंकारों  पर  लागू
 होता  है  ।

 3.  राज्य  सरकारें  समुचित  सरकारों  के  रूप  में  समय-समय  पर  बीड़ी  कर्मकारों  के  लिए

 स्यूनतम  मजदूरी  का  निर्धारण  करती  केन्द्र  सरकार  द्वारा  बीड़ी  कमकारों  के  लिए  न्यूनतम

 मजदूरी  का  निर्धारण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 4.  कुछ  राज्यों  में  बोड़ो  करमेंकारों  की  स्यूनतम  मजदूरी  को  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  से

 जोड़ा गया  है  |
 |  ae  हरी  ra"  +

 Ob

 केखोय  सरकार  के  उपक्तमों  का  शोर्थस्थ  अधिकारियों  के  बिना  कार्य  करना

 +]4.  भी  हरि  किशोर  सिंह  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  के  जो  उपक्रम  शीषेस्थ  अधिकारियों  के  बिना  कार्य  कर

 रहे  हैं  उनका  ब्यौरा  क्‍या

 ये  कब  से  इन  अधिकारियों  के  बिना  कार्य  कर  रहे

 इनको  नियुक्तित  करने  में  विलम्व  के  क्या  कारण  है  ओर  ये  रिक्त  पद  कब  तक  भर

 दिए  जाने  की  सम्भावना  और

 क्‍या  सरकार  का  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  मुख्य  का्यंकारो  अधिकारियों
 के  चयन  कार्य  को  संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  सौंपने  का  विचार  है  ?

 24
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  मार्गरेट
 और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुमार  15-11-1991  को  ऐसे  25  केन्द्रीय  साबंजनिक

 '
 उपक्रम  हैं  जहां  मुख्य  अधिकारियों  के  पद  रिक्त  इन  पदों  के  ब्यौरे  संलग्न  विबरण  में  दिए
 गए  हैं  ।

 ये  पदधारी  को  सेवा  की  कार्यावधि  की
 त्यागपत्र  तथा  एक  उद्यम  से  दूसरे  उद्यम  में  पाश्विक  स्थानांतरण  जैसे  विभिन्‍न  कारणों  से  हुई  थी  ।
 निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  लोक  उद्यम  चयन  बोड्ड  को  बोर्ड  स्तर  के  पदों  के  लिए  चयन  पर
 विचार  करना  तथा  अपनी  सिफारिश  करनी  होती  हसके  बाद  सरकार  द्वारा  इन  पर  कार्यवाही
 की  जाती  है  तथा  अस्तिम  नियुक्तियां  केवल  नियुक्त  किए  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  चरित्र  तथा

 पृर्बबृत  का  सत्यापन  उनके  पूर्व  कार्य  निष्पादन
 तथा  सतकंता  अनापत्ति  जैसी  औपचारिकताओं  के  पूरा

 होने  पर  की  जाती  उन  मामलों  में  भी  देरी  हो  जाती  है  जहां  सियुक्त  किए  जाने  वाला  व्यक्ति
 कार्यभार  ग्रहण  करने  में  समय  लेता  है  अथवा  अन्ततः  कार्यभार  ग्रहण  नहीं  करता  कुछ  मामलों
 में  विशिष्ट  योग्यता  वाले  व्यक्तियों  को  खोजने  की  आवश्यकता  होती  है  अतः  ऐसे  पदों  को  भरने  के
 लिए  समय  लगता  बोडड  स्तर  के  पदों  का  चयन  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  तथा  इन
 पदों  को  यथासंभव  रूप  से  शीघ्र  भरने  के  लिए  प्रयास  किए  जाते

 नहीं  ।

 विवरण

 चकु०  पद  क्षेत्र  क ेउपक्रम  का  माम  रिक्ति  की  तारील
 हं०

 2  3

 1,  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  फर्टीलाइजसं  एंड  कैमिकल्स  22-3-1990
 ट्रावनकोर  लिमिटेड

 2.  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  7-9-1991

 3.  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  हिन्दुस्तान  मशीन  ट्हस  लि०  1-6-1991

 4.  प्रबंध  राजस्थान  ड्रग्स  एंड  फार्मेसियूटिकल्स  लि०  23-4-199  1

 $.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  फर्टीलाइजर्स  कार्पोरेशन  18-9-1991
 क्षाफ  इृष्डिया

 6.  अध्यक्ष  एवं  प्रबरध  इण्डियन  ड्रस  एंड  7...

 फार्मेसियूटी कल्स  लि०

 7.  प्रबन्ध  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिट्स  लि०  19-4-199  1

 8.  प्रबन्ध  हिन्दुस्तान  फ्लूरो  कार्टन्स  लि०  25-12-1990
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 10.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  हिन्दुस्तान  इन्सैक्टिसाइड्स
 लि०

 11.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  हिन्दुस्तान  वेजिटेबह्स

 आइल्स  कार्पोरेशन  लि०

 12  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  इण्डियन  टूरिज्म  डेवलपमेंट
 कार्पोरेशन

 13.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  हिन्दुस्तान  फर्टीलाइजस  -

 कार्पोरेशन  लि०

 14.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  आयल  दृण्डिया  लि०

 15.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  बोंगयी-गांव  रिफायनरी

 एन्ड  पेट्रोकेमिकल्स  लि०

 16.  प्रबन्ध  एजुकेशनल  कन्सल्टैस्ट्स  इण्डिया  लि०

 17...  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  एन०  टी०  सी०

 18.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  एन०  टी०  सी०
 पी०

 19.  प्रबन्ध  निदेश  रिहैबलीटेशन  इन्डस्ट्रीज  लि०

 20.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  माडनें  फूड  इंडस्ट्रीज  लि०

 21...  प्रबन्ध  उत्तर  प्रदेश  ड्रग्स  एन्ड  फार्मेसियुटीकल्स  लि०

 22.  प्रबन्ध  टेनरी  फूट  वेयर  कार्पोरेशन  लि०

 23.  प्रबन्ध  वायुदृत  लि०

 24.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  गैस  अथारिटी  आफ॑  इंडिया
 लि०

 25.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  नैशनल  अल्यूमीनियम
 कंपनी  लि०  ग््

 न
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 अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  हाऊसिंग  एंड  अब॑न  डेवेलपमेंट
 कार्परिशन  लि०

 20  199]
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 क्‍या  गुजरात  में  बड़े  पैमाने  पर  भौद्योगिक  रुग्णता  ब्याप्त

 इसके  क्‍या  कारण  और

 उक्त  राज्य  में  ओद्योगिक  रुग्णता  दूर  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार
 को  जारी  किए  गए  माग॑-निर्देशों  और  उपलब्ध  किए  गए  संसाधनों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उच्चोष  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पो०  ले०  :  बैंकों  से  सहायता  पाने
 वाले  रुण्ण  ओद्योगिक  एककों  के  आंकड़े  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  एकत्र  किए  जाते  भाश्तीय

 बैंक  के  न्वीनतम-आंकड़ों  के  अनुसार  1989  के  अंत  में  गुजरात  राज्य  में  लकु
 उद्योगों  से भिन्‍न  154  रुप्ण  एकक  भोर  6302  लघु  रुण्ण  एकक  थे  ।

 औद्योगिक  रुग्णता  के  लिए  आंतरिक  और  बाहरी  दोतों  प्रकार  के  कई  कारण

 होते  बैंकों  द्वारा  दी  गयी  सूचना  के  अनुसार  भुख्य  कारणों  में  बिषणन  वित्तीय
 श्रमिक  प्रबंधकीय  बिजली  की  मांग  में  प्राकृतिक

 उल्पादन  समस्याएं  भादि  शामिल  हैं  ।

 जहां  तक  सघु  क्षेत्र  से  भिन्‍न  रुण्ण  एककों  का  संबंध  इसके  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 राज्य  सरकार  को  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  बातो  सोभांत  धन  योजना  के  अधोन  केसा
 सरकार  रण  लकु  ओऔद्योगिक  एककों  के  पुनरूुज्जीवन  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  धन  उपलब्ध
 कराती  तथापि  इस  योजना  के  आरंभ  होने  के  समय  से  इसके  अधीन  कोई  राशि  स्वीकृत  करने

 हेतु  उद्योग  मंत्रालय
 धर  गुजरात  सरकक्‍पर  से

 कोई  भ्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
 लू  हे  ।  फ्लू  डा

 7
 A  7
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 नई  बिल्‍लो  सगर  पालिका  हारा  श्टालों  की  स्थीकृति

 *16.  थी  पीयूष  तोरको  :  क्या  शहरी  थिकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  गत  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  अमुसूचित

 अ्रशुसूणित  विकलांग्रों  और  भूतपूर्व  प्निक्रों  के  लिए  श्रेणीवार  कुल  कितने  रुपये  स्वीकृत

 क्या  इस  मामले  में  युद्ध  में  मारे  गये  सेनिकों  की  बिधवाओं  तथा  इंगा  पीड़ितों
 कोई  प्राथमिकता  दी  जाती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 मवि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहूरो  बिकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  से  (१)  नई  दिल्‍ली
 मगर  पालिका  बाणिज्यिक  सथा  पुतर्वास  के  उपाय  के  रूप  दोनों  ही  आधार  पर  स्टाल्स
 आवंटित  किए  जाते  हैं  ।

 2.  केवल  अनुसूचित  जाति/अनुसूचिन  जनजाति  से  संबंध  रखने  वाले  श्रेणियों  के
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 वाणिज्यिक  आधार  स्टाल  आबंटित  करने  के  मामले  में  आरक्षण  की  एक  नीति  आरक्षण  ?

 का  यह  कोटा  12.8  प्रतिशत  तय  किया  गया  विगत  3  वर्षों  के  संपदा

 लय  द्वारा  सामास्य  अथवा  आरक्षित  श्रेणियों  में  किसी  को  कोई  स्टाल  आबंटित  नहीं  किया
 गया  है  ।

 3.  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  की  संविधान  पीठ  द्वारा  फेरीवालों/अनधिवासियों  के
 अधिकारों  को  तय  करने  के  लिए  दिनांक  30  1989  को  दिए  गए  निर्णय  के  अनुसरण  में
 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  अपने  दिनांक  10  1989  के  संकल्प  संद्या  28  द्वारा  एक
 नीति  तेयार  की  इस  नीति  के  पुनर्थास  उपाय  के  रूप  स्टालों  के  आबंटन  में
 निम्नलिखित  भारक्षण  निर्धारित  किया  गया  था  :--

 1.  सामान्य  श्रेणी  60%

 2...  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  121%

 3.  विकलांग  10%

 4...  भूतपूर्व  सैमिक  24%

 5,  वीरगति  प्राप्त  सैनिकों  की  विधवाएं  2%

 6.  स्वतंत्रता  सेनानी  3%

 7.  महान  विपत्ति  तथा  मानवीय  आध्वार  10%

 4.  विगत  3  वर्षों  के  पुनर्वास  उपाय  के  रूप  प्रवर्तन  विभाग  हारा  39  स्टाल्स
 आबंटित  किए  इनमें  10  स्टाल्स  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  (9  अनुसूचित
 जाति  तथा  एक  अनुसूचित  जनजाति  श्रेणी  )  के  व्यक्तियों  को  आबंटित  किए  गए  और  शेष  सामान्य
 श्रेणी  के  व्यक्तियों  को  आबंटित  किए  गए  ।

 :
 ४  हे  गंस  पर  आधारित  उदरक  संयंत्रों  को  स्थापना

 "17.  श्री  एम०  थो०  चगाशेलर  मू््ति  :  कया  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  का  देश  में  गेस  पर  आधारित  कुछ  मध्यम  दर्ज  के  उर्वरक  संयंत्र
 स्थापित  करने  तथा  अत्यधिक  घाटे  में  चल  रहे  कोयले  पर  आधारित  संयंत्रों  के कायंकरण  में  सुधार
 करने  की  संभावना  का  पता  लगाने  का  विचार

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 देश  में  गेंस  पर  आधारित  नये  उर्वरक  संयंत्रों  की  स्थापना  पर  कूल  कितनी  निवेश
 रने  का  विचार  है  ओर  ये  संयंत्र  कब  तक  पूरे  हो

 कोयले  पर  आधारित  संयंत्रों  के  अत्यधिक  भाटे  में  चलने  के  क्या  कारण  भर

 (3)  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  बिभार  है  ?

 रसायन  ओर  उबंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिस्ता  :  और  कृष्णा

 28
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 ग्रोदाबरी  बेसिन  में  एक  मध्यम  आकार  का  अमोनिया  (450  मी०  टन
 तथा  यूरिया  (750  मी०  टन  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  प्राकृतिक  गैस  उपलब्ध

 इस  संयंत्र  को  स्थापित  करने  के  लिए  कुछ  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  भावेदनों  से  पूर्ण  ब्यौरे  देने
 का  अनुरोध  किया  गया  है  ।  '

 दि  फटिलाइजर  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  लि०  ने  रामागुण्डम  तथा  तालचर
 स्थित  कोयले  पर  आधारित  संयंत्रों  के  पुनरुंद्ार  के  लिए  क्रमशः  लगभग  171.94  करोड़
 सु०  तथा  126.74  करोड़  र०  की  अनुमोदित  लागत  के  प्रस्ताव  भेजे  हैं  ।

 स्थापित  किए  जा  रहे  गैस  पर  आधारित  नये  उबरक  संयंत्रों  तथा  स्थापित  किए  जाने  के

 लिए  प्रस्तावित  संयंत्रों  का  अनुमानित  कुल  निवेश  निम्न  प्रकार  हैं  :

 29
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 किलो  SSS  स  अफसक्‍  सक्‍क सतत ततातनहे  +नसकक-क्‍इ-नअसअ_ड:.इक्‍ -  अक्‍स्‍  _  हत/ततितणयतदततहस्‍्ऊततततत__न_न_ैै+_  घटिया

 और  परिणामस्वरूप  डिजाइन  कमियों  तथा  उपस्कर  अपर्याप्त  पाबर  तथा  घटिया

 किस्म  के  कोयले  के  परिणामस्वरूप  निम्न  क्षमता  उपयोगिता  के  कारण  कोयले  पर  आधारित  संयंत्र
 आरम्भ  से  ही  घाटा  उठा  रहे  पुनद्द्धार  प्रस्ताबों  के  पहले  ही  किए  गए  उपचारी
 उपाय  निम्नलिखित  हैं  :

 (4)  तालबर  में  केयटिव  पावर  संयंत्र  की

 (2)  तालब्चर  को  आपूर्ति  किए  जाने  वाले  कोयले  को  गुणवत्ता  में  सुधार

 (3)  रामागुण्हम  तथा  तालचर  दोनों  जगह  अतिरिक्त  स्टीम  जेनरेशन  सुविधाएं  स्थापित
 और

 (4)  उपस्कर  की  प्रतिस्थापना  और  नवीकरण

 !

 न
 बन
 25806

 हारा
 ४

 प्र  हि
 बाल  भमिकों  का  शोयण

 रहा है जहां  झरो  मुश्युंजय  सायक  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  से  बड़ी  संख्या  में  बच्चों  को  दूसरे  राज्यों  को  अमिकों  के  रूप  में  भेजा  जा
 रहा  है  जहां  उनका  शोषण  किया  जाता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  शोषण  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए
 जाएंगे  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  उड़ीसा  सरकार  से  प्राप्त  सूचना
 के  अनुसार  उड़ीसा  से  बड़ी  संढया  में  बच्चों  को  श्रमिकों  के  रूप  में  अश्य  राज्यों  में  भेजे  जाने  संबंधी
 कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  जहां  कि उनका  शोषण  किया  जाता

 और  प्रश्न  हों  नहीं  उठते  90“

 (  ८  डी०  डो०  ए०  फ्लेटो ंकी  आवश्यकता

 भी  बो०  एल०  :

 थी  सदन  लाल  खुराना  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  में  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 ने  यह  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  कराया  है

 कि यहां कितने फ्लैटों की भावश्यकता है भौर इस समय कुल कितने फ्लैट उपलब्ध दिल्‍ली की आवश्यकता के अनुसार फ्लैटों का निर्माण करते के लिए दिल्‍ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या का्यंवाही की जा रही और
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 दिछले  तोन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  ब्द  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  श्रेणीवार  कितने

 फ्लैट  आबंटित  किए  गए  हैं  ?

 झहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम्न०  :  कोई  विश्वेष  सर्वेक्षण

 नहीं  किया  गया  है  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरक्न  द्वारा  आवास  निर्माण  में  बृढ्धि  के  प्रयासों  को  अधिकतम
 सीमा  तक  बढ़ाया  जा  रहा  रिहाक्शो  एककों  की  संसया  बढ़ाने  हेतु  सहकारी  समित्तियों  को  भी
 आयंटन  किए  जा  रहे  हैं  ।

 ॥

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरक्त्ष  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  आवंदित  क़िए  गए  फ्लैटों
 के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 33
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 उत्तर  प्रदेश
 में  उद्योग  बिहोन  3;  oT

 *20.  श्री  हरि  केवल  प्रसाद  :  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  उन  जिलों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  उद्योग  विहीन  जिलों  की  सूची  में

 शामिल  किया  गया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  जिलों  में  औद्योगिक  एकक  स्थापित  करने  का

 यदि  हां  तो  इनमें  अश्योगिक  एककों  को  कब  तक  स्थापित  कर  दिए  जाने  को  संभावना
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  म्त्री  पी०  जे०  :  उत्तर  प्रदेश  में

 पोड़ी  उत्तरकाशी  तथा  कानपुर  देहात  को
 रहित  जिलेਂ  घोषित  किया  गया  है  ।

 से  किप्ती  क्षेत्र  का  औद्योगीकरण  मुख्य  रूप  से  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  का
 दायित्व  केन्द्र  सरकार  जहां  सम्भव  होता  राज्य  सरकारों  के  प्रधासों  में  सहायता  करती  है  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  का  औद्योगीफरण  हेतु  सरकार  ने  एक  विकास  केंन्द्र  योजना  आरम्भ  की  है  जिसके
 अधीन  उत्तर  प्रदेश  को  आठ  विकास  केन्द्र  आबंटित  किए  गए  है  ।  ये  विकास  केन्द्र  एक  एक

 एक  एक  एक  एक  एक  गोरखपुर  तथा  एक
 पौड़ी  गढ़वाल  जिले  में  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  फे  दौ  तन  स्थापित  किए  जाने  वाले  विकास

 केन्द्रों  क ेलिए  सभी  बुनियादी  सुविधाओं  की  ब्यवस्था  की  जाएगी  ।

 हर

 संबंधी  राष्ट्रीय  आयोग  ॥  1. भी अर्जुन सिह यादव : क्या शहरो विकास संत्रो यह बताने  हे  १९११

 भी  अर्जुन  सिह  यादव  :  क्या  शहरों  बिकास  मंत्रो  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 शहरीकरण  संबंधी  राष्ट्रीय  आयोग  की  स्थापना  के  उद्देश्य  मौर  लक्ष्य  क्या

 आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  कार्याम्वित  नहीं  किया  गया  ओर

 यदि  तो  सभी  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करन  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  तथा

 इन्हें  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  गौर  वेश  मे

 शहरीकरण  को  प्राथमिक  कारंवाई  वाले  क्षेत्रों  की  पहचान  तथा  द्वरुत  शहरीक रण  के  प्रबंध  के

 उद्देश्य  से  कार्य  योजना  बनाने  के  निमित  दिशा  निर्देश  तैयार  करने  पर  विचार  करने  के

 शहूरीकरण  राष्ट्रीय  आयोग  का  गठन  किया  गया  था  ।  शहरी  पुनर्वास  व्यवस्था  को  और  अधिक

 कुशल  बनाने  के  जो  समानता  तथा  सामाजिक  न्याय  के  साथ  ब्रुत  आधथिक  विकास  का  निर्माण

 38



 लिखित  उत्तर  20

 करते  के  आयोग  व्यापक  पैमाने  आवश्यक  नोतिगत  हस्तक्षेप  के  विशेष  सुझावों  के  साथ

 अस्तित्व  में  आयोग  की  भुंश्यम्मुख्य  सिकारिंशें  इस  प्रकार-हैं  :---

 49  स्थानीय  प्राथमिकता  वाले  शहूरॉकर"ण  क्षेत्रीं के  अन्तंगंत  भाभे  काले  फ्ता  लगाए
 गए  329  शहरी  केन्द्रों  क ेआधथिक  तथा  वास्तविक  आधार  को  शमेकित  भंणल

 दूत  बनाना  तथा  विस्तार  करना  ।

 कुज  योजना  नियतन  में  झहरो  क्षेत्रों  के  चाल  अंश  को  4%  से  8%  तक

 बढ़ाना  |

 शहरी  लघु  व्यापार  विकास  बेंक  देख-रेख  एक  उपग्रुक्त  ऋण  सहायता  कार्य
 क्रम  के  शहरी  स्व-रोजगार  को  प्रोत्साहन  देना  ।

 शहरी  विकास  के  लिए  संस्थागत  वित्त  के  अन्तवाँह  में  वृद्धि  करने  के  लिए  4  प्रमुख
 बेकिंग  संस्थाओं  का  गठन  करना  ।

 विकसित  भूमि  तथा  कम  लागत  के  आश्रय  की  आपूर्ति  में  बृद्धि  उनमें  सुधार
 करना  ओर  मलिन  बर्तियों  का  उन्नयंत  तंथा  मंकानों  को  कुल  संख्या  को
 संरक्षण  प्रदान  करना  ।

 बाजार  में  भ्रूमि  को  भ्याफ्क  अक्रवूत्ति  के  लिए  नगर  भूमि  सीमा
 '  !976  में  संक्ोधन

 निर्धनों  क ेलिए  किराएदारी  तंथा  वर्तमान  किराएंदारी  में  सुरक्षा को  सीचित  करते
 और  किराए  में  वाधिंक  संशीधन  को  वंयवश्या  करने!कै  लिए  मौजूदा  फिराथा
 अण  कानून  में  संशोधन  करना  ।

 बतेमान  नगरों  के'हांचों  का  पुनगंठक  करना  तथा  स्थानीय  निकायों  की  विशीय
 स्थिति  में  सुधार  करना  ।

 राज्य  सरकारों  से  स्थानीय  निकायों  को  संसाधनों  के  पर्याप्त  भश्त रण  के  लिए  राज्य
 सरकार  वित्त  आयोगों  का  गठन  करता  ।

 और  आयोग  की  रिपीटं  भारत  सरकार'के  विभिन्‍न

 राज्य  सरकारों  तंथाਂ  सित  सरकतरों  के  परामर्श से  तथा  कई  सम्बेसनों  तथा  सेमिमारों  में  भी

 बिस्तर  से  क्लिर  किया  गया  जिनमें  इस  क्षेत्र  के  विशेषज्ञों  ने  भी भाग  कहने  को  शहरी
 विकास  एक  राज्य  का  बिषय  है  अतः  केन्द्र  द्वारा  चलाई  जा  रही  योजनाओं  के  विभिन्‍न
 नाओं  के  अन्तगंत  सहायता  के  लिए  उनसे  संबंधित  विशेष  मामलों  पर  जंसे  गगरों  का  चयन  आदि
 की  के  रंबाई  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जानी  चाहिए  ।

 आयोग  हारा  सुझाए  गए  कुछ  सिफारिशों  चालू  आवास  तथा  शहरी  विकास  कार्यक्रमों
 के  एक  जाग  के  मे  अमल  किया  गया  इनमें  निम्नलिखित  शामिल  है  :---

 (1)  भास्तीय  रिजवं  बेंक  के  अधीन  राष्ट्रीय  आधास  बैंक  की  स्थापता
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 (it)  विंभिस्न  स्थानीय  निकायी/राज्य  एजेंसियों  हरा  अवस॑रकषता  विकास  के
 निश्चियों  की  व्यवस्था  करने  के  हुड़को  में  एक  पृथक  व्यवस्था  की  झुब्आात
 करना  ।

 (४४)  शहरी  गरीबी  उन्मूलन  के  उपाय  के  रूप  में  नेहरू  रोजमाःर  योजना  को  शुरुआत  ।

 (१४)  शहरी  शुनिमादी  सेक्शओं  व्यवस्था  ।

 (९)  आईडीएसएमटी  की  केन्द्रीय  रूप  से  प्रायोजित  योजनाओं  के  अभ्तगंत  किए
 गए  नशरों'को  सहायता  भ्रकन  करना  ।

 दिल्‍ली  किराया  नियंत्र"ण  अधिनियम  पहले  ही  संशोधित  हो  चुका  है  और  राज्य  सरकारों

 को  सलक्ह  दी  कई  है  कि  वे  अपने  किराया  नियंभण  कानूनों  यदि  इसी  प्रकार

 के  संशोधनों  पर  विचार  करें  ।

 भाठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को
 तैयार

 करते  समय  आयोग  को  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखा

 गया  है  ||  ५  )  6  9५
 6.  ८/#  ** १

 ध्टा  प्ला्डों  की  नीलाभी

 2.  भरी  लोकभाय  चौधरी  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्रधिकरण  हारा  प्लाटों  की  नोलामी  के  समय  बोली  लगाने  बाले

 को  कुल  लागत  का  25  प्रतिरत  तुरस्‍्त  ही  जमा  करना  पड़ता  है  ओर  शेष  75  प्रतिशत  90  दिन
 में  देना  पढ़ताਂ

 यदि  खरीददार  लागत  का  शैष  75  प्रतिशस  का  भुगतान  नहीं  कर  पाता  है  तो
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  अपने  नियमों  के  अस्तगंत  क्‍या  कार्यवाही  करता

 क्‍या  1980-90  के  दौरान  प्लाट  खरीदने  वाले  लोगों  में  से अधिकांश  मे  लागत  के

 75  प्रतिशत  का  भुगतान  महीं  किया

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (8)  लागत  का  75  प्रतिशत  बसूल  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  न  करने  बाले  व्यक्तियों
 के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 शहरों  थिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  (१)  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  नजूल  भूमि  काਂ  ।98।  के  जिसे  डयक्ति  की  बोली
 स्थीकार  को  गई  अपनी  बोलो  के  25  प्रतिभ्रत  की  राशि  के  तुल्य  कयामा  राशि  का  भुगतान
 करेगा  तथा  वह  प्राधिकरण  को  शेष  राशि  का  भुगतान  बोली  स्वीफार  होने  के  15  दिन  के  भीतर
 अथवा  ऐसी  अवधि  जो  उपाध्यक्ष  साबंजनिक  सूचना  में  विशेष  रूप  से  उल्लेख  के  भीतर

 होगा  ।

 nat)  १
 हा

 है|
 हा  १

 ये  नियम  यह  ठपरबंध  करते  हैं  कि  जो  व्यक्ति  दी  गई  अवधि  के  भीतर  बोलो  फी  शेष
 राशि  का  भुगतान  करने  में  चूक  करते  की  बयाना  राशि  जब्त  हो  जाएगी  तथा  यह  भूलंड  पुतः
 तीलाँसी  हेतु  उपाध्यक्ष  के  लिए  बंच्च  होगा  ।

 डा
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 से  ($)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ,  पिट्लली  पर  छव  आप
 -  (७

 मकानों  के  आवंदन  के  लिए  डो०  डो०  ए०  हारा  पंजोकृत  किए  गए  ध्यक्ित

 3.  शो  मुमताज  अंसारी  :  बय  शहरी  थिकास  संत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दस  वर्षों  के  दोरान  मकानों  के  आबंटन  के  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा
 वर्षवार  कितने  व्यक्तियों  के  नाम  पंजीकृत  किये

 इन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  तथा  दाइप-वार  कितने-कितने  व्यक्तियों  को  मकान

 आबंटित  किए  गए  और

 सांसदों  के  लिए  कितना  कोटा  निर्धारित  किया  गया  है  तथा  प्रतिवर्ष  क्रितने-कितने
 सांसदों  को  मकान  आबंटित  किये  गये  ?

 शहरी  थिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  संलग्न
 के  अनुसार  ।

 संलग्न  के  अनुसार  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 गत  10  वर्षों  के  दौरान  मकान  आवंटित  करने  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा
 प्रजीकृत  किए  गए  व्यक्षितयों  के  ब्यौरे  लीचे  दिए  गए  अनुसार  हैं

 ऋण  योजना  का  नाम  पंजीकृत  व्यक्तियों  की
 सं०  कुल  संख्या

 2  3
 eS  >--

 स्व-वित्त  पोषित  योजना

 (7-1-8  )  8615

 2...  स्व-वित्त  पोषित  योजना  के  अंतगंत

 सेवानिवृत्त  होने  ब”ले  |  क ेलिए  विशेष
 योजना  ।

 (8-1-8
 भौर

 (22-5-8  4-8-8 2)  3242

 3...  योजना-५

 (15-5-82  --  14-8-82) 2)  37258
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 1  2
 कै  ....

 4.  योजना-भा

 (25-5-85  5)

 5.  अम्बेडकर  आवास  योजना

 )

 लिखित  उत्तर

 3

 17805

 13000
 7000  और  श्यक्ितियों

 को  पंजीकृत  करना
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 सरकारी  कर्मचाि
 गें  को  क्या रों  का  आवंटन

 4.  भी  गोबिस्य  लखन मुंडा :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  दताते  की  क्षपा  १रेंगे  रेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  सरकारी  कर्मचारियों  को  संसद  सदस्पों  की  सिफारिश
 पर  क्वार्टरों  के  आबंटन  हेतु  पत्र  लम्बित  पड़े

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इनका  निपटान  कब  तक  कर  दिया  जाएगा  ?

 शहूरो  थिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 भौर  संसद  सदस्यों  अथवा  अन्य  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  की  सिफारिशों  मकानों
 के  विवेकाधिकार  आबंटन  ।  नियमों  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  भ्रतः  इस  सम्बन्ध  में  की
 गई  सावृंजनिक  कोटि  के  के  व्यक्तिगत  अनुरोधों  की  कोटि  में  आते

 /  0५५००

 डो०  डो०  ए०  की  स्‍्व-विस  पोधित  योजनाएं

 5.  श्री  संयद  शाहबरह्दौन  :  क्या  धाहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 डी०  डी०  ए०  की  स्व-वित्त  पोषित  योजनाओं  में  योजनावार  आरंभिक  पंजोकृत
 लोगों  की  संख्या  कितनी

 कितने  पंजीकृत  लोगों  को  योजनावार  अंतिम  रूप  से  आवंटन  हेतु  योग्य  पाया

 31  ।99।  तक  वास्तविक  आबंटियों  की  योजनावार  संख्या  कितनो

 31  1991  को  आबंटन  प्रतीक्षा  में  योग्य  पंजीकृत  लोगों  की  योजतावार  संख्या

 कितनी

 कया  सरकार  का  विचार  वाषिक  आधार  पर  एक  स्व-वित्त  पोषित  योजना  नियमित

 रूप  से  शूरू  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 धाहुरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  से  संलस्त

 विवरण  के  अनुसार  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 इस  प्मय  फ्लैटों  के  नियतन  के  लिए  प्रतीक्षा  कर  रहे  पंजीकृत  व्यक्तियों  की  अधिक

 |  पँंलया
 के  कारण  ।
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 वसंत  एन्कलेव  में  जवेध  निर्माण  रत

 6,  भो  केशरों  लाल  :  कया  धाहुरो  घिकास  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ब्या  वसंत  नई  दिल्‍ली  में  डी०  डी०  ए०  फ्लैट  भाबंटितियों  ने  अवैध  निर्माण
 शिया

 यदि  तो  तश्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  बिभार  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  अरजणाचलस  )  :  और  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दी  गई  सुचता  के  वसंत  नई  दिल्ली  में  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  के  फ्लेटों  में  आबंटियों  द्वारा  किया  गया  अनधिक्षत  निर्माण  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है

 (i)  26  आबंटियों  अपने  फ्लैटों  के  दृर्द-गिद  कांटेदार  तारों  फी  चारदीबारी  कर  रत्ली
 है  ।

 (7)  105  भाबंटियों  उपलब्ध  खाली  सरकारी  भूमि  पर  अपने  घरों  के  सम्मुख  प्रिल
 लगा  रखी  है  ।

 (॥)  15  आबंटियों  ने  अपने  आंगन  की  दीवालों  का  विस्तार  कर  रखा  है|

 (iv)  17  आबंटियों  बालकोनियों  अथवा  सरकारी  भूमि  पर  बने  पिसरों  पर

 संवधन/परिवतंन/कमरों  का  निर्माण  कर  रखा  है  ।

 ऊपर  उल्लिखित  सभी  मामलों  दिल्‍ली  विकास  अधिनियम  के  अधीन  आवश्यक

 कार्रवाई  पहले  ही  आरंभ  की  जा  चुकी  है  तथा  प्लंटों  का  निर्माण  प्रक्रिया  के  विभिन्‍न  चरणों  में

 चल  रहा  है  ।  ५.  (
 दिल्‍लो  सें  विभिन्‍न  क्षेत्रों  मे ंअमधिकृत  कब्जा

 का

 7.  श्रौ  अरविन्द  तिवेदो  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  अनधिकृत  ब-ब्जा  करने  वाले  ब्यक्तियों  की  :  संदुया

 निरंतर  बढ़ती  जा  रही
 + यदि  तो  क्या  सरकार  ऐसे  अनधिकृन  कब्जे  रोकने  के  लिए  कोई  विशेष

 तैयार  कर  रही  ।
 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्या  और

 (w)  यदि  तो  ऐसे  अनधिकृत  कब्जों
 को  सरकार  किस  तरह  से  रोकेगी  ?

 शहूरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  (%)  यह  सूचनों  मिली

 है  कि  दिल्ली  में  सावंजनिक  भूमि  पर  अतिक्रमण  के  क्षेत्र  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है  ।

 से  कोई  विशेष  योजनाओं  पर  विचार  नद्ों  किया  जा  रहा
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 अनधिक्ष॒त  निर्माण  एक  सतत  समस्या  है  ।  जब  कभी  भी  ऐसे  मामलों  का  पता  चलता  इस  प्रकार

 को  गतिविधियों  की  रोकथाम  करने  के  दिल्ली  नगर  निगम  दिल्‍ली  विकास

 नियम  दिल्‍ली  नगर  पालिका  क्षेत्र  के  मामले  में  पंजाब  नगर  पालिका

 1911  तथा  लोक  परिसर  दखलकारों  की  अधिनियम  के  अधीन  सील

 हटाने  भादि  की  उपयुत्त  कारंवाई  की  जा  रही  दिल्ली  प्रशासन  के  स्थानीय  एजेंसियों  को

 कड़े  अनुदेश  जारी
 किए  गए  रे  ण्रही  ५

 वश  ेशण  रिक्त  पद
 मत  ी3आज

 8.  भी  सनोरंजन  भक्त  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केल्लीय  सरकार  और  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  उन  पदों  की  संख्या  कितनी

 जिनके  लिए  मंत्रिमंडल  को  नियुक्त  संबंधी  समिति  की  मंजुरी  की  आवश्यकता  होती  है  और  जो

 31  1991  से  रिक्त  पड़े  ओर

 सरकार  का  इन  पदों  को  भरने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  बिचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सागरेट
 और  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  31-10-1991  को  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 में  मुख्य  का्यंकारी  अधिकारियों  के  28  और  कार्यात्मक  निदेशकों  के  60  ऐसे  पद  रिक्‍त  थे  जो
 मंडल  की  नियुक्ति  समिति  सी०  के  अधिकार  क्षेत्र  में  आते  बोड  स्तर  के  पदों  के

 लिए  चयन  किया  जाना  निरन्तर  चलने  वालो  है  और  इन  पदों  को  निर्धारित  क्रियाविधि
 के  अनुसार  यथा-शीघ्र  भरे  जाने  के  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 भारत  सरकार  के  सभी  वरिष्ठ  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  मंत्रिमंडल  नियुक्ति  समिति  के

 अनुमोदन  की  आवश्यकता  होती  इन  सभी  पदों  की  रिवित  संबंधी  स्थिति  से  सम्बन्धित  सूचना
 केन्द्रीकृत  रूप  में  नही  रखी  जाती

 इन  पदों  को  भरने  के  लिए  निरम्तर  प्रक्रिया  चलती  और  इन्हें  निर्धारित  मापदण्डों  तथा
 क्रियाविधि  के  अनुसार  भरा  जाता  भौर  रिक्त  पदों  को  भरे  जाने  संबंधी  प्रस्तावों  पर

 भिन्‍न  स्तरों  पर  कारंवाई  की  जा  रही
 लता  046  छत  "०५

 हिस्दी
 धरा

 अशोक  पेपर  समिल्‍ज  को  पुसः  चालू  करना

 9.  श्री  भोगस्र  झा  :  बया  प्रधान  मंत्री  ।7  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  282
 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  राज्य  सरकार  ने  पेपर  मिल्ज  के  रामेश्वर  नगर  एकक  का  राष्ट्रीयकरण  किए
 जाने  हेतु  संशोधित  प्रारूप  अध्यादेश  इस  बीच  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  क्या  बिहार  राज्य  सरकार  से  इस  मामले  में  शीघ्रता  करने  को  कहा
 गया
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 क्‍या  बिहार  राज्य  सरकार  को  चीघषड़ों  से  लुग्दी  तैयार  करने  और  और  बिजली  पैदा

 #  करने  की  योजनाएं  तैयार  कर  भेजने  के  लिए  कहा  गधा  और

 जोगीयाधोपा  एकक  में  कब  तक  उत्पादन  शुरू  हो  जाएगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  नहीं  ।

 राज्य  सरकार  से  मामले  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  दोबारा  कहा  गया  है  ।

 और  इस  बारे  में  आवश्यक  कार्रवाई  क्रमशः  बिहार  और  असम  की  राज्य
 सरकारों  को  करनी  है  ।

 ]  पट

 लोगों  के  लिए  आवास को  व्यवस्था
 |

 10.  श्री  गंगाघरा  सानोपहली  :  क्‍या  शहरी  विकास  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निम्न  और  मध्यम  आय  समूहों  के  लोगों  को  आवासीय  मकान  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 सरकार  को  क्‍या  योजना  और

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  आवास  विकास  वित्त  निगम  द्वारा  मकानों  के

 लिए  दिए  जाने  वले  ऋण  आध्थि+  रूप  से  कमजोर  निम्न  आय  समूह  और  मध्यम  भाय  समूह
 के  जिन  व्यक्तियों  ने  लाभ  प्राप्त  (८,  उनकी  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  ?

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एस०  :  भावास  राज्य  का

 विधय  है  ।  भिन्न-भिन्न  आय  वर्भों  को  लाभ  पहुंचासे  वाली  विभिश्न  सामाजिक  आवास  योजनाएं
 विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  हारा  उनकी  प्राथमिकताओं  तथा  उपलब्ध  संसाधनों  के  अनुसार
 प्रतिपादित  एवं  कार्यान्वित  की  जा  रही  केन्द्र  सरकारद्वारा  केन्द्रीय  योजनाएं  चलाई
 जा  रहो  हैं  प्रामीण  क्षेत्रों  में  इन्दिरा  आवास  नेहरू  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  शहरी
 निर्धनों  के  लिये  आश्रय  उन्‍नयन  तथा  शहरी  फुटपाथ  निवासियों  के  लिये  र॑न  बसेरे  ।  केन्द्र  सरकार

 द्वारा  राज्य  आवास  तथा  शहरी  विकास  अभिकरणों  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  के  वित्तीय  संस्थानों  जैसे

 राष्ट्रीय  आवास  बैंक  एवं  हुड्को  के  माध्यम  से  वित्तीय  सहायता  की  व्यवस्था  भी  की  जाती  है  ।

 3  1991  की  स्थिति  के  आवास  विकास  वित्त  निगम  ने  आर्थिक

 दुष्टि  से  कमजोर  निम्न  आय  वर्गों  तथा  मध्यम  आय  वर्गों  से  सम्बन्धित  लोगों  को  लाच

 के  लिए  5,14,739  रिहायशी  एकको  के  निर्माण  हेतु  2903.13  करोड़  रुपये  की  राशि

 के  ऋण  स्वीकृत  किए  आवास  विकास  वित्त  निगम  ने  लाभभोगियों  को  दिए  गए  आवास  ऋणों

 के  कोई  राज्य-वार  सांख्यिकीय  आंकड़े  नहीं  रखे  कम्पनी  को  राज्य-वार  आंकड़े  रक्षने

 का  परामर्श  किया  गया  है  ।  जा  ७८  hg

 वढसस  उद्योग  सें  भविध्य  निधि  को  अकायादार  मिले

 11.  भरी  सबत  कुमार  मंडल  :  कया  प्रधान  सस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पटसन  उद्योग  ने  केन्द्रीय  सरकार  तथा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  भविष्य  निधि

 के  मामले  में  मिलों  से पटसन  का  सामान  लाने  ले  जानते  पर  रोक  लगाने  का  अनुरोध  किया
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 यदि  तो  इन  बकायादार  मिलों  के  नाम  क्‍या  हैं  तथा  उन  पर  कितनी  धनराह्शि
 बकाया  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पवन  सिह  :  से  अपेक्षित  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  ओर  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख्व  दी

 ८
 १  &095९५4

 दिल  Prone  ७५  *
 (५  Gi Rue  डी०  ए०  द्वारਂ  फ्लंटों  का  आवंटन

 12.  श्री  रामनाथ  सोनकर  क्‍या  शहरी  जिकास  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  डो०  डी०  ए०  फ्लैट  केवल  उन्हीं  व्यक्तियों  को  आवंटित  किए  जाते  हैं  जिनका
 दिल्‍ली  में  मकान  नहीं

 (4)  यदि  तो  डी०  डी०  ए०  फ्लैट  आवंटन  सम्बन्धी  नियम  कया

 ऐसे  कितने  व्यक्तियों  को  डी०  ढी०  ए०  फ्लेट  आवंटित  किये  गये  है  जिनके  दिल्‍ली  में
 अपने  मकान  ओर

 ऐसे  ब्यक्तियों  को  फ्लेट  आवंटित  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 धाहरो  विकास  सम्त्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  :  और  पझर्तं  के
 आवेदक  के  पास  नई  दिल्ली  कंटोनमैंट  में  या  तो  उनके  अपने  नाम  पर

 अथवा  उसकी  पर्श्न'/उनके  पति  के  नाम  पर  अथवा  उसके  किसी  नाबालिग  बच्चे  अथवा  आश्रित
 बच्चों  अथवा  आश्रित  सम्बन्धियों  के  नाम  लोज  होल्ड  अथवा  फ्री  आधार
 पूरा  अथवा  उसका  कोई  कोई  निजी  रिहायसी  मकान  अथवा  प्लाट  गहीं  होना  चाहिए  ।

 रिहायसी  आवास  के  संयुक्त  रूप  से  स्वामित्व  वाले  प्लॉट  अथवा  भूमि  पर
 भावेदक  का  व्यक्तिगत  हिस्सा  75/80  वर्ग  गज  से  कम  तब  उस  दिशा  में  पंजोकरण  के  लिए
 आवेदन  दिया  जा  सकता  है  ।  यदि  किसी  ब्यक्ति  जिसे  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  अथवा  किसी
 अन्य  भू-स्वामित्व  विधाग  द्वारा  निमित  कोई  मकान/क्लैट  पहले  हो  आबंटित  किया  जा  चुका  है  तथा
 वह  मकान/फ्लेट  यहां  तक  कि  75/80  वर्ग  गज  से  कम  तो  भी  वह  व्यक्ति  दूसरे  फ्लेट  के  लिए
 पंजीकरण  कराने  का  पात्र  नहीं  होगा  ।

 और  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 ५६  ४०
 मेध  घोषित  हड़ताले

 |

 13.  भी  जाज  फर्मानडोज  :  क्‍या  प्रधान  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  वर्ष  1989-90  भौर  1990-91  के  दौरान  कमंचारियों  को  कितनी
 हड़तालों  को  अवेघ  घोषित  किया  और

 इसके  बया  कारण  हैं  ?

 झम  ससजालय  में  डप  मंत्री  पण  सिह  :  सरकार  के  पास  हड़ताल  को
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 हे

 घोषित  करने  की  शक्ति  नहीं  होती  ।  भौद्योगिक  विवाद  1947  के  अधीन

 समुबित  सरकार  हडताल  की  बंधता  के  सम्बन्ध  में  न्यायनिर्णयन  करने  के  लिए  उसे  श्रम  न्यायालय
 को  भेज  सकती  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकार  क्षेत्र  में  आने  वाले  औद्योगिक  प्रतिब्ठानों  में
 1989-90  और  1990-91  के  दोरान  ऐसी  कोई  हड़ताल  नहीं  हुई  जिसे  अबेध  घोषित  किया  गया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 शा

 ५ ७77

 सरकारो  जावास  को  खालो  करना
 ee  नल  नल लकज।ा

 14.  श्री  सनन्‍्तोथ  कुमार  गंगवार  :  क्‍या  शहरी  विकास  मल्तो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  बहुत  से  मन्त्रियों  संसद  सदस्यों  और  राज्यपालों  ने  सरकारों  आवास  लाली

 नहीं  किया  और

 तदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  सरत्री  एम०  ओर  उन

 भूतपूर्व  संसद  जिन्होंने  साधारण  पूल  वास  खालो  नहीं  किया  के  ब्योरे  प्रस्तुत
 वाला  एक  विवरण  संलग्न  इस  समय  किसी  भी  भूतपूर्व  राज्यपाल  के  पास  सरकारी  वास

 का  अनधिक्ृत  कब्जा  नहीं  है  ।

 विवरण

 सूतपूर्ण  संसद  सदस्यों  के  प्रमधिकृत  कब्ज  में  सामाभ्य  पूल  बास

 ऋ०  नाम  (स्वे/श्री )  बंगला  तम्बर

 सं०

 2  3

 1...  भजमन  1,  तीन  मूर्ति  लेन

 2...  विनेश्न  सिंह  1,  त्यागराजा  मार्ग

 3.  एण०  के०  एल०  भगत  34,  पृथ्वीराज  रोड
 *

 4...  जनाद॑न  पुजारी  7,  अकबर  रोड

 5.  महावीर  प्रसाद  17,  तीन  मूर्ति  मांगे

 6.  एम०  थमबी  दुरई  25,  तुगलक  रोड़

 7,  बचत  पी»  साढ़े  3,  कृष्णा  मेनन  मार्ग
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 ||  2  3

 अजय  सिह  5,  सफदरजंग  लेन

 9.  आरिफ  मोहम्मद  खान  3,  सुनहरी  बाग  रोड

 10.  जगदीप  धनखड़  4,  डुमलेक्स  लेन

 11.  मुफ्ती  मोहम्मद  सेयद  10,  अकबर  रोड

 12.  शरद  यादव  9,  अकबर  रोड

 13.  शरवर  हुसेन  57,  लोधी  एस्टेट

 14.  के०  सी०  पंत  १,  त्यागाराजा  मार्ग

 1S.  श्रीमती  आर०  के०  बाजपेयी  6,  अशोका  रोड

 16...  मनोज  पांडे  मोती  बाग

 17.  जी०  के०  मूपनार  24,  अकबर  रोड

 18.  जगत  पाल  सिंह  20,  कैनिंग  लेन

 19.  स्‍्व०  श्री  दरबारा  सिंह  9,  कृष्णा  मैनन  मांगे

 20...  पुरुषोत्तम  कौशिक  13,  बी०  भार»  मेहता  लेन

 21.  जनेश्वर  मिश्र  23,  सफदरजंग  रोड

 22.  श्रीमती  वैजयंती  माला  बाली  16,  लोधी  एस्टेट

 23...  हरमोहन  घवन  11,  तीन  मूतति  मार्ग

 24.  एप०  के०  सहाय  12,  सफदरअंग  रोड

 25.  भक्त  चरण  दास  14,  तीन  मूर्ति  लेन

 26.  देवीलाल  1,  विलिगडन  क्रीसेंट

 27...  श्रीमती  सुमति  ओरेन  3,  इलैक्ट्रिक  लेन

 ]
 anaes

 लेवी  चोनों नोति
 को  समोक्षा

 किः
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 15.  ब्रो०  अशोकराब  आनम्दराब  देशमुख  :  क्‍या  लाश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  लेवोी  चीनी  की  नीति  की  समीक्षा  करने  का  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  बिचार  महाराष्ट्र  को  दो  जोनोंਂ  के  बदले



 29  1913
 सिश्चित  उत्तर

 हुमीन  जोनों  में  विभाजित  ऋरते  ओर  सरक्ारो  कककर  अतस्थानों  ऋणों  की  अवायगी  द्वेतु
 समुवित्त  समायोजन  करने  का

 खाद्य  सम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  तरण  :  और  नहीं  ।

 लाध्ास्तों  को  छरोब  के  लिए  भारतोय  लाश  निगम  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्य

 16,  भी  के०  वी०  तंगावालू  :  क्या  खाद्य  स्त्री  यह  बतामे  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  खाद्य  तिगम  ने  1991-92  के  लिए  राज्यवार  खाद्चाख्ों  की  खरीद  के  लिए
 कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया:है;  भौर

 गत  कब  की  तुलना  में  यह  लक्ष्य  कितना  है  ?

 लास  मंत्रालय के  राज्य  संत्रो  तरण  :  और  चूंकि  भारतीय

 निगम  द्वारा  मूल्य  समर्थन  परिचालनों  के  अधीन  खाद्यान्नों  धान  और  मोटे  की

 वसूली  पूर्णतथा  स्व्रेच्छिक  आध्वार  पर  क्री  जाती  है  और  विपणन  मौसम  के  दौरान  होने  वाले  उत्पादन
 की  मात्रा  को  प्रतिशतता  के  आधार  पर  मिल-मालिकों/व्यापारियों  से  सांविधिक  आदेशीं  के  अधीन
 लेवी  चावल  ए+त्रित  किया  जाता  इसलिए  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  खाद्याननों  की  वसूली  के
 लिए  कोई  लक्ष्य  मिधारित  करमा  व्यवह!यं  नहीं  है  ।  रबी  विफ्मन  सोसभ  1991-92  के

 _  1S  1991  तक  केस्त्रीय  पूल  के  लिए  कुल  77.51  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  की  वसूली  कर
 ली  गई  जबकि  पिछले  रबी  विषणन  मौसम  में  दृध्ती  अवधि  के  दौरान  127.23  लाश्व  मीटरी
 टन  गेहूं  की  वसूली  की  गई  थी  |  खरीफ  विपणत  म्रौस्तम  ।99  1-92  के  15  1991
 तक  केन्द्रीय  पूल  के.लिए  कुल  32.45  लाख  मीटरी  टन  चावल  के  हिहाब  से  धान
 की  वसूली  की  गई  है  जबंकि  1990-91  की  इसी  अवधि  के  दीरान  39:62  मीटरी  टन
 चावल  के  हिसाअथ  से  धान  की  वसूली  की  गई-ध्री  ।  श्राक्षल  की  इस  बसुलो  में

 तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  वसूल  किया  लाश  मीटरी  टन  चावल  के  हिसाब  से
 धान  शामिल  नहीं  है  क्योंकि  वे  केन्द्रीय  पूल  में  अपना  अंशदान  नहीं  देते  हैं  ।

 महाराष्ट्र  भें  पेय  शल  को  समस्या  ५१1.  ९१

 17.  भरी  प्रकाश  थो०  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  पेय  जल  की  समस्या  सुलझाने  के  लिए  केछ्धीय  सरकार से
 किसी  वित्तीय  सहायता  की  मांग  की

 महारफ्ट्र  मे ंकितने  गांवों  में  अभी  पेय  जल  उपलब्ध  कराया  जाना  और

 +  राज्य  में  पेष  जल  की  सप्लाई  के  लिए  इस  वर्ष  कितती  वित्तीय  सहायता  दी  जाएगी  ?:

 प्रामीण  विकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  उत्तमभाई  एच०  :  हां  ।

 ()1-10-1991  की  व्थिति  के  52  जल-ल्लोत  वालेਂ  समरस्पाफ़्त  गांत्रों
 में  अभी  पेय-बल  सुविधाएं  मुहैया  कराई  जानी  अन्‍य  सभो  गांवों  में  पूर्ण  रूप.से  अथवा
 आंशिक  रूप  से  स्वच्छ  पेयजल  की  सुविधाएं  मुहैया  करा  दी  गई
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 केन्द्रीय  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  महाराष्ट्र  क ेलिए
 199  1-92  हेतु  33.90  करोड़  रुपये  की  सहायता  आबंटित  की  गई  इसमें  से  28.80  करोड़
 रुपये  की  राशि  पहले  ही  रिलीज  की  जा  चुकी  इसके  1991-92  के  दौरान  लातूर
 जिले  के  लिए  71.76  लाख  रुपये  तथा  सतारा  जिले  के  लिए  !5.67  लाख  रुपये  की  सहायता
 आवंटित  की  गई  है  ।  अनुसूचित  जाति/भनुसूचित  जनजाति  की  2000  बसावटों  में  पीने  के  पानी
 की  सप्लाई  के  लिए  भी  4  करोड़  रुपये  की  सहायता  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 weit  EO  *
 सरकारों  क्षेत्र  की  इकाइयों  को  अल्कोहल  की  सप्लाई

 27?
 18.  भी  धर्म  सिक्षम  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 औषधियों  के  उत्पादन  हेतु  अल्कोहल  की  कमी  का  सामना  कर  रहे  सरकारो  क्षेत्र  के

 एककों  को  अल्कोहल  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए
 ओर

 इस  संबंध  में  प्राप्त  सुझावों  का  ब्यौया  क्या  है  और  उन  पर  कया  कार्यवाही  की  गई

 रसायन  और  उ्ेरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिभ्ता  :  और  दवादयों
 के  उत्पादन  के  लिए  सरकारो  क्षेत्र  के एककों  को  अल्कोहल  की  आवश्यकता  को  समय-समय  पर

 अंतर्राज्यीय/राज्य  के  अन्दर  आबंटनों  के  माध्यम  से  पूरा  किया  जा  रहा  है  ।

 डर  लोक  शिकायतें

 19.  भी  भगवान  शंकर  राबत  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1990  से  लेकर  31  1991  तक  की  अवधि  के  दौरान  लोक
 शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  को  कितनी  लोक  शियतें  मिली

 हनमें  से  कितनी  शिकायतें  पर  काय्यंबाही  की  जा  चुकी

 इलमें  से  कितनी  सच  ओर

 जो  शिकायतें  सही  पाई  उनके  मामलों  में  कितने  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध
 वाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदान  मस्त्रालय  में  राज्य  संत्री  सागंरेट  :
 से  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्तालय  में  |  1991  से  31

 1991  के  दौरान  लगभग  15,000  शिकायतें  प्राप्त  हुईं  ।  उन  पर  शीघ्रता  से  आवश्यक
 किए  जाने  के  लिए  उन्हें  संबंधित  मन्त्रालयों/विभागों  को  भेज  दिया  गया  था  ।  यथेष्ठ  रूप
 शिकायतों  पर  मन्त्रालयों/विभागों,  जो  प्रशासनिक  तौर  पर  विषय  वस्तु  से  संबंधित  होते

 हारा  की  जाती  है  ।  वे  शिकायतों  पर  उपयुक्त  कारंबाई  करते  हैं  और  उस  बारे  में
 भावेदनकर्ता  को  सूचना  भेजते  अलग-अलग  शिकायतों  के  संबंध  में  की  गई  कारंवाई  को
 अभिलेखबवड़  करने  हेतु  कोई  केन्द्रीकृत  प्रणाली  प्रचलित  नहीं  है  ।

 $0
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 है  चित

 बततर
 सरकारी  आधास  का  आवंटन

 है  20.  भरी  जीवन  शर्मा  :  क्या  झाहरो  विकास  संज्रो  यह  बताने  की  कषपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  दिहली  में  सरकारी  फ्लैट  सरकारी  कर्मचारियों  और  संसद  सदस्यों  से  इतर  अम्य
 ब्यक्षियों  को  आबंटित  किए  गए

 यदि  तो  ठत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  भोर  इसके  क्‍या  कारण

 उन  विभिसन  श्रेणियों  के  व्यक्तियों  क ेलिए  निर्धारित  किए  गए  मानदण्ड  का  ब्यौरा
 क्या  है  जिन्हें  फ्लैट  भाबंटित  किए  गए  हैं  और  यह  प्रथा  कब  से  प्रचलित  है  तथा  हस  मानदष्ड  में
 कितनी  बार  संशोधन  किया

 उन  श्रेणियों  के  व्यक्तियों  का  ब्वौरा  क्‍या  है  जिन्हें  फ्लैट  भावंटित  किए  गए  थे  और
 कितनी  अवधि  के  लिए  और  उनके  लिए  अनुमत्य  अवधि  कया

 कया  प्रत्येक  श्रेणी  के  व्यक्तियों  क ेलिए  कोई  अधिकतम  भाय  सीमा  निर्धारित  की  गई
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरों  बिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 ओर  ऐसे  आवबंटनों  का  ब्यौरा  संलग्न
 में  दिया  है  ।

 मंत्रिमंडल  की  आवास  समिति  की  व्येबितिक  मामलों  में  स्वीकृति  लेने  के  पश्चात्‌  कतिपय
 अपात्र  श्रेणियों  जैसे  स्वतंत्रता  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  तथा  कलाकारों  को  शुरू  से  ही
 आबंटन  किए  गए  थे  ।  मंत्रिमंडल  की  आवास  समिति  के  अमसुमोदन  सहित  औपचारिक
 मागगदर्शी  सिद्धांत  1991  में  प्रतिपादित  किए  गए  थे  ।  हन  मागंदर्शी  सिद्धांतों  का  1985  में  तथा

 पुनः  1990  में  पुनरोक्षण  किया  गया  प्रेस  पूल  से  पत्रकारों  को  आवंटन  पृथक  मार्गंदर्शो
 सिद्धातों  द्वारा  शासित  है  संबंध  में  विभिन्‍न  आदेशों  की  प्रतियां  संलग्न

 ओर  विवरण-]|  पर  इन  मारगगंदर्शी  सिद्धातों  में  शामिल  शर्तों
 के  अमुसार  व्यक्त  अपने  क्षेत्र  में  ख्याति  प्राप्त  होना  चाहिए  तथा  दिल्‍ली  में  उसका  मकान  न  हो  ।
 संबंधित  मंत्रालय/विभाग  की  सिफारिशें  भी  आवश्यक  हैं  और  भाबंटन  एक  विनिदिष्ट  अवधि  के

 लिए  किया  जाता  इन  श्रेणियों  के  संबंध  में  नीति  फिलहाल  पुनरीक्षणाधीन  है  ।

 निम्नलिखित  श्रेणियां  शामिल  हैं  :--

 1.  स्वतंत्रता  सेनानी

 ख्यातिप्राप्त  कलाकार

 सामाजिक  कार्यकर्ता

 विविध  श्रेणियां +

 ७

 ०

 51



 लिखिंत  उत्तर  20  199  |

 $.  प्रेस  पूल

 6.  विक्ष्यांत  परिषत्संदस्य  इत्यादि

 पुणतरोक्षण  कीਂ  शैत्तेंਂ  पर  आयंन  3  वर्ष  की  अधिकतमः  मवईत्ष  लि  किया

 जाता  है  ।

 (३)  और  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  मामलों  को  छोड़कर  3000/-  रुपये  की  अधिकतम
 अगय  सी  मा  निर्धारित  की  गई  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  लिए  ऐसी  कोई  सीमा  विनिदिष्ट  नहीं

 82
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 29  1913  )  लिखित  उत्तर

 सामाजिक  कार्यकर्ताओं  की  सूची  जिस्हें  एशियाड  गांव  में  आयंटन  किया  गया  है

 कण  नाम  फ्लैट  न ं०  आवंटन  भावंटन  अभ्युक्ति
 सं०  सर्व/श्री  कब्जा  अवधि

 तारीख

 ।.  शोला  चमन  4-8-87  3  वर्ष

 2  जया  अरुणाचम  14-10-87

 3.  प्रमिला  बालासुन्दम्‌  15-1  2-89.

 4  अनुराधा  प्रसाद  11-1-89  .

 5.  श्रीमती  निमंला  देशपाण्डे  पंढारा  रोड  27-4-89

 डिप्वणी  :  श्री  अमिताभ  अवर  वाणिज्य  मन्त्रालय  को  आवंटित  फ्लेट  न॑०

 एशियाड  गांव  के  विरुढद  साधारण  पूल  में  समायोजित  ।

 सं०  12016 (2)/80-नीति-ा  (1)

 भारत  सरकार

 सम्पदा  निदेशालय

 नई  24  1985

 कार्यालय  शापन

 विषय  :  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  साधारण  पूल  भ्रावास  के  आवंटन  हेतु  मार्गदर्शों  सिद्धास्तों  का

 पुनरीक्षण  ।

 मंत्रिमंडल  की  अवास-समिति  ते  12  1985  को  भामोजित  अपनी  बैठक  में

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  साधारण  पूल  आवास  के  आबंटन  हैतु  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  का  पुनरीक्षण
 किया  था  और  निम्नलिखित  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  अनुमोदित  किए  गए  हैं  :

 2.  भखिल  भारतीय  स्तर  के  प्रतिष्ठित  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  साधारण  पूल  रिहायशी
 श  बी

 आवास  आवंटित  किए  जा  सकते  हैं  बशतें  कि  :

 उनके  स्वयं  के  नाम  पर  या  उनके  परिवार  के  सदस्यों  अथवा  आश्षितों  के  नाम  पर

 भारत  में  कहीं  भी  कोई  मकान  अथवा  प्लेट  न  हो  ।

 स्वतन्त्रता  सेनानी  के  वास्तविक  मेडिकल  उपचार  जिसके  लिए  स्वतस्त्रता  सेनानी
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 लिखिश  उ्सेर

 सेवा

 20  1991

 के  राज्य  निवास  स्थान  में  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  उनके  द्वारा  की
 आवश्यकता  है  ।

 गृह  मन्त्रालय  द्वारा  मामले  की  सिफारिश  की  गई  हो  ।  गृह  मंत्रालय  द्वारा
 स्वतन्त्रता  सेनानी  को  आवास  के  आवंटन  की  अनिवायंता  का  विह्तुत  औचित्य
 दिया  जाना  चाहिए  तथा  प्रभारी  गृह  मंत्रालय  का  अनुमोदन  प्राप्त  किया
 जाना  चाहिए  ।

 आवास  का  प्रकार  टाईप-डी  और  उससे  नीचे  सीमित  होगा  ।

 (&)  अनुशप्ति  शुल्क  मूल  नियम  के  अन्‍न्लर्गत  वसूल  किया  जाएगा  और  आवंटन
 की  अवधि  उस  समय  तक  सीमित  होगी  जिसके  लिए  स्वतन्त्रता  सेनानी  का  दिल्‍ली
 में  मेडिकल  उपचार  किया  जाना  इसको  अधिकतम  अवधि  दो  वर्ष  तक॑  हो
 सकती  है  |

 3.  उपर्युक्त  मांगदर्शी  सिद्धान्तों  को  ध्यांत  में  रखते  हुए  सभी  आवंटमों  का  पुनरीक्षण  किया

 जाए  ।  भविष्य  में  आबंटन  भी  उपयुक्त  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  सुिश्चित  किए  जाएं  ।

 ub

 $

 (९०

 ७०

 हस्ता  ०/-

 ०  एस०

 सम्पदा  उप-मिदेशक

 «  सहायक  सम्पदा  निदेशक  डी०  एन०  |  ।

 «  सम्पदा  निदेशालय  में  सभी  आवंटन  हास्टल/रिजन  अनुभाग  ।

 .  सभी  उप-निदेशक  |

 .,  गृह  मंत्रालय  ई०  एन०  अवर  सेनानी  ।

 .  श्री  एच०  आर०  उप  मंत्रिमंडल  नई  दिल्‍ली  ।

 सं०  तिना  (४)
 भारत  सरकार

 शहरी  विकास  मंत्रालय

 संपदा  निदेशालय

 नई  24  1985
 कार्यालय  शापन

 खियय  :  स्याति  प्राथ्त  कलाकारों  को  साधारण  पूल  भायास  के  आबंटन  के  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  का
 पुनरीक्षण  ।

 मंत्रिमंडल  को  आवास  समिति  ने  12  1985  को  आयोजित  अपनी  बैठक  में
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 29  1913  लिखित  उत्तर

 २  ब्वाति  प्राप्त  कलाकारों  को  क्राधारण  पूल  आवास  के  आबंटन  हेतु  भागंदर्शी  क्षिद्धान्तों  का
 पुनरीक्षण

 किया  था  और  निम्नलिखित  परिशोधित  मह्गंदर्शी  सिद्धास्त  अनुमोदित  किए  यए

 2.  15  तक  रुयाति  प्राप्त  कलाकारों  को  साधारण  पूल  आवास  आबंटित  किए  जा  सकते

 हैं  बशतें  कि  :
 ह

 उनके  स्क्यं  के  अबया  उनके  परिवार  के  किसी  सदस्य  अथवा  आश्रित  के  नाम  भारत
 में  कहीं  भी  कोई  मकान  अथवा  भूखंड  न

 प्रचारी  मंत्री  के  अनुमोदन  सहित  संस्कृति  विधाम  भौर  सूचना  तश्ा  प्रसारण  मंत्रालय
 द्वारा  प्रत्येक  मामले  में  विश्विष्ट  रूप  श्रे  सिफारिश  की  गई

 कलाकार  का  समाज के  प्रति  उपयोगी  योगदान  हो  भौर  ग्रधी  स्रोतों  स ेउनकी  कुल
 आय  रुपये  3,000  प्रतिमाह  से  अधिक  न

 आवास  का  प्रकार  टाइप-डी  अथवा  ठसके  नीचे  का  होना

 (8)  उच्चतर  टाइप  में  किए  गए  मौजूदा  आबंटनों  का  पुनरीक्षण  किया  जाना

 विभागीय  प्रभारों  सहित  अनुशप्ति  शुल्क  मूल  नियम  के  अन्तमंत  प्रभारित
 किया  जाना

 आबंटन  की  अवधि  तीन  वर्ष  होगी  और  आवंटन  के  मामलों  ऋा  तीन  बच  में  एक
 बार  पुनरीक्षण  किया  जाए  ।

 अनुरोध  है  कि  सभी  मौजूदा  आबंटनों  का  पुनरीक्षण  किया  जाए  और  यह  सुनिश्चित
 किया  जाए  कि  मंत्रिमंडल  की  आवास  समिति  के  उपर्युक्त  सानेदर्शी  सिद्धांतों  के अनुसार  ही  आवंटन

 किए  जाते  हैं  ।

 एस०

 संपदा  उप-निदेशक

 प्रतिलिपि  अंग्रेजी  पाठ  के  अनुसार  प्रस्तुत  ।

 गोपनीय

 सं०

 भारत  सरकार

 सम्पदा  निदेशालय
 4  नई  24  ।985

 कार्यालय  शापन

 विषय  :  विविध  श्रेणियों  के  व्यक्तियों  प्रतिष्ठा  के  उपयोगी  काय॑  में  लगे  को
 साधारण  पूल  आवास  के  आवंटन  हेतु  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  का  पुनरीक्षण  ।

 मंत्रिमंशल  की  भावास  समिति  की  12  1985  को  आयोजित  बैठक  के  समक्ष
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 राष्ट्रीय  प्रतिष्ठा  के  उपयोगी  कार्यों  में  लगे  व्यक्तियों  को  साधारण  पूल  आबास  के  आबंटन  हेतु
 मा्गेदर्शों  सिद्धान्त  विचारार्थ  रखे  गए  थे  और  समिति  द्वारा  निम्नलिखित  मागंदर्शी  सिद्धान्त

 अनुमोदित  किए  गए  हैं  :

 मोजूदा  निर्णय  के  राष्ट्रीय  प्रतिध्ठा  के  उपयोगी  कार्यों  में  लगे  इन
 श्रेणियों  के  व्यक्तियों  को  कुल  ।5  तक  मकान  आवंटित  किए  जा  सकते  बशर्ते

 (1)  उसका  या  परिवार  के  किसी  सदस्य  का  अथवा  आह्रमित  व्यक्ति  का  दिल्‍ली  में
 अपना  मकान  या  कोई  भू-खंड  न

 (॥)  प्रभारी  मंत्री  के  अनुमोदन  सहित  सम्बध्धित  मन्त्रालय  हारा  मामले  की  विशेष
 रूप  से  सिफारिश  की  गई

 (iii)  सभो  ज्रोतों  से  व्यक्ति  की  कुल  आय  3,000  रुपये  प्रति  माह  से  अधिक  न

 (iv)  आवास  का  प्रकार  टाईप-डी  तक  प्रतिबंधित

 (४)  बिभागीय  प्रभारों  सहित  अनुशप्ति  शुल्क  मूल  नियम  के  अन्तर्गत
 प्रभारित  किया

 (vi)  संबंधित  व्यक्ति  सरकारी  अथवा  किसी  अद्धं-सरकारी/गैर-सरकारी  संगठन
 में  नियमित  सेवा  में  न

 ह

 (vi)  भावंटन  की  अवधि  तीन  वर्ष  के  लिए  होगी  औक  इसके  परश्णात्‌  समयावधि
 बढ़ाने  की  अनुमति  नहों  दी  जाएगी  ।

 2.  अनुरोध  है  कि  उपर्युक्त  निर्णय  के  सन्दर्भ  में  सभी  मौजूदा  मामलों  का  पुनरीक्षण  किया

 जाए  तथा  अनुवर्ती  कारंवाई  की  जाए  और  भविष्य  में  सुनिश्चित  किया  जाए  कि
 मंडल  की  आवास  सप्तिति  द्वारा  अनुमोदित  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  ही  आवंटन  किए  जाते

 एस०

 सम्पदा  उप-निदेशक

 सेवा

 1.  सहायक  निदेशक  |

 2.  होस्टल/रिजन  अनुभागों  सहित  सभी  आवंटन  अनुभाग  ।

 3.  सभी  सम्पदा  उप-निदेशक  ।
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 सं०  12016

 भारत  सरकार

 सम्पदा  निदेशालय

 नई  दितांक  11-7-90

 कार्यालय  शापन

 विषय  :  मान्य  प्रेत  संवाददाताओं  और  पत्रकारों  को  साधारण  पूल  भावास  के  बाबटन  हेतु  मार्गदर्शी
 सिद्धांतों  का  पुनरीक्षण  ।

 मन्त्रिमण्डल  द्वारा  अपनी  9-5-90  को  आयोजित  बंठक  में  माम्य  प्रेस|संवाददाताओं  तथा
 पत्रकारों  को  प्रेस  पूल  से  आगस  के  आबंटन  हेतु  मार्गवर्शी  सिद्धांतों  का  पुनरीक्षण  किया  गया
 मंत्रिमंडल  ने  अनुमोदित  किया  कि  मौजूदा  पूल  के  |  10  *हायशी  जिनको  कि  पहले  103
 एककों  तक  कम  कर  दिया  गया  को  मान्य  प्रेत्त  संवाददाताओं  और  सभाचार  कैमरामेन  के  लिए
 आवज्रास  की  व्यवस्था  के  तिमित  मिम्नलिखित  शर्तों  की  शर्त  पर  120  एककों  तक  बढ़ा  दिया
 जाए  :---

 («)

 (*)

 (s)

 उसके  स्वयं  के  नाम  पर  अथवा  उसके  परिवार  के  सदस्य  था  आश्रितों  के  नाम  पर
 दिल्‍ली  में  आबंटन  के  समय  या  उसके  बाद  कोई  मकान  न  हो  ।

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  द्वारा  गठित  जांच  समिति  की  सिफारिशों  पर  ध्यान
 देने  के  पश्चात्‌  मामले  को  अन्तिम  रूप  दिया  जांच  समिति  के  क्रम
 प्रधान  सूचना  अधिकारी  होंगे  जिनमें  संयुक्त  सचिव/अवर  सचिव  ओौर
 सम्पदा  निदेशक  पदेन  सदस्य  होंगे  तथा  सूचना  भौर  प्रसारण  मंत्राभक  हवारा  मनोनीत
 किए  जाने  वाले  चार  पत्रकार  सदस्य  होंगे  ।

 वह  भारतीय  प्रेस  का  प्रतिमिधित्व  करने  वाला  एक  संवाददाता  हो  और  न  कि  किसी

 निदेशी  प्रेस/मिडिया  का  ।

 वाहन  भत्ते  को  छोड़कर  संबंधित  ब्यक्ति  3000/-  रुपये  तक  का  वेतन  ले  रहा
 और

 इन  आ/बंटियों  के  ऐसे  आबंटिति  जो  3000/-  रुपये  की  परिलब्धियां  ले  रहे  हैं  उनसे

 मूल  नियम  के  अन्तगंत  अनुशज्ञप्ति  शुल्क  या  मूल  नियम  45-%  के  अन्तर्गत

 ज्प्ति  शुल्क  की  समान  जो  भी  अधिकतम  प्रभारित  की  जाएगी  ।  जो

 3000/-  रुपये  प्रति  माह  से  ज्यादा  ले  रहे  हैं  उनसे  विशेष  अनुज्ञप्ति  शुल्क  प्रभारित

 किया  जाएगा  जहां  वे  विगत  में  आाबंटित  आवास  का  कड्जा  लिए  हुए  हों  ।

 कर्मचारी  के  मूल  वेतन  के  आधार  पर  आवास  का  प्रकार  निर्धारित  किया  जाएगा
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 लेकिन  टाईप-५४-ए  या  उससे  नीचे  की  टाईपों  तक  प्रतिबंधित  टाईप-५-ए  से
 उच्चतर  आवास  के  आवबंडियों  को  टाईप-४-ए  आवास  आवास  आबंटित  किए  जा
 सकते  हैं  यदि  वे  अन्यथा  तत्काल  पात्र  हों  ।

 आवंटन  की  अवधि  तीन  वर्ष  तक  इसके  पश्चात  स्थिति  का  पुनरीक्षण  किया

 जाए  ।

 माम्य  प्रेस  संव  'ददाताओं/समाचार  कैमरामेनों  का  आवधिक  पुनरीक्षण  किया

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  और  सम्पदा  निदेशालय  को
 यदि  कोई  के  बारे  में  सूचित  किया  जाएगा  ताकि  वे  आबंटन  निरस्तीक रण  में

 समय  हों  ।

 प्रेस  पूल/साधारण  पूल  के  आबंटन  हेतु  समाचार-पत्र  का  कोई  सम्पादक  पाश्र  नहीं
 माना

 पत्र  सूचना  कार्यालय  द्वारा  तैयार  को  गई  प्राथमिकता  सूची  को  ४पान  में  रखकर
 आबंटन  किया

 2.  जमुरोध  है  कि  मंत्रिमंडल  द्वारा  अनुमोदित  उपर्युक्त  वर्णित  मार्गंदर्शी  सिद्धांतों  के भनुसार
 तल्काल  कारंबाई  की  जाए  ।

 हस्ता  ०/-

 .  एल०

 सम्पदा  उप-'नवेशक

 1.  आबंटन  अनुभागों  के  सहायक  निदेशक  ।

 2.  अनुभाग  ।

 3.  सम्पदा  निदेशालय  में  सभी  उप-निदेशक  ।

 प्रतिलिपि  प्रेषित  :--

 1.  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  ।

 2.  ब्रधान  सूचना  पत्र  सूचना  शास्त्री  नई  विल्‍ली  ।

 3.  मन्तरिमण्डल  सचिवालय  ।

 हस्ता  ०/-

 सम्पदा  सहायक  निदेशक
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 12035(13)/84  नीतिना

 भारत  सरकार

 सम्पदा  निदेशालय

 शहरी  विकास  मंत्रालय

 नई  दिमांक  13-1-87

 कार्यालय  शापन

 बिथय  :  एशियाड  प्राम  में  विशेष  श्रेणी  के सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  को  भावंटन  के
 लिए  फ्लेटों  को  अलग  रखता  ।

 सरकार  ने  एशियाड  ज्ास  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  से  150  फ्लंट  खरीदे  विभिस्त
 श्रेणियों  क ेसरकारी  तथा  गेर-सरकारी  व्यक्तियों  को  फ्लैटों  क॑  भराबंटन  के  प्रशन  पर  विचार  किया
 गया  है  तथा  भारत  सरकार  द्वारा  आबंटन  करने  के  लिए  जो  निर्णय  लिया  गया  बहु  इस  प्रकार

 — e

 श्रेणी

 बज्ञानिक  तथा  शिल्प  बैशानिक  जिम्हें  सरकार  की  सेवा  में

 अमुबस्ध  के  आधार  पर  नियुक्त  किया  जाएगा  अथवा

 सन्धान  विश्वविद्यालयों  आदि  से  प्रतिनियुक्ति
 पर  लिया

 विर्यात  शिक्षाविद/प्रबन्धक/प्रशासक,  जिनकी  सरकार

 तदये  नियुक्ति  अल्प  अवधि  के  लिए  आवश्यकता

 पड़ेगी  अथवा  जवाहरलाल  नेहरू  शोधबृत्ति

 वुत्ति  प्रदान  की  गई  हो  बशतें  कि  आबटन  की  अवधि  से

 अधिक  नहीं  होगी  अथवा  शोधबृत्ति  की
 अवधि  जो  भी  कम

 हो  ।

 नृत्य  तथा  अन्य  विशेष  विद्याओं  से  संबंधित  अखिल

 भारतीय  स्तर  के  सुप्रसिद्ध  कलाकार  ।

 सामाजिक  विशेष  रूप  से  राष्ट्रीय  प्रतिष्ठा  क्री

 महिलाएं  ।

 फ्लैटों  की  संध्या

 60

 30
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 2.  इन  फ्लेटों  के  आबटन  के  लिए  दिशा  निर्देश  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  बंल्ानिक/झिल्प  बंशानिक  :

 ())  ऐसे  वेशानिक/शिल्प  वैज्ञानिक  जिनकी  अनुबन्धित  भ्राधार  पर  भारत  सरकार

 की  सेवा  में  नियुक्ति  जाती  है  भ्रधवा  अनुसन्धान  संस्थानों/विश्वविद्यालयों
 भादि  से  उनकी  सेवाएं  प्रतिनियुक्ति  पर  ली  जातो  हो  ।

 (४)  उसके  पास  अथवा  उसके  परिवार  के  किसी  भी  आश्वित  सदस्य  के  पास  दिल्‍ली
 में  अपना  कोई  मकान/फ्लैट  न  हो  ।

 (४)  मामले  की  सम्बन्धित  मन्त्रालय/विभाग  द्वारा  सम्बन्धित
 के  अभुभोकन से  जाती  है  ।

 (४)  आबंटित  किए  जाने  वाले  आवास  की  किस्म  का  निर्णय  वैज्ञानिकों
 के  वेश  के  जाधार  पर  लिया  जता  है  ।

 (२)  अनुज्ञप्ति  सामान्य  दर  पर  वसूल  को  जाएगी  जैसे  कि  उसी  श्रेणी  के
 सरकारी  कमंचारियों  पर  लागू  होती

 (2)  विश्यात-शिक्षालि३/प्रबन-प्क  :

 ())  ऐसे  शिक्षाविव/प्रबन्धक/प्रशासकों  को  जिनकी  सेवाओं  की  तदर्थ  नियुक्ति
 भरन्‍्प  अवधि  के  लिए  सरकार  को  झ्ावश्यकता  पड़ती  है  अथवा  जवाहर  लाल

 नेहरू  शोधबृत्ति  शोधवुरत्ति  प्रदान  को  जातोीं  है  ।

 (४)  उसके  पास  अथवा  उसके  परिवार  के  किसी  भी  आश्वित  सदक््य  के  पास
 दिल्ली  में  अपना  कोई  मक्रान/फ्लंट  न  हो  ।

 (॥)  भनुशष्ति  इसी  प्रकार  के  श्रेणियों  क ेसरकारी  कम्नंचारियों  से  वसूल  को
 जाने  वाली  दरों  पर  बसूल  की  जाएगी  ।

 (iv)  आबंटस"की  अवधि  तोन  बयों  से  अश्विक  नहीं  होवी  अय्वा  शोधवृत्ति  को

 अवधि जो  भी  हो  ।

 (९)  मामझे  की  सिफारिश  सम्बन्धित  मन्त्रालय/विभाग  हारा  सचिव/मम्त्रो  के

 भनुमोदन  से  की  जाती  है  ।

 (3)  सुप्रस्तिद्ध  कलाकार  :

 (1)  वह  व्यक्तित  नृत्य  तथा  अम्य  सम्बस्धित  विशज्याओं  में  भखिल  भारतीय
 स्तर  पर  ढकाति  प्राप्त  सुप्रसिद्ध  कलाकार  होना  चाहिए  ।

 (i)  वह  अथवा  उसके  परिवार  का  कोई  सदस्य  अथवा  आश्षित  दिल्‍लो  में

 फ्लैट  का  स्वामित्व  नहीं  रखता  हो/रखती  हो  ।
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 (॥)  मामला  संस्कृति  विभाग  अथवा  सूचना  भौर  प्रसारण  मन्‍्त्रालय  द्वारा  प्रभारी
 मन्त्री  थे  अनुमोदन  के  साथ  विशेष  रूप  से  अनुशासित  होना  चाहिए  ।

 ऐसे  कलाकार  जो  समाज  को  उपयोगी  योगदान  करते  हैं  तथा  उनको

 सभी  स्रोतों  स ेमासिक  आय  3000/-  रुपये  से  अधिक  न  हो  ।

 आवास  की  किस्म  दो  शयन  कक्ष  वाला  बे  फ्लैट  होना

 चाहिए  ।

 भाबंटत  की  अवधि  तीन  वर्षों  की  होगी  तथा  प्रत्येक  तीन  वर्ष  पश्चात्‌  मामले
 की  पुनरीक्षा  की  जानी  चाहिए  |

 अनुशप्ति  शुल्क  विभागीय  प्रभारों  सहित  मूल  नियम
 के  तहत  प्रभारित  किया  जाएगा  ।

 सामाजिक  विशेषकर  राष्ट्रीय  प्रतिष्ठा  प्राप्त  :

 0)

 (0)

 (४)

 (')

 ()

 (  )

 सम्बन्धित  अ्यक्तित  राष्ट्रीय  प्रतिष्ठा  के  उपयोगी  कार्य  में  लगा  हुआ  होना
 चाहिए  तथा  सुप्रसिद्ध  संगठनों  से  संबंधित  होना  चाहिए  ।

 उस  व्यक्ति  अथवा  उसके  परिवार  के  किसी  भी  सदस्य  अथवा  व्यक्ति
 के  पास  दिल्‍ली  में  अपना  मकानत/फ्लैट  नहीं  होना

 मामला  संबंधित  मंत्रालय  के  प्रभारी  मंत्री  के  अनुमोदन  से  विशेष  रूप  से

 शाधघित  किया  गया  हो  ।

 व्यक्षि  की  सभी  स्रोतों  से  कुल  आप  3000/-  रुपये  प्रति  माह  से  अधिक

 नहीं  होनी  चाहिए  ।

 आवास  की  किस्म  बेडरूम  फ्लेट  तक  ही  सीमित  होबी  ।

 आबंटन  की  अवधि  3  वर्ष  को  होगी  ।

 अनुशप्ति  शुल्क  विभागोय  प्रभारों  के  साथ  मूल  नियम  के  अम्तगंत

 वसूल  किया  जाएगा  ।

 3.  उत्रयुंक्त  विज्ञा-निर्देश  मंत्रालयों/विभागों  के  ध्यान  में  इस  अनुरोध  के  साथ  लाए  जाते  हैं
 कि  उनके  पास  उपर्युक्त  दिशा-निर्देशों  से  पूर्णतया  संबंध  रखने  वाला  कोई  मामला  पड़ा  हो
 वे  कृपया  एशियाई  खेल  गांव  में  फ्लैट  आबंटन  हेतु  उसे  सक्षम  प्राधिकारी  के  अनुमोदन  के  साथ

 सिजवाने  की  व्यवस्था  सरकारों  अधिकारियों  के  संबंध  में  आवेदन  विधिवत  भरे  गए
 डी०  ई०  ॥  फार्म  के  साथ  तथा  कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष  द्वारा  ब्रतिहस्ताक्षर  के  बाद  भेजे  जाने

 चाहिए  ।

 हस्ता  ०  /-

 संयुक्त  भारत  सरकार

 7
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 अनण  ee  ee  +  न  ॑++  -

 भारत  सरकार  के  सभी  मंत्रालय/विभाग
 के  नाम

 प्रतिलिपि  सूचनाथ॑  प्रेषित  :--

 1-5-  x  भर  सच

 हस्ता  ०/-

 ्*  ढ़  या
 एस०

 का  सम्पदा  उप-निदेशक

 आपथयल्मिक  और  आप्टिकल  रलास  की  सांग

 21.  श्री  पू्णेचसा  सलिक  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  भापथल्मिक  और  आप्टिकल  ग्लास  की  वाधिक  मांग  कितनी

 इन  ग्लासों  की  कितनी  मात्रा  का  उत्पादन  देश  मे  होता  है  ओर  कितनी  मात्रा  का

 आयात  किया  जा  रहा

 आपथल्पिक  ओर  आप्टिकल  ग्लासों  के आयात  पर  कुल  कितनी  लागत  आती

 क्या  इनके  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ताकि  विदेशी  मुद्रा  में  बचत  की
 जा  भौर

 (४)  यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ले०  :  ($)  आपथल्मिक  ग्लास  की

 अनुमानित  मांग  1200  मी०  टन  प्रतिवर्ष  और  आप्टिकल  ग्लास  की  मांग  300  भो०  टन  प्रतिवर्ष

 है  ।

 से  सिफ  मे०  भारत  आपथल्मिक  ग्लास  लि०  इन  मदों  की  निर्माण  करने  वाली

 यूनिट  है  ।  इनका  औसत  उत्पादन  लगभग  65  मी०  टन  देश  में  आपथल्मिक  ग्लास

 और  आप्टिकल  रलास  के  आयात  की  कुल  लागत  20  करोड़  रुपये  से  अधिक  है  जिसकी  मात्रा

 1435  मी  ठन  प्रतिवर्ष  है  ।

 में०  भारत  आपबल्मिक  ग्लास  लि०  ने  सूचित  किया  है  कि  निरन्तर  प्रक्रिया  प्रौद्योगिकी

 पर  आधारित  1000  मी०  टन  प्रतिवर्ष  क्षमता  का  एक  संयंत्र  लगाने  की  उनकी  योजना  है  जो  वेश

 की  आप्टिकल  ग्लास  सहित  सभी  प्रकार  के  आपथल्मिक  ग्लासों  की  जरूरत  को  पूरा  करेगा  और

 इससे  लगभग  20  करोड़  र०  की
 विदेशी

 को  बचत  होगी  ।
 शा  eal

 न  4  भोपाल  गंक्रवीड़ितों  को  मुआवजे  का  भुगतान

 22.  प्रो०  मालिनी  भद्टाचायय  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 जज
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 भोपाल  गैस  पीड़ितों  को  मुआवजे  का  भुगतान  करने  की  कार्य  विधि  का  विवरण  कया

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  ऐसा  कोई  उपाय  किया  है  जिससे  पीड़ितों  को  बिना  किसी  खास
 परेशानी  के  उनका  मुआवजा  मिल

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  इस  शिकायत  की  जांच  की  है  कि  गैस  पीड़ितों  के  लिए  राहत
 कोष  को  धनराशि  का  दुरुपयोग  अन्य  कार्यों  जैसे  शहर  को  सुन्दर  बनाने  के  लिए  किया  जा  रहा
 ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  और  इस  मामले  में  अथ  तक  कया
 त्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 शसायन  और  उबंरक  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  चिस्ता  :  ओर
 बजा  के  अधिनिर्णय  और  वितरण  की  प्रक्रिया  भोपाल  गैस  रिसाव  दुर्घटना  पर

 1985  और  उसके  अन्तगंत  तैयार  की  गई  योजना  में  निर्धारित  को  गई  जिसके

 अनुसार  एक  कल्याण  आयुक्त  होगा  जिसको  उचित  सहायता  प्राप्त  होगी  और  वह  अलग-अलग
 प्रामलों  पर  कारंबाई  करेगा  ।  कल्याण  भायुवत  की  नियुक्ति  कर  दी  गई  है  और  अधिनिणंय  की
 प्रक्रिया  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  कारंबाई  शुरू  करने  के  लिए  निर्धारित  तिथि  3  1992
 तक  भारम्भ  होगी  ।

 भर  अनुमोदित  कार्य  योजना  में  भोपाल  को  सुन्दर  बनाते  का  काम  शासिल

 नहों  किया  गया  है  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  काम  फे  लिए  कोई  व्यय  नहों
 किया  गया  स्‍लम  बल्तियों  में  प्राथमिक  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  कार्यक्रम  पर्यावरण  सुधार
 योजना  के  अन्तगंत  चलाए  जा  रहे  हैं  ।

 7१-  दि

 जबाहर  रोजगार  योजना  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  धनराति  का  तियतन

 23.  प्रो०  उम्सा  रेडिड  वेंकटेदअरलु  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरत्र  सरकार  रोजगार  योजना  कायंक्रम  के  अन्तर्गत  राज्यों  के  स्थानीय  निकायों
 के  लिए  प्रत्यक्ष  रूप  से  धनराशि  का  नियतन  करती

 क्‍या  इस  योजना  के  वांछित  परिणाम  निकले

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 स्थानीय  निकायों  द्वारा  धनराशि  के  दुरुपयोग  अथवा  वुबिनियोजन  के  मामलों  का
 राज्यवार  ब्यौरा  कया  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जो०  :  जिला  प्रामीण

 विकास  एजेंसियों/जिला  परिषदों  को  भारत  सरकार  द्वारा  निधियों  का  आबंटन  किया  जाता  है
 लेकिन  ये  निश्चियां  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  आबंटित  की  जातो  हैं  ।

 और  योजना  के  अन्तगंत  निष्पादन  को  निगरानी  रोजगार  के  सजित  भ्रमदिवसों
 के  रुप  में  की  जाती  है  ।  रोजगार  सूजन  के  निर्धारित  और  प्राप्त  लक्ष्यों  को  देखकर  यह  कहा  जा

 7?
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 सकता  है  कि  इसके  काछित  परिणाम  सामने  आपे  पिछले  वो  क्यों  के  योजना  के  तहत
 रोजगार  सृजन  के  निर्धारित  और  प्राप्त  लक्ष्यों  का  विवरण  नीचे  दर्शाया  गया  है  :---

 द

 वर्ष
 रोजगार  सृजन  उपलब्धि

 जज
 ाधभप/णपए

 पा  प्रतिशत

 लक्ष्य  उपलब्धि

 1989-90  8757.25  8643.87  98.71

 1990-9 |  9291.04  8736.58  94.03

 जब  कभी  भारत  सरकार  को  ग्राम  पंचायतों  को  उपलब्ध  कराई  गई  जवाहूर  रोजगार

 योजना  की  निधियों  के  दुरूपयोग  किए  जाते  को  शिकायतें  फ्राप्त  होती  हैं  तो  छन  जशिकाग्रढ़ों  को

 उचित  उफ्थारी  कारंवाई  करते  हेतु  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  भेज  विया  जाता  राज्य
 कारों  ह्वरा  ऐसो  शिकशयतों  पर  की  गई  कारंवाई  के  ब्योरों  की  निग  रानी  नहीं  रश्ली  जा  रही  है  ।

 है
 पु  au  mys

 डा
 इंडिपन  डृप्स  एण्ड  फार्मास्पृटिकश्स लिलिटेड

 में  कमौशन  एजेंटों  को  नियुक्त

 24.  डा०  असोम  बाला  :  कया  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इंडियत  डुस्स  एण्ड  फाममस्युटिकल्स  लिमिटेड  के  प्रबन्ध  ने  सरकारी  और  अर्ध  सरकारी

 अस्पतालों  के  कार्यों  क ेलिए  कमीशम  एजेंटों  की  नियुक्ति  कब  से  शुरू  कर  दी  है  और  वष्रंदार  इन
 इनकी  नियुक्ति  से  ले+र  1991  तक  कितने  कमीशन  का  भुगतान  किया

 और

 (a)  कमीशन  एजेंटों  की  निम्युक्षि  के  पश्चात्‌  पिछले  बर्षों  जब  क्रमोशन  एजेंटों  को  नियुक्ति
 नहीं  की  गयी  थी  भर्थात्‌  1985-86,  1986-87  और  1987-88  की  तुलना  में  1988-8

 1989-90  और  1990-91  में  बिक्री  की  क्या  स्थिति  रही  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिस्ता  भौर  (a)
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 सभा
 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ८  1065/
 ५९1

 ४
 बाढ़  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  का  कार्थास्थयंन

 25.  डा०  कार्थिकेश्वर  पान्न  :
 भी  जेनेदि  जेरज  बीस  :

 क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  उड़ीसा  जैसे  बाढ़  प्रवण  और  पिछड़े  राज्यों  में  कृषि  के  तुब्यवस्थित
 विकास  हेतु  डी०  पो०  (०  प्री०  क्रे  समान  कोई  बाढ़  प्रबण  क्षेत्र  कार्यक्रम  शुरू  करने  का  विचार
 भौर

 (qt)  यदि  तो  तत्सम्दश्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  भौर  बदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रच
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 प्रामीय  बिकास  संजालय  में  राज्य  सन्‍त्री  जो०  :  जी  नहीं  ।

 सूल्षाप्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  समान  बाढ़  प्रवण  क्षेत्रों  के  लिए  एक  अलग  योजना  आरम्भ
 करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  है  ।

 81

 अम्बेडकर  आयास  योअना  के  अम्तर्गत  पंजीकरण

 26.  क्रो  बारे  लाल  जाटव  :  क्‍या  शहरो  विकास  सन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अम्बेडकर  आवास  योजना  के  अन्‍्तगंत  श्रेणीवार  कुल  कितने  पंजीकरण  किये  गये

 इस  योजना  के  अन्तगंत  माज  तक  कुल  कितने  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  आवास  का
 आअबंटन  किया  गया

 क्या  उक्त  योजना  में  जिन  व्यक्तियों  को  आवास  का  आबंटन  नहीं  किया  गया

 उन्हें  कुछ  भन्‍य  योजनाओं  के  अन्तगंत  फ्लैट  भाबंटित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  जिफास  मम्जालय  में  राज्य  सग्त्री  एम०  :  अम्बेडकर  आवास
 योजना  के  अन्तगंत  निम्न  आय  वर्ग  श्रेणी  के  फ्लैटों  क ेलिए  10,000  व्यक्तित  तथा  जनता  श्रेणी  के
 फ्लैटों  के  ज्षिण  3,000  व्यक्ति  पहले  से  ही  पंजीकृत  मध्यम  आय  वरगं  श्रेणी  क ेलिए  7,000
 व्यक्तियों  को  अभो  पंजीकृत  किया  जाना  है  ।

 हस  योजना  के  अन्तर्गत  किसी  भी  पंजीकृत  व्यगित  को  भब  तक  कोई  फ्लैट  आबंटित

 नहीं  किया  गया  है  ।

 और  अम्बेडकर  आवास  योजना  में  कुल  20,000  व्यक्तियों  के  पंजीकरण  का

 लक्ष्य  है  और  असफल  भावेदकों  को  किसी  अन्य  योजना  के  तहत  फ्लेट  भाबंटित  करने  का

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 कक

 ग्रायशयक  बस्तुओं  के  सूल्‍्य  में  वृद्ध  gre  25%

 27.  भी  राजेसा  अग्निहोत्रो  :
 ह

 को  राजबोर  सिह  :
 क्री  राम  नाईक  :

 क्या  प्रधान  सम्न्ो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आवश्यक  बस्तुओं  के  मूल्यों  में  गत  वर्ष  की  तुलना  में  वृद्धि  हुई

 गत  वर्ष  के  मूल्यों  की  तुलना  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  मूल्यों  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि
 हुई  है  ओर  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  मूल्य  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  कोई  कार्य-योजना  तेपार  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्‍या  है  ओर  इसका  क्‍या  परिणाम  निकला  ?

 ह
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 नागरिक  पति  ओर  सायजनिक  वितरण  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  कसालुददोम  :

 और  1990  की  तुलना  में  1991  में  चुनी  हुई  आवश्यक  वस्तुओं
 के  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  ्ाए  प्रतिशत  उतार-चढ़ाव  को  दर्शाने  वाला  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया
 गया  है  ।

 कुछ  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  खरीफ  और  रबी  दोनों  फसलों
 दालें  और  तिलहन  के  न्यूनतन  समर्थन  मूल्यों  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में

 दालों  जैसी  वस्तुओं  में  मांग  और  आपूर्ति  के  बीच  मुद्रा  आपूर्ति  में  वृद्धि  आदि  के
 संचित  प्रभाव  के  कारण  हुई  कही  जा  सकती  है  ।

 ॥

 और  वर्तमान  सरकार  मूल्य  वृद्धि  को  उचित  सीमा  में  रखने  के  कार्य  को  सर्वोच्च
 प्राथमिकता  देती  मुद्दा  आपूर्ति  में  वृद्धि  पर  रोक  शीघ्र  प्रभावित  होने  वाली  वस्तुओं
 का  मांग-प्रबंध  सुनिश्चित  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  तथा  सुप्रवाही
 जमाथोरों  और  मुनाफाखोरों  के  विरुद्ध  कड़ी  कारंवाई  करने  तथा  इस  बीच  अधिक  उत्पादन  के
 लिए  प्रोत्साहन  की  व्यवस्था  करने  हेतु  प्रयास  किए  जा  रहे  भावश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  को
 मॉनीटर  करने  तथा  उनकी  आपूर्ति  सुनिश्चित  करने  के  प्रयोजन  से  सरकार  ने  केंद्रीय  वित्त  मन्त्री
 की  भध्यक्षता  में  मूल्य  सम्बन्धी  एक  मन्त्रिमण्शल  समिति  गठित  की  सरकार  ने  खुले  बाजार  में
 बिक्रो  हेत  3  लाख  मी०  टन०  गेहूं  पहले  ही  निर्मुक्त  कर  दिया  है  और  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली
 के  तंत्र  क ेजरिए  वितरण  हेतु  पामोलीन  तेल  का  आयात  किया  थोक  मूल्य  सूचकांकों  में

 के  प्रथम  सप्ताह  से  मृद्रास्फीति  की  वाषिक  दर  में  कभो  देखी  गई  है  ।

 चुनी  आवश्यक  बस्तुओं  के  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  उतार-चढ़ाव  का  प्रतिधत
 «नम

 प्रतिशत  उतार-चढ़ाव

 वस्तु  चालू  वर्ष  गत  वर्ष

 ०,  9  90)  ०,  ०,  89)

 2  3

 चावल  +  4.9

 गेहूं  +-  न॑  9.7

 ज्वार  ने  -  20.9  2

 बाजरा  +  62.6  न  4.7

 श्च

 जज

 थे

 ये

 मा ।  ने

 |  ्ग्

 प्र

 शक

 न  श््  6;  ०]
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 1  9  ट

 मूंग
 +  18.4  -  1.2

 मसूर
 +  22.8  +  6.9

 उड़द
 ने  20.6  +  2.4

 बालू
 ना  44.4  +  33.8

 प्याज
 के  11.5  +  65.8

 दूध
 +  10.4  +  2.8

 मछली
 -  2.0  +  25.8

 गोश्त
 +॑  11.4  +  7.8

 मिर्च  +  249.8  --  40.8

 चाय
 न  9.3  -  3.0

 कोक  स्थिर  स्थिर

 मिट॒टी  का  तेल  0.1  +  12.1

 बाटा
 +  17.5  +  1.7

 चीनी
 +  11.2  —  $.5

 गुड़
 —  0.5  -  2.4

 नमक
 +  24.9  +  7.0

 वनस्पति
 +॑  9.5  +  28.6

 सरसों  का  तेल  +  22.5  ने  51.5

 नारियल  का  तेल  +  40.6  +  27.1

 मूंगफली  का  तेल  ने  17.9  +  29.9

 सूती  कपड़ा  +  13.9  +॑  71

 अं  कपड़े  धोने  का  साबुन
 +॑  10.2  +  2.5

 दियासला  हयां  स्थिर  स्थिर

 समझ्र  वस्तुएं  +  14.0  +  89

 nr  तर  ौौधौ््नभपजजजजजजफजफ
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 हजामा  जुआ
 अनुवाद

 |  ६  पदूढा

 पदूढा  प्रणालो  को  समाप्ति

 28.  श्री  पैथन  कुमार  बंसल  :  क्या  शहरो  विकास  ससजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  दिल्ली  तथा  चंडीगढ़  में  पट्टा  प्रणाली  समाप्त  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इस  योजना  को  अश्ी  तक  कार्यान्वित  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण
 और

 इस  योजना  के  कब  तक  कार्पान्वित्त  किए  जाने  की  संभावता  है  ?

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  भसजी  एम०  :  से  (a)  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  पट्टे  पर  दी  गई  भूमि  पर  500  वर्ग  मीटर  आकार  तक  के
 डो०  ढौ०  ए०  फ्लैटों  तथा  ग्रुप  हाऊसिग  द्वारा  निभित  फ्लैट  के  सम्बन्ध  में  लोज  होल्ड  अधिकारों
 को  फ्री-होल्ड  में  परिवततन  के  भादेश  11-3-1991  को  जारी  किए  गए  इन  झादेशों  के
 कार्यान्वयन  के  लिए  कार्यक्षेत्र  तथा  विस्तृत  रूपात्मकताएं  सरकार  '  बिचाराधीन  हैं  ।

 घर
 |

 शीतल
 छ॥  कोका  फोला  को  अनुभति

 29.  भी  के०  पो०  उस्नोकृष्णम  :

 को  सनत  कुमार  संडल  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मग्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोका  कोला  और  उसकी  सहयोगो  कम्पनियों  ने  भारत  में  अपने  ब्रांड  नाम  के
 अन्तगंत  उत्बादन  काये  आरम्भ  करने  की  अनुमति  के  लिए  आवेदन  किया

 (a)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  प्रस्ताव  को  किन  मानदंडों  के  आधार  पर  स्वोकृति  दी  जाएगी  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  गिरिधर  :  से
 हांगकांग  स्थित  कम्पनी  मैं०  जे०  एम०  आर०  पी०  सी०  भो०  जिसके  पास  एन०  आर०  आई०
 की  अधिक  इक्विटी  ओर  में०  कोका-कोला  दक्षिण-एशिया  की  कम  इक्विटी  मुख्यतः  निर्यात
 प्रयोजन  से  लिए  विभिन्‍न  प्रकार  के  नाश्ता  आहार  और  '  भादि
 पंजीकृत  ट्रेड  मार्स्‍स  के  अधोन  स्वदेशी  बिक्री  के  लिए  गैर-एल्कोहालिक  पेय  क्षारक/सम्मिश्रण  तैयार
 करने  के  लिए  में०  ब्रिटेनियां  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  और  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  के  एक  उपक्रम  के
 सहयोग  से  महू  राष्ट्र  के  पिछड़े  जिले  में  खाद्य  प्रसंस्करण  यूनिट  की  स्थापना  का  एक  प्रस्ताव  हाल
 ही  में  विदेशी  पूंजी  निवेश  संवर्धन  बोर्ड  आई०  पी०  वी०  )  को  प्रस्तुत  किया  इस
 प्रस्ताव  को  विदेशी  पूंजो-निवेश  संवर्धन  बोड़े  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।
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 सहाराष्ट्र  में  जीनो  लिलों  को  स्थापना  के  लिए  लाइसेंस  जारो  करना

 30.  भी  बिलासराय  नागनाथराब  गुम्हेवार  :  क्‍या  खाद्य  भत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे
 किः

 महाराष्ट्र  में  बीनी  मिलों  की  स्थापना  के  लिए  |  1991  से  आज  तक
 कितने  लाइसेंस  जारी  किए  गए

 (a)  कितने  आवेदन  पत्र  लब्द्ित  पड़े  कितने  आवेदन  पत्रों  पर  कार्यबाहो  को  जा  रहो  है
 तथा  इन  मिलों  को  किन-किन  जिलों  में  स्थापित  किया

 उक्त  अवधि  में  कितने  आवेदन  पत्र  अस्वोकृत  कर  दिए  और

 इन  लाहसेंसों  को  जारी  करने  के  लिए  अपनाए  गए  मानवंडों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 खास  मग्जालय  के  राज्य  सगत्री  तरण  :  (%)  महाराष्ट्र  राज्य  में  नई  चीनी

 फैक्ट्री  की  स्थापना  के  लिए  |  1991  से  31-10-1991  तक  2  आाक्नय  पत्र  जारी  किए
 गए  हैं  ।

 महाराष्ट्र  राण्य  में  |  1991  से  30  1991  तक  तई  चीनी

 फेक्ट्रियाँ  की  स्थापना  के  लिए  आशय-पत्र/औद्योगिक  लाइसेंस  प्रदान  करने  हेतु  42  सम्बित
 विधाश्  आवेदन  पत्रों  की  जिलेबार  स्थिति  पर

 :

 उपरोक्त  2  आशय  पत्र  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  भीति  सम्बन्धी  मार्भवर्शी
 सिद्धाम्तों  के  तहत  जारी  किए  गए  थे  जिसकी  प्रति  पर  है|

 केन्द्र  सरकार  ने  चोनी  वर्ष  1991-92  तथा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1992-93  से

 1996-97)  के  लिए  संशोधित  मागंदशों  सिद्धान्तों  की  अभो  हाल  हो  में  भोषणा  की  जिसकी
 प्रति  बिथ  पर  है  ।

 महाराष्ट्र  राज्य  सें  सई  चीनो  फेक्टरियों  को  स्थापता  के  लिए  आशय  पत्र/भधोतिक

 लाइसेंस  प्रदान  करने  हेत  |  जनवरी  से  30  1991  तक  प्राप्त

 ओ  जिजारार्थ  लम्बित  को  जिलेधार  स्थिति

 कऋ०  जिले  का  ताम  विचाराष॑
 लम्बित

 सं०  आवेदन  पत्रों  की
 डे  .

 संख्या

 शमी  शिशि  किशन  लि  ल  लक  नविकिलवनिशश  की  नवीन  नल  नए  अली  लक

 2  3

 i  +कन-ननन  तन  नननवनननननननिननननननम  333८  नमन  नी  वन  न  नी  न  70“
 1  परभननी
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 1  2  3

 2.  कोल्हापुर  2

 3...  बीड  3

 4.  ओरंगाबाद  6

 5...  चंद्रपुर  1

 6.  उस्मानाबाद  1

 7.  गडचिरोली  1

 8...  लदूर  2

 9.  सांगलो  2

 10.  अहमदनगर  -  2

 11.  सोलापुर  5

 12.  अमरावती  1

 13.  यवतमाल  2

 14.  पुणे  2.

 15.  जालना  हब

 सतारा  2

 जलगांव

 नादिड  8

 बुलधाना  2

 कुल  42

 उद्योग  मंत्रालय

 मौद्योगिक  विकास  विभांग

 प्रेत  नोट  सं०

 बियय  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  नयी  चीनी  फंक्ट्रियां  स्थापित  करने  और  वतंमान  चीनी
 फंक्ट्रयों  का  विस्तार  करने  के  लिए  लाइसेंध  प्रदान  करने  हेतु  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  ।

 सरकार  ने  गन्‍्ते  के और  विकास  के  लिए  संभाव्यता  के  साथ  गन्‍ने  की  आश्यवासित
 लब्धता  के  क्षेत्रों  में  चौनी  फंक्ट्रियां  स्थापित  करने  और  घीनो  फैक्ट्रियों  का  विस्तार  करने  के  लिए
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 उद्योग  तथा  1951  के  अधीन  औद्योगिक  लाइसेंस  प्रदान  करने

 अंक  निर्णय  किया  है  ।

 2.  इस  सम्बन्ध  में  अपनाए  जाने  वाले  मुख्य-मुख्य  मार्गदर्शी  सिद्धांत  नीचे  दिए  जाते  हैं  :

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5  जिम

 *  (6)

 (7)

 नयी  चीनी  फंबिद्रयां  स्थापित  करने  के  लिए  पहले  सहकारी  क्षेत्र  को  भौर  बाद  में
 सावजनिक  क्षेत्र  के  लाइसेंस  देने  की  छठी  योजनावधि  के  दौरान  अपनाई  गई  नीति
 सातवीं  योजमावधि  में  भी  जारी  ऐसे  क्षेत्रों  मे ंजहां  के  लिए  इन
 दोनों  क्षेत्रों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  होते  उस  दशा  में  निजी  क्षेत्र  से  प्राप्त  प्रस्तावों
 पर  विचार  किया

 नयी  चीनी  फैक्ट्री  स्थापित  करने  फे  लिए  मूल  कसौटी  प्रस्तावित  फैक्ट्री  स्थान  के
 हृदं-गिदे  के  सुसम्बद्ध  क्षेत्र  में  गन्ने  की  पर्याप्त  उपलब्धता  होगी  ।  गन्ने  की  खेती  के
 लिये  सम्भाव्यता  केवल  अतिरिक्त  घटक  होगा  ।

 ऐसे  स्थानों  में  जहां  एक  ही  जिले  में  भारी  संझया  में  चीनी  फैक्ट्रियां  स्थित  उस
 जिले  में  किसी  मौजूदा  फैक्ट्री  की  क्षमता  में  विस्तार  करने  अथवा  नई  चीनी  फैक्ट्री
 स्थापित  करने  के  अनुरोध  पर  विचार  करने  से  पहले  राज्य  सरकारों  को  प्रत्येक

 मौजूदा  चीनी  फैक्ट्री  के  लिए  गन्ना  क्षेत्रों  क ेउचित  जोन  बनाने  चाहिए  ।  राज्य
 सरकारों  को  गन्ना  1966  के  अधीन  ऐसे  क्षेत्रों  के आरक्षण  को
 विनियमित  करने  की  शक्तियां  प्रत्यायोजित  की  गई  हैं  ।

 वर्तमान  क्षमता  और  भावी  विस्तार  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  गन्ने  की  सप्लाई

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  वर्तमान  यूनिट  के  40  किलोमीटर  के  दायरे  में  नयी
 चीनी  फैबिट्रयां  स्थापित  करने  के  लिए  सामान्यतया  कोई  लाइसेंस  नहीं  दिया

 जहां  तक  सातवों  योजनावधि  के  दौरान  नए  धोनी  यूनिटों  को  प्रारंभिक  लाइसेंसशुदा
 क्षमता  और  मौजूदा  यूनिटों  के  विस्तार  के  लिए  दिए  जाने  वाले  लाइसेंस  का  सम्बन्ध

 नये  यूनिटों  को  2500  टो०  सी०  डी०  की  प्रारंभिक  क्षमता  के  लिए  लाइसेंस
 प्रदान  किए  जाएंगे  और  गसल्‍्ते  की  पर्याप्त  उपलब्धता  की  शर्त  पर  मौजुदा  यूनिटों  में
 3500  टी०  सी०  डी०  तक  विस्तार  करने  की  अनुमति  दी

 मौजूदा  यूनिटों  में  अधिकतम  5000  टी०  सी०  डी०  तक  विस्तार  करने  की

 अमुमति  इस  शर्त  पर  दी  जाएगी  कि  3500  टी०  सी०  डी०  से  भधिक  गल्‍ते  की

 अतिरिक्त  आवश्यकता  को  बढ़ाई  गई  उत्पादकता  से  और  न  कि  गन्‍ने  के  अधीम

 क्षेत्र  को  बढ़ाकर  पूरा  किया  जाता

 गम्ने  की  पर्याप्त  उपलब्धता  और  तकनीकी-आध्िक  व्यवहायंता  की  शर्ते  को  पूरा
 करने  पर  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  में  नये  चीनी  यूनिट  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंस  देने

 को  अग्रता  दी  जाएगी  ।

 तयी  चौनी  फैकिट्रयां  स्थापित  करने  और  भौजूदा  यूनिटों  का  विस्तार  करने  के  लिए
 औद्योगिक  लाइसेंस  के  लिए  आवेदन  पत्र  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  औद्योगिक
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 अमुमोदन  सचिवालय  को  भेजने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  प्रस्तुत  किए  जाने
 आवेदन  पत्र  भेजते  समय  राज्य  सरकार  हारा  प्रस्तावित  फैक्ट्री  क्षेत्र  में

 गन्ने  की  उपलब्धता  स्थिति  के  स्पष्ट  और  व्यापक  ब्यौरों  सहित  अपनी  विशिष्ट
 सिफारिशों  भेजी  जानी

 हस्ता  ०/-
 के०  एस०
 निदेशक

 फा०  संस्या  पी०  नई  2-1-1987

 प्रेस  सूचना  ब्यूरो  से  अनुरोध  है  कि  वे  उपर्युक्त  प्रेस  नोट  का  व्यापक  प्रचार

 प्रेस  सूचना
 शाक्तत्री

 नई  दिल्‍ली

 भारत  सरकार

 उद्योम  मंत्रालय

 औद्योगिक  विकास  विभाग

 प्रेस  नोट  सं०  16

 (1991

 विषय  :  चीनी  बर्ब  1991-92  तथा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 लिए  नई  चीनी  फैक्ट्रियों  तथा  मौजूदा  चीनो  फैकिट्रयों  में  विस्त।र  हेतु  लाइसेंस  देने  के  लिए
 मार्गदर्शी  सिठांत  ।

 दस  मंत्रालय  के  दिनांक  23-7-90  के  प्रेस  नोट  संख्या  4  (1990  के  तहत
 नई  चीनी  फैक्ट्रियों  तथा  मौजूदा  फंडिद्रयों  में  विस्तार  के  लिए  लाइसेंस  देने  हेतु  जारी  किए  गए
 भागेदर्शी  सिद्धांतों  की  भारत  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  गई  उपरोक्त  प्रेस  नोट  का  अधिक्रमण
 करते  हुए  संशोधित  मार्गदर्शी  सिद्धांत  निम्न  प्रकार  बनाए  गए  हैं  :--

 (1)  2500  टन  दैनिक  गस्ना  पेराई  की  स्यूनतम  आध्िक  क्षमता  की  नई  बीती  फैक्ट्रियों
 को  लाइसेंस  दिए  जाने  जारी  ऐसी  क्षमता  पर  कोई  अधिकतम  सीमा  लाग्रू
 नहीं  होगी  ।

 तथापि  भारत  सरकार  द्वारा  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  घोषित  और  भारतीय

 कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  कृषि  जलवायु  आधार  पर  गन्‍ता  विकास  के  लिए

 उपयुबत  प्रमाणित  किए  गए  क्षेत्रों  में सहकारी  तथा  साबंजनिक  क्षेत्रों  में  1750
 टी०  सी०  डी०  की  प्रारंभिक  क्षमता  की  नई  चोनी  फैक्ट्रियों  को  लाइसेंस  दिए
 जाएंगे  बशतें  कि  ये  इकाइपां  उत्प[दन  प्रारंभ  करने  के  5  वर्ष  के  भीतर  अपनी  क्षमता
 में  2500  टी०  सी०  डी०  तक  बिस्तार  कर
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 4
 (9)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 (8)

 नई  चीनी  फ्रंबिट्रयों  को  इस  शर्ते  पर  लाइसेंस  जारी  किए  जाएंगे  कि  प्रस्वावित  नई
 चीनी  फैक्ट्री  तथा  मौजूदा/पहले  लाहसेंस  दो  गई  चीनी  फैक्ट्री  के  बीच  को  दूरी  25
 Feo  मी०  होनी  चाहिए  ।  विजषेष  मामलों  में  जहा  गन्ना  पर्याप्त  रूप  से  उपल  ब्ध  हो
 25  कि०  मी०  की  दूरी  को  कम  करके  15  कि०मी०  किया  जा  सकता  है  ।

 नई  चीनी  इकाइयों  के  लिए  लाहसेंस  प्रदान  करने  का  मूल  मानवंड  उनकी  ब्दवह्‌  यंता
 होगा  जिसमें  मुख्य  रूप  से  गन्ना  उपलब्धता  और  गन्ना  विकाल  की  संभावनाओं  को
 ब्यात  में  रखा  जाएगा  ।

 सभी  नए  लाइसेंस  इस  अनुबद्धता  पर  दिए  जाएंगे  कि  गस्‍्ने  की  कीमत  सुक्रोज  लश्यों
 के  आधार  पर  देय  होगी  ।

 अन्य  बातों  के  समान  रहने  पर  निजो  क्षेत्र  की  तुलना  में  क्रमशः  सहक्तारी  क्षेत्र  और
 सावंजनिक  क्षेत्र  से  प्राप्त  प्रस्तावों  को  लाइसेंस  देने  में  प्राथभिकता  दी

 किसी  कोंत्र  स ेएक  से  अधिक  आवेदन  षत्र  प्राप्त  होने  की  स्थिति  में  पहले  प्राप्त
 हुए  आफेदन  पत्र  को  बरोयता  दी  जाएगी  ऐसे  मामलों  में  स्रो  क्रमशः  सहकारी  क्षेत्र
 साथंजनिक  क्षेत्र  तथा  इसके  बाद  निजी  क्षेत्र  को  वरीयता  दी  जाएगी  चाहे  पहले
 दो  क्षेत्रों  के आवेदन  पत्र  बाद  की  तारीब  में  प्राप्त  हुए  हों  ।

 2500  टी०  सो०  डी०  से  कम  क्षमता  वाली  चीनी  कॉक्ट्रिमों  को  उर्युक्त  त्यूनश्षम
 आधिक  क्षमता  लक  विस्तार  के  लिए  वरीगता  दी  जानी  जारी  रहेगी  ।

 नई  इकाइयों  और  विस्तार  परियोजनाभों  के  लिए  लाहसेंस  प्रदान  करते  समय  आठवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  अर्थात्‌  1996-97  तक  सृजित  की  जाने  वाली  भतिरिक्षत
 क्षमता  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।

 नई  चर्रेनी  फैक्ट्रियों  क ेलिए  लाइसेंस  प्रदान  करते  समय  शीरे  के  प्रयोग  अर्थात्‌
 ओऔद्योगिक  अल्कोहल  आदि  के  लिए  डाउन  स्ट्रीम  इकाहयों  को  औद्योगिक  लाइलेंस
 शीघ्रता  से  दिए  जाएंगे  ।

 लाइसेंस  के  लिए  आवेदन  फ्त्रों  की  सर्वप्रथम  खाद्य  मंत्रालय  की  जांच  समिति  द्वारा
 जांच  की  ऐसे  आवेदन  पत्रों  की  जांच  करते  समय  संबंधित  राज्य  सरकारों/पझंष  शाधसित
 प्रशासनों  के  विचार  भी  मांगे  जाएंगे  ।  राज्य  सरकार/संघ  शासित  प्रशासन  को  अपनी  टिप्पणी
 खाद्य  मन्त्रालय  से  प्राप्त  पत्र  के  तीन  मास  के  भीतर  भेजनी  होगी  ।

 नई  चीनो  फैक्ट्रियों  को  स्थापना  तथा  बतंमान  इकाइयों  में  विस्तार  के  लिए  श्ौद्योगिक

 लाइसेंस  प्रदान  करने  हेतु  आवेदन  पत्र  फाम  आई०  एल०  में  सीधे  औद्योगिक  विकास  विभाग  में
 भोद्योगिक  अनुमोदन  सचिवालय  को  भेजे  जाने  इसके  साथ  2500  रुपये  की  निर्धारित

 फोस  भी  भेजी  जानी  चाहिए  ।  इसकी  एक  प्रति  खाद्य  मंत्रालय  को  भी  भेजी  जाए
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 उपरोक्त  प्रक्रिया  और  मार्गदर्शी  सिद्धांत  उद्य्तियों  के  ध्यान  में  सूचना  तथा  मार्गदर्शन
 के  लिए  लाए  जा  रहे  हैं  ।

 ०  भवानी )
 ठप  भारत  सरकार

 एफ  सं०  10  (74)  पौ०  नई  8  1991

 उपरोवत  प्रेस  नोट  की  विषयवस्तु  व्यापक  प्रथार  के  लिए  प्रेस  सूचना  कार्यालय  को

 श्प्नेषित  ।.

 प्रधान  सूचना
 प्रधान  सूचना
 नई  दिल्‍ली

 ]
 लाइसेंस  जारी  करमे  के  मानदंडों  को  समीक्षा

 31.  झओ  भोरेश्वर  साथे  :  क्‍या  खाद्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  पूर्व  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  द्वारा  लाइसेंस  जारी  करने  के  संबंध  में

 निर्धारित  मानदंडों  की  समीक्षा  करने  और  चीनी  तथा  गन्ने  के  मूल्य  ढांचे  को  युक्तियुक्त  बनाने

 हेतु:-चौनी  उद्योग  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  चीनी  उद्योग  में  लाइसेंस  जारी  किए  जाने  संबंधी

 निर्देशों  मे  परिवर्तन  करने  का  विचार  और

 यवि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 साश  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  तरुण  :

 और  केन्द्र  सरकार  द्वारा  23-7-90  के  प्रेस  नोट  के  तहत  पहले  जारी  किए  गए
 लाइसेंस  नीति  संबंधी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  की  समीक्षा  की  गई  थी  तथा  8-11-91  के  प्रेस  नोट  के

 तहत  संशोधित  लाहसेंस  नीति  संबंधी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  की  घोषणा  की  गई  जिसकी  प्रति  संलग्न

 बिवरण  में  है  ।
 ह

 विवरण

 भारत  सरकार

 उद्योग  मंत्रालय

 औद्योगिक  विकास  विभाग

 प्रेस  नोट  सं०  16

 (1991

 विषय  :  चीनी  वर्ष  1991-92  तथा  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  (1992-93--1996-97)  के

 लिए  नई  चीनी  फैक्ट्रियों  तथा  मौजूदा  चीनी  फैक्ट्रियों  में  विस्तार  हेतु  लाइसेंस  देने  के  लिए
 मागेदर्शी  सिद्धांत  ।
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 इस  मंत्रालय  के  दिनांक  23-7-90  के  प्रेस  नोट  संख्या  4  (1990  के  तहत
 औआझुतई  चीनी  फंक्ट्रियों  तथा  मोजूदा  फैक़िट्रयों  में  विस्तार  के  लिए  लाइसेंस  देने  हेतु  जारी  किए  गए

 मार्गदर्शी  सिद्धांतों  की  भारत  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  गई  है  ।  उपरोक्त  प्रेस  नोट  का  अधिक्रमण
 करते  हुए  संशोधित  मार्गदर्शी  सिद्धांत  निम्न  प्रकार  बनाए  गए  हैं  :--

 (1)

 (2)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 2500  टन  देनिक  गन्ना  पेराई  की  न्यूनतम  आधिक  क्षमता  की  नई  बोनी  फैकिद्रियों
 को  लाइसेंस  दिए  जाने  जारी  ऐसी  क्षमता  पर  कोई  अधिकतम  सीमा  लागू
 नहीं  होगी  ।

 तथापि  भारत  सरकार  द्वारा  भौद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  घोषित  और  भारतीय

 कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  कृषि  जलवायु  आधार  पर  गन्ना  विकास  के  लिए

 उपयुक्त  प्रमाणित  किए  गए  क्षेत्रों  में  सहकारी  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्रों  में  1750
 टी०  सी०  डी०  की  प्रारंभिक  क्षमता  की  नई  चोनी  फैक्ट्रियों  को  लाइसेंस  विए
 जाएंगे  बशरतें  कि  ये  हकाइयां  उत्पादन  प्रारंभ  करने  के  5  वर्ष  के  भीतर  अपनी  क्षमता
 में  2500  टी०  सी०  डी०  तक  विस्तार  कर

 नई  चीनी  फैकिट्रयों  को  इस  शर्त  पर  लाइसेंस  जारी  किए  जाएंगे  कि  प्रस्तावित
 चीनी  फंक्ट्री  तथा  मौजूदा/पहले  लाइसेंस  दो  गई  चीनी  फैक्ट्री  के  बोच  की  दूरी  25
 कि०  मी०  होनी  चाहिए  |  विशेष  मामलों  में  जहां  गन्ना  पर्याप्त  रूप  से  उपलब्ध  हो
 25  कि०  मी०  की  दूरी  को  कम  करके  15  कि०  मी०  किया  जा  सकता

 नई  चोनी  इकाहयों  के  लिए  लाइसेंस  प्रदान  करने  का  मूल  मानदंड  उनकी  व्यवहायंता
 होगा  जिसमें  मुझ्य  रूप  से  गन्ना  उपलब्धता  और  गन्ना  विकास  की  संभावनाओं  को
 ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।

 सभी  नए  लाइसेंस  इस  अमुबद्धता  पर  दिए  जाएंगे  कि  गस्ने  की  कीमत  सुक्रोज  तशैथों
 के  भाधार  पर  देय  होगी  ।

 अन्य  बातों  के  समान  रहने  पर  निजी  क्षेत्र  की  तुलना  में  सहकारी  क्षेत्र  और
 साथंजनिक  क्षेत्र  से  प्राप्त  प्रस्तावों  को  लाइसेंस  देने  में  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।

 किसी  क्षेत्र  से एक  से  अधिक  आवेदन  पत्र  प्राप्त  होने  की  स्थिति  में  पहले  प्राप्त

 हुए  आवेदन  पत्र  को  वरीयता  वी  ऐऐे  मामलों  में  भी  सहकारी
 सार्वजनिक  क्षेत्र  तथा  इसके  बाद  निजी  क्षेत्र  को  वरीयता  दी  जाएगी  चाहे  पहले

 दो-दो  क्षेत्रों  के  आवेदन  पत्र  बाद  की  तारीख  में  प्राप्त  हुए  हों  ।

 2500  टी०  सी०  डी०  से  कम  क्षमता  वाली  चोनो  फैक्ट्रियों  को  उपर्युक्त  म्यूगतम
 आधिक  क्षमता  तक  विस्तार  के  लिए  वरीयता  दी  जानी  जारी

 नई  इकाइथों  और  विस्तार  परियोजनाभों  के  लिए  लाइसेंस  प्रदान  करते  समय

 आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  अर्थात्‌  1996-97  तक  सुजित  की  जाने  वालो

 अतिरिक्त  क्षमता  को  भी  ध्यान  में  रखा
 ह

 (8)  नई  चीनी  फंक्ट्रियों  क ेलिए  लाइसेंस  प्रदान  करते  समय  शोीरे  के  प्रयोग  अर्थात
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 जओौद्येगिक  जलल्‍्कोहुल  आदि  के  लिए  डाउन  स्ट्रीम  इकाइम्रों  को औद्योगिक  माइदेंस  .

 शोशता  से  दिए  जाएंगे  ।

 लाइसेंस  के  लिए  आवेदम  पत्रों  की  सर्वप्रथम  खाद्य  शंत्रालव  की  जांच  समिति  हारा

 जाँच  की  ऐसे  जावेदन  पत्रों  की  जांच  करते  समय  संबंधिल  राज्य  शरकारों/संत्र  शासित

 अशातसनों  के  विचार  भी  मांगे  जाएंगे  ।  राज्य  सरकार/संघध  शासित  प्रंशाशन  को  अपनी  टिप्पणी

 खाद्य  मन्त्रालय  से  प्राप्त  पत्र  के  तीन  मास  के  भीतर  भेजनी  होगी  ।

 नई  चीनी  फैकिट्रयों  की  स्थापना  तथा  वतंमान  इकाइयों  में  विस्तार  के  लिए  औद्योगिक
 लाइसेंस  प्रदान  करने  हेतु  आवेदन  षन्न  फार्म  आई०  एल०  में  सीधे  भौद्योकिकि  विकास  विभाग  में
 औद्योगिक  अनुमोदत  सचिवालय  को  भेजे  जाने  चाहिए  |  इसके  सत्य  2560  कछ््रये  की  निर्धारित

 फीस  क्री  भेजी  जानो  काहिए  ।  इसको  एक  प्रति  साथ  बंत्राजय  को  भरे  बेजी  जाए

 उपरोक्त  प्रक्रिया  और  मार्गंदर्शी  सिद्धांत  उद्यमियों  के  ध्यान  में  सूचना  तथा

 दर्शन  के  लिए  लाए  जा  रहे  हैं  ।

 हु०  न

 भारत  सरकार

 एफ  सं०  10(74)  पी०  नई  8  1991

 उपरोक्त  प्रेस  नोट  की  विषयवस्तु  व्यापक  प्रचार  के  लिए  प्रेस  सूलका  कार्यालय  को
 जखेजित  ।

 प्रधान  सूचना  ५  ५१७
 जक्रल्यान  सूयना  पल

 का
 नई  क्ल्थी

 स्फ्ण
 3०४

 भारत  आप्यवलमिक  प्लास  लिसिटेड  को  उत्पादन  छमता

 33.  थी  घलुदेव  आचार्य  :  क्‍या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  पाहिजम  बंमाल  में  दुर्गापुर  स्थित  सारत  आप्यैलभिक्र  ग्लास  लिमिटेड
 का  आधुभिकीकरण  करने  एवं  इसको  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  के  प्रस्ताबों  पर  विचार  कर  रही
 भौर

 (w)  यदि  तो  कब  से  और  तस्संबंध्री  ब्यौरा  क्‍या

 उस्कोंग  धंत्रालथ  में  शम्य  बंत्रो  पो०  के०  :  और  चूंकि करण  एक  अंगवरत  प्रक्रिया  है  अतः  प्रतिस्थापन  आदि  के  माध्यम  से
 दुर्गापुर  में  भारत  आप्धैनमिक  ग्लास  लिमिटेड  के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  विभिन्‍न  प्रस्तावों  का  परीक्षण
 किय्रा  जा  रहा  अभी  तक  कोई  ठोस  प्रस्ताव  सामने  नहीं  आया  है  ।
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 हि
 34.  थी  मोहन  सिह  :  क्‍या  प्रधान  सम्जों  यह  बताते  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 सर्वोच्च  न्यायालय  ने  199!  में  केन्द्रीय  सरकार  को  ऐसे  अश्ुदेश  जारी  किए
 हैं  कि  वह  केन्द्रीय  सीरा  बोड़  को  विभिन्‍न  राज्यों  को  दोषो  घोनी  मिलों  के  विरद्ध  सोधी  कार्यवाही
 करने  हेतु  सर्काधिक  अधिकार  प्रदान

 यदि  तो  कया  सरकार  का  बोड़  को  इतने  अधिकार  देने  का  विचार  है  जिससे
 उसके  अनुदेश  देश  के  सभी  चीनी  मिलों  पर  बाध्य  भौर

 केन्द्रीय  सीरा  बोर्ड  को  और  अधिक  प्रभावी  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  का
 विचार  है  ?

 रसायन  ओर  उर्केरक  पंखालय  में  राज्य  प्ंछो  जिप्ता  से  (१)  उच्चतम
 न्फयालय  ने  10  1991  को  एक  निर्णय  दिया  था  जिसमें  हसने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 केन्द्रीय  सरकार  से  केन्द्रीय  शीरा  बोर्ड  को  कानूनी  अधिकार  देने  की  सम्भावना  की  जांच  करने  को

 कहा  है  जिसमें  शीरे  के  आबंटन  के  लिए  बाध्यकारोी  निर्देश  देने  तथा  राज्य  नियंत्रकों  क ेलिए  आदेशों
 बाध्यकारी  बसतने  कौ  गंजाइश  को  फरिकल्पना  को  बई  हो  ।  तदसुसार  सासले  को  जांच  की  जा

 रही  है  और  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से  परामश  करके  यथा  समय  अन्तिम  निर्णन्न  ले  लिया

 न

 (  2४०४५.  १३  -4५

 किराएदारों  को  मिकालने  संबंधों  अधिस्थशन

 35.  क्षी  रास्त  ताईक  :

 श्रीसतो  गोत़ा  मुख्जों  :

 क्या  शहति  विकास  सम्हो  यह  बसताने  क्री  कृपा  करते  कि  :

 क्‍या  सरकारी  परिसर  अधिभोगियों  की  1971  के

 अन्तगगंत  रिहायसी  और  वाणिज्यिक  किशायदारों  को  निकालमे  पर  अखिस्थगन  जाशी  किया  गया

 यदि  तो  कब  भौर  अधिस्थगन  की  अन्तिम  तिथि  क्‍या

 क्‍या  सरकारी  परिसरों  के  लिए  किराएदारों  के  लिए  राज्य  अभिधृति  अधिनियमों  के

 उपबम्धों  को  उपयुक्त  बनाने  हेतु  उपर्युक्त  अधिनियम  में  उचित  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  सरकार

 __  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  भौर  (w)  लोक

 सर  दखलकारों  की  1971  के  अन्तर्गत  आवासीय  और  वाणिज्यिक

 किरायेदारों  की  बेदखली  के  बारे  में  कोई  आम  अधिस्थगन  जारी  नहीं  किया  गया



 लिखित  उत्तरे  20  1991

 कुछ  बेकिंग  संस्थानों  द्वारा  मूल  किरायेदारों  के  विरुद्ध  प्रारम्भ  की  गई  बेदक्कलो  कार्यवाहियों  को
 1991  तक  स्थगित  किया  गया  था  ।

 टः

 नहीं  ।

 सरकार  का  विचार  है  कि  सरकारी  स्वामित्व  वाले  संगठनों  के  परिसरों  द्वारा  उपयोग

 किए  जा  रहे  लोक  परिसर  अधिनियम  का  संरक्षण  बना  रहना  अधिकार  प्राप्त
 प्राधिकारियों  द्वारा  लोक  परिसर  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  मनमाने  उपयोग  पर  रोक  लगाने  के

 उद्देश्य  से  दिशा-निर्देशों  का  एक  सैट  निर्धारित  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा

 ]  2५-  १6

 आंबला  में  चोमी  सिलें
 स्थापित  करना

 36.  थो  राजवोर  सिह  :  क्‍या  खाद्य  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आंवला  संसदोय  निर्वाचन  क्षेत्र  के  अन्तगंत  आने  वाले  क्षेत्रों
 में  बोनी  मिलों  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  कहां-कहां  और  ये  मिलें  पूर्ण  रूप  से  कब  तक  चाल  हो

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  ससत्रालय  के  राज्य  मस्त्री  तरुण  :  से  केन्द्र  सरकार  देश  के
 किसी  भी  भाग  में  नई  चोनी  मिलें  स्थापित  करने  के  लिए  किन्‍्ही  विशिष्ट  क्षेत्रों  का  प्रस्ताव  नहीं
 करती  किसी  विशेष  स्थान  पर  नई  चोनी  मिल  स्थापित  करने  हेतु  आशय-पत्र/औद्योगिक
 लाइसेंस  प्रदान  करने  के  लिए  आवेदन  पत्र  औद्योगिक  विकास  विभाग  के  माध्यम  से  प्राप्त  होते

 तदुपरांत  उन  पर  सरकार  द्वारा  उस  समय  के  लाइसेंस  सम्बन्धी  मार्गदर्शी  सिद्धाम्तों  के  अनुसार
 विचार  किया  जाता  तथापि  30-9-91  तक  नई  चीनी  फैक्टरियों  की  स्थापना  के  लिए  जिला
 बरेली  से  9  तथा  जिला  बदायूं  से  एक  आवेदनपत्र  प्राप्त  हुआ  जिसका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण
 पर  है  |

 केन्द्र  सरकार  ने  हाल  ही  में  लाइसेंस  नीति  सम्बन्धी  मार्गदर्शो  सिद्धान्तों  में  संगोधन  किया
 इन  सभी  लम्बित  आवेदनपत्रों  पर  संशोधित  नीति  संबंधी  मार्गदर्शो  सिद्धांतों  के अनुसार  विद्चार

 किया  जाएगा  ।
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 विवरण

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  बरेलो  ओर  बदायूं  जिलों  में  नई  चोनो  फंक्टियां  स्थापित  करने  के

 लिए  आधश्य-पन्न  प्रदान  करते  हेतु  प्राप्त  हुए  आवेबन-पत्रों  को  स्थिति

 (30-9-1991  की  स्थिति  के  अनु

 क्रम  स्थान  सहित  प्रस्तावित  फैक्ट्री  का  नाम

 सं०

 जिला  बरेलो

 केशव  शृगर  नवाबगंज

 मेससं  दि  सिम्भावली  शुगर  मिल्‍्स  निकट  मीरगंज 2

 3.  मंससं  सिन्‍्येटिक्स  एण्ड  केमिकल्स  फतेहगंज  वैस्ट

 4  मैससे  ओसवाल  स्पिनिग  एण्ड  वीविंग  मिल्स  लि०  पो०  ओ०  नवाबगंज

 5  मैससे  अज्रापाली  तहसील  नवाबगंज

 6.  श्री  डी०  के०  तहसील  नवाबंगंज

 7.  श्री  एन०  के०  तहसील  नवाबगंज

 8.  मैससे  जे०  के०  इृण्डस्ट्रीज  मीरगंज

 9.  मैंससे  ओसवाल  स्पिनिंग  एण्ड  वीविग  मिल्‍स  निकट  मीरगंज

 जिला  धवायूं
 1.  श्री  अब्दुल  तहसील  बिसौली

 ]

 ह

 अत्यधिक चोमी भारी करने के कारण घाटा  १८

 अत्यधिक  चोमी  भारी  करने  के  कारण  घाटा

 37.  डा०  ए०  के०  पढेल  :

 शो  अटल  बिहारो  ब।जपेयी  :

 क्या  श्ाह्ष  मसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इण्डियन  सुगर  मिल्स  एसोसिएसन  और  नेशनल  फेडरेशन  आफ  कोआपरेडिब

 सुगर  फंक्टरीज  लिमिटेड  ने  कहा  है  कि  अत्यधिक  चीनी  जारी  विशेष  रूप  से  ।
 1991  को  खुली  बिक्री  की  खीनी  का  अतिरिक्त  कोटा  देने  के  कारण  चीनी  उद्योग  को  भारी  घाटा

 हुभा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्‍या  है  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 भौर
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 ।  1991  से  प्रत्येक  सब्काहु  के  अन्त  में  मिल  यर_॒प्रति  क्विटल  चीनी  का

 मूल्य  कित्खा-किससा  वा  ?  म

 खाक  मरत्रोलय  के  राज्य  भैंत्री  तल्ण  :  भररतीय  धोनी  मिल  संध  तथा

 राष्ट्रीडਂ  सहकारी  चीनी  फैक्ट्री  परिलंण  लि०  ने  इस  विषय  पर  अभ्यावेदन  दिए

 त्यौहार  मौसम  के  दौरान  बीनी  की  उपलब्धता  बढ़ाने  तथा  कीमतों  को  नियन्त्रण  में

 रखने  के  लिए  अक्तूबर  मास  के  लिए  टन  खुली  बिक्री  तथा  85,000  टन  अतिरिक्त

 खुली  बिक्री  चीनी  की  रिलीज  की  धोषणा  19-9-91  तथा  3-10-91  को  की  गई  थो  ।

 चीनी  की  एक्स  मिल  कोमतों  का  संकल  साप्ताहिक  आधार  पर  नहीं  अपितु  मासिक

 आधार  पर  किया  जाता  1991  मास  के  लिए  ओऔफ़ड़ों  का  संकलन  किया  जा

 रहा  है  ।
 ,  न  ।

 प््ज
 गरोबी  उन्मूलन  कहांफमों  को  अधिक  कारगर  बनरना

 38.  भ्रो  फ्थ्वोरन्‍्ल  डो०  बब्हुज  :  कया  बोजना  ओर  का्यंकम  कार्वास्वयम  सन्त्रो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कार्यक्रम  और  अन्य  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  को

 पुनगंठित  करने  का

 क्‍या  आठवीं  बोजनाओं  में  एक  नया  पांच  सूत्री  कार्यक्रम  शुरू  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 सातवीं  योजनावधि  के  दौरात  विभिन्‍न  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  पर  कुल  कितनी
 धनराशि  खर्भ  की  गई  है  ?

 योजना  और  कार्यक्रम  क्रियास्थयत  सरत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  एच०  आर०  :

 से  आठवीं  पंववर्धीय  योजना  अवधि  के  दौरान  ग्रामीण  तथा  शहरो  क्षेत्रों  में  समभ्न  आर्थिक
 विकास  तथा  सीधे  रोजगार  पंढा  करने  वाले  कार्यक्रमों  के  जरिये  जोर  दिये  जाने  वाले  क्षेत्रों  में
 गरीबी  उस्मूलन  क्षेत्र  भी  एक  होगा  ।  आठवीं  योजना  दस्तावेज  में  शामिल  करने  के  लिए  स्कीम  की
 ब्यौरेवार  विशेषताएं  तैयार  की  जा  रही  हैं  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बड़े  गरीबी  उन्मुलन  कार्यक्रमों

 भर्थात्‌  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  स्वरोजगार  कार्यक्रम  तथा  राष्ट्रीव  ग्रामीण  रोहगार

 कार्यक्रम/प्रामीण  भूमिहीन  रोजमार  गारंटी  कार्यक्रम  जवाहर  रोजकार  बोजना  के  मजदूरी  रोजगार
 वश  खर्च  की  गई  कुल  शाशि  1126  करोड़  र०  शहरी  गरीब  उस्बूलन  कार्यक्रमों  के  ,
 शहरी  गरीबों  के  लिए  स्वरोजगार  कार्यक्रम  ई०  पो०  बू०  ल्कीम  1986
 में  शुरू  की  गयी  इसे  सावंजनिक  क्षेत्र  बेकों  द्वारा  क्रियान्वित  किया  जाता  है  और  केन्द्र  लरक्कार
 ऋण  की  कुल  राशि  के  25%  की  दर  से  आ्थिक  सहायता  प्रदान  करती  है  और  इसे  सार्वजनिक
 क्षेत्र  बैंकों  के  जरिये  दी  जाती  केन्द्र  सरकार  भारतीय  रिजवं  बेंक  को  इमदाद  जारी  करती

 96
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 दर  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  120  करोड़  रु०  की  राशि  भारतीय  रिजय॑  बैंक  को  जारी  की
 गयी  थी  ।

 नेहरू  रोजगार  योजना  नामक  दूसरा  शहरी  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  1989-90  के
 उत्तराद्ध  में  शुरूकी  गई  145.65  करोड़  रु»  की  राशि  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र
 प्रशासनों  को  वितरित  की  गयी  वास्तविक  व्यय  सम्बन्धी  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  इसे
 सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 खा  पल  न  ६  ४

 उड़ोसा  में  प्रामोण  सफाई  कार्यक्रम  a)
 39.  भरी  अतादि  चरण  दास  :  क्या  प्रधान  मन्त्रों  यह  बताने  की  करेंगे  कि  गत  तोन

 वर्षों  के  दौरान  संशोधित  नीति  और  विछली  नीति  के  अन्तगंत  ग्रामीण  सफाई  कार्यक्रम  के  लिए
 कितनी  धनराशि  आबंटित  को  गई  ओर  उड़ीसा  में  प्राप्त  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ग्रामोण  विकास  सन्यालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  उत्तमभाई  एच०  :  केन्द्रीय  प्रायोजित
 ग्रामीण  स्वच्छता  कार्यक्रम  1986-87  में  शुरू  किया  गया  1987-88  से  ग्रामीण  स्वच्छता
 को  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  गया  पहले  की  मार्गदर्शिकाओं  के  अन्तर्गत
 1988-89  ओर  1989-90  के  दौरान  और  संशोधित  मार्गद्शिकाओं  के  अन्तर्गत  1990-91  के

 दौरान  केन्द्रीय  प्रायोजित  ग्रामीण  स्वच्छता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  रिलीजों  और  ख्ं  तथा
 राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  बजट  प्रावधान  और  खर्च  के  ब्यौरे
 लिखित  तालिका  में  दिए  गए  हैं  :

 घित्तीय  प्रगति
 रुपये

 वर्ष  केन्द्रीय  प्रायोजित  ग्रामीण  स्वच्छता  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम
 कार्यक्रम

 आवंटन  रिलोज  खर्च  बजट  प्रवधान  खत

 1988-89  70.40  36.00  13.35  40.00  23.86
 1989-90  63.00  न  13.35  40.00  2.56
 1990-91  63.00  25.00  18.88  100.00  3.83

 भोतिक  प्रगति  गए  स्थण्छ  शोचालयों  को

 वर्ष  केन्द्रीय  प्रायोजित  ग्रामीण  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम
 कार्यक्रम

 लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि

 1988-89  9  1452  1526  4500  6391
 1989-90  872  966  3333  350

 1990-91  1575  1532  3333  321

 शा
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 रत  चर  व  0 -.  विधि  मिमी

 डो०  डो०  ए०  के  पलेटों  का  स्यक्षण ५ 8
 हे

 भी  राम  प्रसाद  सिह  :  क्या  धाहरो  विकास  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विकास  ने  कोई  ऐसा  व्यापक  सर्वेक्षण  कराया  है  जिसके
 अन्तर्गत  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  विभिन्‍न  कालोनियों  में  भूमिगत  कोटर  होने  के  कारण

 जोखिम  वाले  फ्लेटों  का  पता  लगाया  जा
 ह

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विभार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  से  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  जाएगी  ।
 2

 इण्डियन  डृ्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिसिहेड
 डो०  पो०  का  निजोकरण

 42.  शी  विजय  कृष्ण  हास्डिक  :  क्‍या  प्रधान  सन्‍्त्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दृण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  का  निजीकरण
 करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  निजीकरण  की  स्थिति  में  श्रमिकों  को  रोजगार  जारी  रखने  का  आश्वासन  दिया
 गया  और

 पदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रसावन  और  उबरक  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिम्ता  :  इस  समय  इस
 प्रकार  का  कोईं  प्रस्ताव  सरकार  के  वियाराधीन  नहीं  है  ।

 ५  ५  जारी  ध़् से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।  )४

 प्रदेश
 ओद्योगिक  बिकाप्त  तिगस  हारा  उद्योगों  की  स्थापना

 43.  भी  फल  चम्द  घर्मा  :  क्‍या  प्रधान  भरत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कण  मध्य  प्रदेश  औद्योगिक  विकास  निगम  ने  विदेशी  सहयोग  और  अनिवासी
 भारतीयों  को  सहायता  से  कुछ  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  कुछ  प्रस्ताव  भेजे

 गर
 यदि  तो  राज्य  सरकार  ने  किन-किन  क्षेत्रों  में  उद्योग  लगाने  की  सिफारिश  की

 और

 क्या  केस्द्रीय  सरकार  ने  उनमें  से  कोई  प्रस्ताव  स्वीकार  किया  है  ?

 उद्योग  भरत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  पी०  जे०  :  से  की
 में  विशेष  अनुमोदन  समिति  के  गठन  से  लेकर  प्रस्ताव  तक  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  आश्य-पत्र
 विदेशी  सहयोग  अनुमोदन  और  पूंजीगत  वस्तुओं  का  भायात  करने  के  लिए  कुल  25  अनुमोदन
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 जारी  किए  गए  इन  प्रस्तावों  में  ऑटोमोबील  टायर  औौर  ऐल्मूलियम

 चर
 उत्पादों  दृश्यादि  जेसी  मदों  का  बिनिर्माण  शामिल

 a4 ह
 सेंड  कम्प्लेक्स  का  बस्द  होना  ध्ग्ग

 44.  भ्रो  गोपोमाथ  गजपति  :  क्या  प्रधान  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  |

 क्या  उड़ीसा  के  गंजम  जिले  में  बरहामपुर  के  निकट  हंड्यित रेयर  अर्थ  के
 प्रबंधाधीन  सेंड  कम्प्लेक्स  को  बम्द  कर  दिया  गया

 एएएएओ

 यदि  तो  इसे  बन्द  करने  के  क्या  कारण  भौर

 इस  सैंड  कम्प्लेक्स  को  पुनः  खोलने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 शोक  छिकायत  तथा  पेंशन  सम्तालय  में  राज्य  सन्त्रो  सार्भरेद  :
 से  उड़ीसा  खनिज  रेत  उद्योम  समूह  को  बन्द  नहीं  किया  गया  वाणिज्यिक

 दृष्टि  से  ध्यकह्ारिक  न  होने  के  कारण  उड़ीसा  खतिन  रेत  उद्योग  समूह  में  विकास  भौर

 अनु  रक्षण  संबंधी  कार्यों  को  छोड़कर  अन्य  उत्पादन  सम्बन्धी  कार्य  तब  तक  के  लिए  रोक  दिया  गया

 है  तक  कि  उड़ीसा  खनिज  रेत  उद्योग  समूह  में  पहले  जमा  माल  बिल  नहीं  जाता  तथा  संयंत्र  में
 प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  सुधार  कार्य  पूरे  नहीं  हो  जाते  |  किसी  भो  कमंचारी  को  हटाया  नहों  गया  है  ।

 4११  -  ८०

 पूषों  राज्यों  में  गरीबी  को  रेखा  से  नोचे  रहने  वाले  लोग

 45.  री  साईमन  सराडो  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्थयन  भम्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  उड़ीसा  और  असम  में  50  प्रतिशत  से  अधिक  लोग
 अरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे

 यदि  तो  इन  राज्यों  में  रहने  बाले  लोगों  का  जीवन-स्तर  सुधारने  के  लिए  अब
 शक्त  क्या  कदम  उठाए  गए

 \

 क्‍या  विभिन्‍न  गरीबी  उन्मूलन  कायंक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  कोई  समीक्षा
 की  गई  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले

 (a)  क्‍या  सरकार  का  चालू  वर्ष  के  दोरान  इन  राज्यों  में  अत्यंत  गरीब  लोगों  का  जीवन

 स्तर  सुधारने  के  लिए  कोई  विशेष  योजना  शुरू  करने  का  विचार  है  ओर  यदि  तो  तरसम्बन्भी

 ब्योरा  क्या  और

 ($)  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  को  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  क ेलिए
 कितनी  घनराशि  आवंटित  की  गई  तथा  कितनी  राशि  का  उपयोग  किया  गया  है  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रियास्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  एच०  आर०

 और  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  सर्वेक्षण  1987-88  के  परिणामों  से  प्राप्त  अशुमानों  के

 अनुसार  पश्चिम  उड़ीसा  तथा  असम के  ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  गरोबी  की  रेशा

 सै



 लिखित  उत्तर  20  1991

 नीचे  रह  रहे  लोगों  की  प्रतिशतता  50%  से  अधिक  नहीं  है  ।  लोगों  के  रहन-सहून  के  स्तर  में  सुधार
 करने  के  लिए  विभिन्न  क्षेत्रकीय  विकाम  कार्यक्रमों  के  अतिरिक्त  इन  राज्यों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 एकीकुत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर०  डो०  तथा  जवाहर  रोजगार  योजना
 आर०  और  शहरी  क्षेत्रों  में  नेहरू  रोजगार  योजना  आर>»  तथा  शहरी
 गरीबों  के  लिए  स्वरोजगार  कार्यक्रम  ई०  पी०  यू०  जेसे  विशिष्ट  गरीबों  उन्मूलन
 कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  |

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  हसे  सभा  पटल  पर  दिया  जाएगा  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रमुब  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के लिए
 :  इन  राज्यों  को  आवंटित  की  गई  तथा  उपयोग  में  लाई  गई  धनराशि  निम्न  प्रकार  थी  :

 ऋण  राज्य  आवंटन  उपयोग
 सं०

 1  असम  18,143.33  17,873.88

 2  बिहार  131,686.96  125,29

 3...  उड़ीसा  43,362.17  39,807.28

 4  पश्चिम  बंगाल  71,532.74  532.74  64,  5

 शहरी  क्षेत्रों  मं  गरीबी  उन्मुलन  कार्यक्रमों  के  सम्बस्ध  में  जो  स्थिति  है  उसे  नीचे  दिया  गया

 (1)  शहरी  गरोबों  के  लिए  स्व-रोजगार  कार्यक्रम  :  यह  स्कीम  सावंजनिक  क्षेत्रक  के  बेंकों

 द्वारा  क्रियान्वित  की  जा  रहो  है  तथा  केन्द्र  सरकार  ऋण  की  कुल  धनराशि  के  25%  को  दर  से

 पूंजी  इमदाद  प्रदान  करती  है  जो  कि  सावंजनिक  क्षेत्रक  के  बैंकों  के  जरिये  दी  जाती  केमा

 सरकार  द्वारा  यह  इमदाद  भारतोय  रिजयं  बैंक  को  जारी  की  जाती  इस  योजना  के  तहत
 निष्चियों  का  राज्यवार  कोई  आवंटन  नहीं  वर्ष  1988-91  कीं  अवधि  के  दौरान  76.65

 करोड़  र०  की  राशि  भारतीय  रिजर्व  बेंक  को  जारी  की  जा  चुको  है  ।

 (2)  नेहरू  रोजगार  योजना  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  इसे  सभा  पटल  पर  रख

 दिया  .,  Sa.  te
 ?'

 रः
 ह
 पे  १५  हर्ष

 सोकर  जिले  में  पायराइट्स  के  भंडार

 46.  श्रो  गिरधारों  लाल  भार्गव  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राजस्थान  के  सीकर  जिले  में  पायराइट्स  का  विशाल  भंडार  पाया  गया

 क्‍या  पायराइट्स  एण्ड  कंसिकल्स  लिमिटेड  ने  वहां  एक  सह्फ्यूरिक  एसिड  एण्ड  सुपर
 फास्फेट  संयंत्र  स्थापित  करने  की  योजना  बनाई  और

 100
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 इसे  सरकार  द्वारा  फब  तक  मंजरी  प्रदान  की  जाएगी  ?

 हे  रसायन  ओर  उर्वरक  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  चिस्ता  :  हां  ।

 और  फास्फेट्स  एण्ड  कैमिफल्स  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  एक
 कम्पनी  ने  सल्फ्यूरिक  एसिड  ओर  सिंगल  सुपर  फास्फेट  के  उत्पादन  के  लिए  एक  संयंत्र  स्थापित
 करने  के  लिए  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  और  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  परियोजना  के  अनुमोदित
 किए  जाने  की  कोई  संभावित  तारीख  नहों  दी  जा  सकती  ।

 ।
 ]  रेप

 है

 केरल  में
 अरमनाल/संल्करम  उच्योग  को  स्थापता

 47.  श्री  पो०  सी०  थामस  :  क्‍या  याद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यूरोपीय  आधिक  समुदाय  अथवा  कोई  अन्य  वित्त  पोषित  एजेंसी  केरल  में

 मृवत्तुपुजा  या  इसके  निकट  किसी  स्थान  पर  अनन्नास  प्रसंस्करण  उद्योग  की  स्थापना  के  लिए  धन
 देने  हेतु  सहमत  हो  गयी

 क्‍या  यूरोपीय  भाधिक  समुदाय  या  किसी  अम्य  बाह्य  एजेंसी  ने  इस  आशय  का  निरीक्षण

 किया  भौर

 --  यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 लाह  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  गिरिधर  :  और  (७)
 केरल  राज्य  के  लिए  अनन्नास  प्रसंस्करण  सहित  एक  बागवाती  और  कृषि  प्रतंकरण  विकास
 योजना  तैयार  को  गई  थी  ओर  यूरोपीय  आध्थिक  समुदाय  की  सहायता  के  लिए  हसे  प्रस्तुत  किया
 गया  यूरोपीय  आधिक  समुदाय  के  मूल्यांकन  दल  ने  केरल  के  विभिन्‍न  हिस्सों  का  दौरा  किया
 झौर  परियोजना  का  मूल्यांकन  किया  ।

 परियोजना  के  तकनीकी  और  प्रशासनिक  प्रावधान  का  मसौदा  भारत  केरल
 सरकार  और  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  द्वारा  अनुमोदित  कर  दिया  गया  है  ।

 प्रामोण  सड़क  निगप्त
 (७

 48.  भरी  आर०  सुरेना  रेडडो  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  प्रामीण  सड़क  निगम  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  इसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या  हैं  और  इसके  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की
 ञ  सम्भावना  है  ?

 प्रामीभ  विकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  उत्तममाई  एच०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 चल  उस्योगों  का  विकेन्द्रीकरण

 49.  श्री  लेइता  अध्यरो  :  कया  अलान  बंत्रो  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  उद्योगों  के  विफेन्द्रीकरण  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 मझौले  और  बड़े  उद्योगों  की  संख्या  का  राज्यवार  ढ्यौया  क्या  और

 नई  ओद्योगिक  नीति  की  घोषणा  के  बाद  से  अब  तक  सरकार  की  क्‍या  उपलब्धि

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  नयी  औद्योगिक  नीति  के

 अधीन  10  लाख  से  अधिक  आबादी  वाले  शहरों  को  छोड़कर  अन्य  हथापना-स्थलों  के  लिए  केन्द्र

 सरकार  से  ओद्योगिक  अनुमोदन  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  नहीं  लेकिन  इसमें  18  उद्योगों  की

 एक  लघु  सूची  शामिल  नहीं  जिनके  लिए  लाइसेंस  अनिवार्य  कोई  भी  उच्चयमी  भारत  में  कहीं
 भी  औद्योगिक  एकक  लगा  सकता  है  बशतें  कि  वे  सरकार  की  स्थापना-स्थल  संबंधी  नीति  के  अनुरूप
 हों  और  क्षेत्रीवकरण  सथा  भूमि  उपयोग  विनियमों  तथा  पर्यावरण  कानूनों  का  पालन  करते  हों  ।

 संगठित  क्षेत्र  में  डीजीटीडी  में  पंजीकृत  मोजूदा  एककों  और  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र
 उद्योग  निदेशालय  में  पंजीकृत  लघु  एककों  को  संख्या  दर्शान  बाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 नयी  औद्योगिक  नीति  के  तहत  उद्यमी  को  मुख्यतया  आंकड़ा  प्रयोजनों  क ेलिए  केवल

 ओौद्योगिक  स्वीकृति  सचिवालय  में  औद्योगिक  उद्यमी  ज्ञापन  ई  प्रस्तुत  करना  होता  है  |
 उच्च  प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  में  51%  विदेशी  इक्विटो  तक  सीधे  विदेशी  निवेश  के  लिए  स्वतः

 अनुमोदन  देने  तथा  विनिदिष्ट  मानदण्डों  के  भीतर  आते  वाले  विदेशी  प्रौद्योगिकी  समझौतों  की

 मंज्री  के  लिए  भारतीय  रिजर्व  बेंक  को  अधिकार  विए  गए  जो  परियोजनाएं  भारतीय
 व्यवस्था  के  लिए  लाभदायक  समझी  जाती  हैं  और  जो  मौजूदा  नीति  के  मानदण्डों  के  भीतर  नहीं
 भाती  उनमें  अन्तर्राष्ट्रीय  कंपनियों  से  निवेश  आमंत्रित  करने  तथा  निवेश  को  आध्तान  करने  के

 लिए  विदेशी  निवेश  संवधेन  बोर्ड  की  भी  स्थापना  की  गयी  तारीख  27  1991  के

 एक  अध्यादेश  के  जरिए  एम  आर  टी  पी  1969  में  संशोधन  किया  गया  है  जिसके

 अनुसार  उक्त  अखितियम  को  धारा  21  ओर  22  के  अधीन  कंफ्सी  कार्य  विभाग  की  स्थोीकृति  लेने

 की  आवश्यकता  समाप्त  कर  दी  बयी  है  ।

 विवरण

 ऋ०  राज्य/संत्र  शासिस  क्षेत्र  संगहित  क्षेत्र  में  राज्य/संघ  शासित
 सं०  मौजूदा  एककों  क्षेत्र  के  उद्योग

 को  संख्या  निदेशालय  में  स्थायी
 आश्यार  पर  पंजीक्षत

 लघु  एकक

 2  3

 1.  आन्प्र  प्रदेश  422  85470
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 1  2  3  4

 2.  असम  46  12429  हु

 3.  बिहार  177  71408

 4...  ग्रुजरात  732  78441

 5.  हरियाणा  358  69365

 6.  हिमाचल  प्रदेश  635  11107

 7.  जम्मू  भौर  कश्मीर  26  19877

 8.  कर्नाटक  465  74182

 9.  केरल  171  57738

 10.  मध्य  प्रदेश  284  167676

 11  महा  राष्ट्र  1494  66807

 12...  मणिपुर  1  4152

 13.  मेघालय  3  1233

 14.  नागालैंड  3  581

 15.  उड़ीसा  85  17619

 16.  पंजाब  238  115003

 17.  राजस्थान  180  59931

 18.  तमिलनाडु  786  107503

 19.  ..  त्रिपुरा  1  4411

 20.  उत्तर  प्रदेश  641  185566

 21.  पश्चिम  बंगाल  628  137526

 22.  सिक्किम  2  185

 23.  भरुणाचल  प्रदेश  11  474

 24.  चंडीगढ़  16  2656

 25.  दादरा  एण्ड  तगर  हुबेली  7  284

 26.  दिल्ली  119  25774
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 2  3  4  ।
 ााााणाणणाणणणणणाआााणणणननाणणणणणणणणणनाणणणणननणणणएारणणनणशणणणणणानणणणणणणणणनाणणणााननभणाणानााााानननाााास्‍  5291

 27.  गोवा  द्विव  एंड  दमन  42  शून्य

 28...  लक्षदीव  समिनीकाय  शून्य  शून्य

 29...  मिजोरम  शून्य  2245

 30.  पांडीचेरी  2  2893

 अंडमान  एण्ड  निकोबार  2  653

 कुल  7066*  STEERER
 * 15 नवम्बर, 1991 को उपलब्ध सूचना के अनुसार स्थिति ।  मर»

 #$  |5  को  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  स्थिति  ।

 असबारी  कागज  का  उत्पादन

 50.  थ्रो  धर्मण्णा  सोस्डय्या  सादुल  :  क्या  प्रधाम  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 भल्बारी  कागज  का  प्रतिवर्ष  देश  में  कुल  क्तिना  उत्पादन  होता  है  भौर  कितना
 भआायात  किया  जाता

 कया  मांग  तथा  देश  में  उत्पादित  भौर  आयात  किये  गये  अखबारी  कागज  को  भाज्रा  के
 बीच  भारी  अन्तर

 ह

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 अगले  दो  वर्षों  के  दौरान  देश  में  अखबारी  कागज  का  उत्यावन  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाये  जा  रहे

 (8)  इस  अवधि  के  दोरान  सहकारी  और  सरकारो  क्षेत्र  में  अख्बारी  कागज
 के  कितने  उद्योग  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना  और

 क्षेत्रवार  उनकी  वतंमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पो०  जे०  वर्ष  लाख मी०  के  दौरान
 अखबारी  कागज  का  कुल  घरेलू  उत्पादन  तथा  आयातित  मात्रा  क्रमशः  2.79  लाख  मी०  टन  तथा
 2.26  लाख  मी०  टन

 और  वर्ष  अखबारी  के  लिए  अखबारी  कागज  की  आवश्यकता  5.65  लाख
 मी०  टन  आांकी  गई

 से  इस  समय  अखबारी  कागज  का  स्वदेशी  उत्पादन  सम्पूर्ण  आवश्यकता  को

 पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  तो  अखबारी  कागज  की  पर्याप्त  क्षमता  हेतु  औद्योगिक

 लाइसेंसों/अआशयपन्रों  की  मंजूरी  के  रूप  में  दे  दी गयी  है  जो मौजूदा  संतोषजनक  लाख  टन  की
 अधिष्ठापित

 क्षमता के अलावा इसको कार्यान्वयन संबंधी प्रगति संतोषजनक नहों है जो मुख्य
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 इ  हूप  से  अधिक  पूंजीगत  लागत  ओर  कम  लाभ  होने  के कारण  फिर  सरकार  अखबारी
 कागज  के  भरेलू  उत्पादन  को  बढ़ाने  हेतु  भरपूर  प्रयास  कर  रही  है  ।-  ..  (०  #” है

 टी०  बी०  सैदों  का  निर्माण  poo

 51.  क्री  राम  हहल  चोधरी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  लधु  उद्योग  निगम  को  सहायता  से  किन-क्रिन  राज्यों  में  टी०  बी०  सैट
 विनिर्माण  फैक्टरियां  स्थापित  कौ  गई  और

 क्या  सरकार  का  राष्ट्रीय  लधु  उद्योग  निगम  को  यह  निदेश  देने  का  विचार  है  कि

 वह  रंगीन  टो०  बी०  सैटों  के  बढ़ते  मूल्यों  को  पान  में  रखते  हुए  अधिकाधिक  टी०  बी०  सेटों  का

 लिर्माण  करने  हेतु  अपनी  फैक्टरियां  स्थापित  करने  के  लिए  छोटे  उद्यमियों  को  प्रोत्साहित  करें  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पी०  जे०  :  (१)  र'प्ट्रीय  लघु  उच्चोग
 लिगस  अपने  कच्चे  माल  सहायता  कार्यक्रत  के  तहत  इलैक्ट्रोनिक  कच्चे  माल  और  उपकरण
 प्राप्त  करने  में  टी०  वी०  बिनिर्माता  इकाइयों  को  सहायता  देती  रही  निगम  ने

 उत्तर  प्रदेश  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  व  चंडीगढ़  की
 इकाइयों  को  सहायता  दी  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 jog  ८  न

 उपग्रहों  का निर्माण  और  उनका  छोड़ा  जाना

 52.  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  ने  अन्तरिक्ष  में  सफलतापूर्वक  कितने  उपग्रह  छोड़े
 और  उनका  कार्यकाल  कितना

 प्रत्येक  उपग्रह  की  विशेष  उपलब्धियां  क्या

 भारत  से  ही  उपग्रह  को  छोड़ने  की  तकनीकी  के  विक्रास  में  अब  तक  कितमभी  प्रगति

 हुई

 उपग्रहों  के  निर्माण  भौर  उनको  छोड़ने  के  क्षेत्र  में  किन-किन  देशों  से  सहायता  ली
 जाती  है  भौर  यह  सहायता  किस  रूप  में  होती  और

 (३)  गत  तीन  वर्षों  में  प्रश्येक  वर्ष  के दौरान  इन  उपग्महों  के  निर्माण  पर  कितनी-कितनी
 :  राशि  खर्च  की  गई

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदान  मंत्रालय  में  राज्य  भस्त्रो  सागरेट
 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  भारत  ने  अम्तरिक्ष  में  दो  भारतीय  राष्ट्रीय  उपग्रहन  डो

 जून  12,  1990  को  तथा  भारतीय  सुदूर  संवेदन  बी०  आर०
 एस०  1  अगस्त  29,  1991  को  सफलतापूर्वक  छोड़  थे  ।  डी०  के  1998  तक  तथा
 आई०  आर०  बी०  के  1994  तक  कारय  करते  की  सम्भावना  है  ।
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 इन्सेंटना  डी०  उपग्रह  अब  राष्ट्रीय  टी०  वी०  रेडियो  नेटवर्क  सहित
 प्रसारण  और  आपदा  चेतावनी  तथा  सुदुर  क्षेत्र  संचार  के  क्षेत्रों  में  देश  को  अन्तरिक्ष
 आधारित  प्रचालनात्मक  सेवाएं  प्रदान  कर  रहा  1988  में  अपने  प्रमोचन  के  समय  से

 ए०  उपग्रह  के  आई०आर०एस०न  बी०  उपग्रह  प्रचालनात्मक  सेवा  में

 है  ओर  ये  उपग्रह  राष्ट्रीय  प्राकृतिक  संसाधन  प्रबन्ध  के  अनेक  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  अर्थात्‌  फसल  का

 एकड़वार  और  पैदावार  का  सूखा  चेतावनी  और  बाढ़  नियन्त्रण  तथा  क्षति
 कृषि-जलवायबी  आयोजना  के  लिए  भूमि  उपयोग/भूमि  आवरण  परती  भूमि

 जल  संसाधन  प्रबन्ध  जैसे  पेयजल  मिशन  के  लिए  भूमिगत  जल  की  हिम  गलन  वाह
 की  जलविभाजक  और  कमाण्ड  क्षेत्रों  का  महासागर  अन्तर्देशीय  मत्स्य
 उद्योग  शहरी  खनिज  की  संभावना  का  पता  वन  संसाधन  सर्वेक्षण  और

 जिला/ग्राम  विकास  के  लिए  और  जल  संसाधनों  का  समेकित  विकास  इत्यादि  के  क्षेत्रों
 में  अन्तरिक्ष-अआधारित  सेवाएं  प्रदान  कर  रहे  हैं  ।

 प्रमोचक  राकेट  कार्यक्रम  में  क्रमिक  विकास  की  योजना  बनाई  गई  इस  क्षेत्र  में
 प्रथम  कदम  पृथ्वी  की  निकट  कक्षा  में  50  किग्रा०  भार  की  श्रेणी  के  उपग्रहों  को  छोड़ने  सें  सक्षम

 उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  एल०  का  विकास  अ:र  सफल  प्रमोचन
 इस  क्षेत्र  में  प्रभाणित  क्षमता  197  9-83  के  समय  ढांचे  में  अजित  की  गई  ।  कुछ  महत्वपूर्ण  प्रमोचक
 यान  भप्रौद्योगिकियों  को  वैध  बताने  के  लिए  150  किग्रा  भार  की  श्रेणी  के  वेज्ञानिक  तीतभार  को

 छोड़मे  क ेलिए  संवधित  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  का  तथा  आई०  आर०  एस०  श्रेणी  के

 उपग्रहों  के  प्रमोचन  के  लिए  प्रुवीय  उपग्रह  प्रमोषक  राकेट  एस०  एल०  का  विकास  भी
 प्रगति  में  इन्सेट  श्रेणी  के  उपग्रहों  के  प्रमोचन  के  लिए  भू-तुल्यकालिक  उपग्रह  प्रमोषक  राकेट

 एस०  एल०  के  विक्रास  द्वारा  इस  क्षमता  का  और  अधिक  संवधंन  किया  जा  रहा
 ए०एस०एल०वी०  की  तृतीय  विकासात्मक  उड़ान  और  पी०एस०एल०बी०  की  प्रथम  विकासात्मक
 उड़ान  1992  के  लिए  निर्धारित  जी२एस०एल०वो०  के  विकास  के  लिए  काय॑  पहले  ही  प्रारम्भ
 किया  जा  चुका  इन  प्रमोचनों  के  लिए  भू-सहायक  सुविधाएं  भ्रो  साथ-साथ  स्थापित  की  जा

 रही  हैं  ।

 (1)  भारतीय  डिजाइन  के  अनुरूप  विदेश  में  निर्मित  तथा  विदेश  से  प्रमोचित

 उपग्रह  निम्न  प्रकार  हैं  :

 श्र  खला  उपग्रह)--यू०  एस०  ए०

 (2)  भारत  में  निर्मित  तथा  विदेशी  प्रमोचकों  की  सहायता  से  छोड़ें  गए  उपग्रह
 निम्न  प्रकार  हैं  :

 आयंभट  सोवियत  संध

 भास्क  और  ||  सोवियत  शक्षंघ

 एरियन  पैसेनजर  नीतभार  यूरोपियन
 परीक्षण  अन्तरिक्ष  एजेंसी

 आई०  आर०  एस०  lg  और  सोवियत  संघ
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 ओ  डबल  सससससससस  आ  आ  श्रीलंका  किन  क_ौ्

 (४)  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  निम्न  प्रकार

 चर  द्पए
 OTS मंत्रालय के राज्य सरत्रो

 चोनी

 उपग्रह  2.87  आपूर्ति

 भाई०  भार०  एस०  उपग्रह  भी उच्च स्तरीय  सरकारी शिड्टमंडल  0.95

 जिनुबाव  ]

 भीलंका  से

 53.  थो  भोबह्लभ  पाणिप्रहो  :  क्या  लाथ  सब्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  किसी  उच्च  स्तरीय  भारतोय  शिष्टमंडल  ने  बताने की  के  दौरान  श्रीलंका
 की  यात्रा  की  थी  और  विश्व  बाजार  की  तुलना  में  कम  कोमत  वहां  को  समस्त  चीनो  की
 आवश्यकता  को  पूरा  करने  घोनी  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव  रखा

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौस  क्या  है  और  शिष्टमंडल  में  कौन-कौन  सदस्य

 इस  चर्चा  का  ब्योरा  क्‍या  और

 भीलंका  सरकार  के  समक्ष  कौन-कोौन-सो  रियायतें  देने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  था  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  तरुण  :  श्रीलंका  को  चोनो  की  आपू्ति
 के  सम्यध्ध  में  बनाना  के  दौरान  किसी  भी  उच्च  स्तरीय  सरकारी  शिड्टमंडल  ने  श्रीलंका
 का  दौरा  नहीं  किया  ।

 अतः  विभिन्‍न
 से  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।  ०  ०

 सम्बन्धी  .  उपायों

 सोटर  गाड़ी  नोति

 54.  भी  एम०  थो०  थो०  एस०  सूति  :  क्या  प्रधान  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या नई ओद्योगिक नीति के समनुरूप वर्ष की मोटरगाड़ी नीति भी संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विधाराधीन यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या भोर वाणिज्यिक यात्री कार/गाड़ियों का निर्माण करने के लिए परियोजनाओों की स्थापना हेतु सरकार के पास कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं ओर तत्सम्जनन्धी ब्योरा क्‍या है ? ह उद्योग मंत्रालय में राज्य मभ्त्रो पो० जे० : भौर नई गिक नीति के अनुसार मोटरकारों को छोड़कर सभी प्रकार की ओटोमोबिल्स को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया तीति बनाना एक गतिशील अवधारणा है और उद्योग के विकास के लिए हसे बदल रही आवश्यकताओं के अनुकूल होना अतः विभिन्‍न नीति सम्बन्धी उपायों का
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 निरन्तर  मूल्यांकन  करना  एक  तकंसंगत  जरूरत  है  ।  आटोमोबील  नीति  इसका  अपवाद  नहीं  हो

 सकती  ।

 यात्री  कारों  के  निर्माण  के  लिए  तीन  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  सम्बित  इन
 प्रस्तावों  पर  नीति  प्रावधानों  के  अनुप्तार  गुण-दोष  के  आधार  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 तक  वर्ग  '  के  लिए  संदर्ग पुनरोक्षा सबिति
 55.  प्रो०  राम  कापसे  :  क्या  शहरी  विकास  संत्री  8  1990  के  अतारांकित  प्रश्न

 संब्या  304  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 .  क्‍या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  नक्‍्शानवीश  तथा  चतुर्थ  श्रेणी
 कर्मचारियों  की  संवर्ग  पुनरीक्षा  को  वर्ग  अधिकारियों  की  दूसरी  संवर्ग  पुनरीक्षा  के  कार्यान्वयन
 के  कारण  रोक  लिया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1991-92  के  बजट  में  आवश्यक
 प्रावधान  करके  नक्शानवोश  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  कमंथारियों  के  लिए  संवर्ग  पुमरीक्षा  लागू
 करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  समत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  कुछ
 लिपिकीय  पदों  की  संवर्ग  पुनरीक्षा  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  की  केन्द्रीय  इंजीनियरो  सेवा  और
 केम्द्रीय  विद्युत  तथा  यांत्रिक  इंजीनियरी  सेवा  के  ग्रुप  अधिकारियों  को  द्वितीय  संवर्ग  पुनरीक्षा
 के  साथ  जुड़ी  इस  पर  निर्णय  लेने  के  लिए  ग्रुप  के  संवर्ग  पुनरीक्षा  के  अन्तिम  परिणाम
 की  प्रतीक्षा  करनी  आवश्यक  होगी  ।  ग्रुप  सेवाओं  से  न  जुड़े  हुए  शेष  लिपिकीय  पदों
 ओर  चतुर्थ  श्रेणी  स्टाफ  के  संवर्ग  पुनरीक्षा  सम्बन्धी  प्रस्तावों  पर  अलग  से  कारंबवाई  की  जा
 रही  सरकार  ने  ह्ाइंग  स्टाफ  के  संवर्ग  पुनरीक्षा  के लिए  एक  संवर्ग  पुनरीक्षा  समिति  का  गठन
 भी  किया  है  |

 मामले  में  अन्य  मंत्रालयों  और  विभागों  के  साथ  परामर्श  से  विचार  करमा  अपेक्षित
 है  ड्राइंग  और  चतुर्थ  श्रेणी  स्टाफ  हेतु  संवर्ग  पुनरीक्षा  को  अस्तिम  रूप  देने  के
 लिए  कोई  लक्ष्य  तिथि  निर्धारित  नहीं  की

 जा
 सकती  है  ।

 छाफरे  नरोरा  परमाणु  विद्यत  संयंत्र

 56.  श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :  क्या  प्रधाल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भूकम्प  के  तेज  झटकों  का  सामना  कर  सकने  की  दृष्टि  से  नरोरा

 परमाणु  विद्युत  संयंत्र  के  सुरक्षा  पहलुओं  की  जांच  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धों  ब्यौरा  क्या  और

 108



 29  1913  लिखित  उत्तर

 उक्त  संयंत्र  के  भूकम्पीय  जोन  में  स्थित  होने  के  कारण  इस  सम्बन्ध  में  क्या  परर्वोपाय
 करने  का  विचार  है  ताकि  संयंत्र  भूकम्प  के  तेज  झटकों  को  सहन  कर  सके  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सार्गरेट

 हां  ।

 रूड़की  विश्वविद्यालय  के  भूकम्प  अधभियांत्रिकी  विभाग  के  परामश्ं  से  संयंत्र  के
 डिजायन  के  प्राचलों  का  अध्ययन  भूकम्प  सह  सकने  की  दृष्टि  से  स्थल  विशेष  को  ध्यान  में  रघकर
 किया  गया  है  ।  ऐसा  करते  समय  दो  स्तरों  की  भूकम्प  डिजायत  अवधारणाओं  का  अनुसरण  किया
 जाता  है--पहली  अवधारणा  प्रचालन  व्यवस्था  पर  आधारित  है  और  दूसरी  जमोन  की  गतिशोलता

 पर  आधारित  है  जिसका  सम्बन्ध  सुरक्षा  सम्बन्धी  उन  सभी  प्रणालियों  से  है  जिनसे  यह  अपेक्षित  है
 कि  रिएक्टर  को  सुरक्षित  रूप  से  बन्द  कर  दिए  जाने  के  बाद  वे  पूर्ण  रूप  से  काम  करने  योग्य  हों  ।
 नरोरा  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  का  डिजायन  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  इन  दोनों  आधारों
 पर  तैयार  किया  गया

 प्रंयंत्र  का डिजाथन  जिसने  बड़ें  जोर  वाले  भूकम्प  आने  की  सम्भावना  को  ध्यान  में

 रखकर  बनाया  गया  है  उससे  बड़े  जोर  के  भुकम्प  जाने  की  सम्भावना  बहुत  हो  कम
 यंत्रावलियों  को  इस  तरह  से  अनुकूल  बनाया  गया  है  कि  सुरक्षा  सम्बन्धी  प्रणालियों  के  लिए  अपनाए
 जाने  वाले  डिजायन  स्तर  (0.3  की  तुलना  में  रिएक्टर  को  अपेक्षाकृत  निम्न  भोम  त्वरण

 (0.1  स्‍तर  पर  बन्द  किया  जा  सके  ।  इस  प्रकार  के  प्रतिनियंत्रण  से  अपेक्षाकृत  अधिक  सुरक्षा
 सुनिश्चित  हो  सबेयी  ।

 fo

 उत्तर  प्रदेश  को  पेयल्षलल  परियोजनाएं

 57.  भी  भुवन  चस्र  खण्ड्री  :  क्‍या  प्रधान  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ब्ष  1990-91  में  त्वरित  योजनाओं  के  अन्तगंत  धनराशि  आबंटित  करने  के  सम्बन्ध
 में  उत्तर  प्रदेश  की  उन  पेय  जल  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित
 पड़ी

 इम  प्रस्तावों  में  से  कितने  प्रस्ताव  राज्य  के  आठ  पव॑तीय  जिलों  से  प्राप्त  हुए  भौर

 अब  तक  योजतावार  कितनी-कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  ?

 प्रामीण  जिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  उत्तममाई  एच०  :  केग्द्रीय
 सरकार  के  पास  कोई  भी  योजना  लम्बित  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीव  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  सहुत  राज्य  सरकार  को

 केन्द्रीय  सहायता  रिलीज  की  जातो  ऐसी  निश्चियां  योजनावार  आधार  पर  रिलोज  नहीं  की

 जाती  राज्प  के  पव॑तीय  जिलों  के  जल  स्रोत  वालेਂ  सभी  बकाया  समसस्‍्याग्रस्त
 मांवों  में  31-3-1993  तक  स्वच्छ  पेयजल  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  के  लिए  36.48  करोड़  रुपये
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 की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  आवंटित  की  गई  इसमें  से  18.24  करोड़  रुपये  पहले  हो  रिलीज
 किये  जा  चुके  हैं  ताकि  राज्य  सरकार  समस्या  वाले  गांवों  में  स्वच्छ  पेयजल  की  सुविधायें  उपलब्ध  -

 कराने  के  लिये  अप्नरिम  कारंवाई  कर  सके  ।

 [अनुवाद] पा wa o < eo ‘
 ae

 ९ वीर  त्रिपुरा  को  खाद  आपूर्ति हि
 58.  भ्रो  हम्नान  भोललाह  :  क्या  खाद्य  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छा  |  ।  0

 क्या  सरकार  ने  त्रिपुर  को  खाद्य  को  पूति  हेतु  कोई  जानें  बचाओਂ  सन्देश
 प्राप्त  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  संकट  का  मुकाबला  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये

 क्या  त्रिपुरा  में  अकाल  की  स्थिति  पैदा  हो  गई  ओर

 (2)  यदि  तो  सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 खाद  सम्जालप  के  राज्य  मन्‍्त्रो  तदण  से  राज्य  सरकार  ने
 1991  में  सूचित  किया  था  कि  त्रिपुरा  के  पहाड़ी  इलाकों  में  क्षूमग  लेती  विफल  हो  जाने

 के  कारण  वहां  की  जनता  को  काफो  परेशानियों  और  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा
 यह  भी  सूचित  किया  गया  था  कि  कमी  और  विपदा  को  दूर  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  राज्य
 के  पहाड़ी  इलाकों  में  राशन  दुगुना  करने  जा  रही  राज्य  सरक्तार  को  इस  प्रयोजन  के  लिए
 लगभग  4000  मीटरी  टन  अतिरिक्त  चावल  की  आवश्यकता  है  ।  उन्हें  यह  मात्रा  केन्द्रीय  पल  से
 शावंटित  कर  दी  गई  है  |

 है

 नहीं  ।
 डालमियां

 (३)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 तन

 रोहतास  लिले  सें  डालसियां  नगर  को  यूलिटों  को  जाल  करना

 59.  भी  छेदो  पासवान  :  कया  प्रधान  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 5

 क्‍या  बिहार  के  रोहतास  जिले  में  डालमियां  नगर  की  चार  इकाइयों  को  पुनः  चालू
 किया  गया  और

 सरकार  ने  अन्य  दो  इकाइयों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  अब  तक  क्या  कदम  उठाये

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ले०  :  हां  ।  मे०  रोहतास
 इन्डस्ट्रीज  लि०  डालमियां  बिहार  की  एस्ब्ेस्टोज  यूनिट  और  वनस्पति  यूनिट  को  पुनः  चालू
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 किया  गया  है  और  उन्होंने  क्रमशः  1991  तथा  1991  में  वाणिज्यिक  उत्पादन
 शुरू  कर  दिया

 सीमेंट  यूनिट  के  25-11-91  से  और  स्टील  फाउन्डी  यूनिट  के  25-12-91  से
 परीक्षण  उत्पादन  शुरू  करने  की  आशा  है  ।

 भिमुवाद  ]  बस  एहय  घन  !  11  '/5.

 आठवों  योजना  के  लिए  दृष्टिकोण  पत्र

 60.  भो  रमेश  चसरा  तोमर  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  संत्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 योजना  आयोग  द्वारा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  ओर  द्वितीय  दृष्टिकोण  पन्रों
 को  स्वीकृति  कब  दी  गई

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  इन  पर  कब  विचार  किया  गया

 आठवीं  योजना  हेतु  तीसरे  दृष्टिकोण  पत्र  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दे  दिया  आएगा
 और  संसद  के  समक्ष  रख  दिया

 आठवीं  योजना  के  अन्तिम  दस्तावेज  के  कब  तक  तैयार  हो  जाने  की  सम्भावगा
 भौर

 विकास  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  इन  दृष्टिकोण  पत्रों  में  पिछले  दृष्टिकोण  थन्रों  की  हुलना
 में  सुधार  को  किस  प्रकार  दर्शाया  गया  है  ?

 योजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्‍्थयन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1990-95)  का  प्रथम  प्रारूप  दृष्टिकोण  पत्र  योजना  आयोग

 द्वारा  1989  में  अनुमोदित  किया  गया  एक  नया  प्रारूप  दृष्टिकोण  पत्र
 तैयार  किया  गया  तथा  1990  में  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  किया  गया  ।

 1989  में  केर  सरकार  के  परिवतंन  होने  के  कारण  प्रथम  प्रारूप  पत्र  पर

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  विचार  नहीं  किया  गया  ।  द्वितीय  पत्र  1990  में  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद्‌  हारा  अनुमोदित  किया  गया  था  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1992-97)  के  संदर्भ  में  तैयार  किया  गया  एक
 दिशात्मक  पत्र  राष्ट्रीय  विकास  परिध्द्‌  की  अगली  बैठक  में  रखे  जाने  के  लिए  निर्धारित

 विकास  परिषद्‌  द्वारा  अनुमोदित  तथा  स्वीकृत  होने  के  बाद  इसे  संसद  में  प्रस्तुत  किया
 जाएगा  ।

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  के  विचार  के  लिए  भाठवों  योजना  का  अन्तिम  प्राहृप  दस्तावेज
 1992  तक  तैयार  हो  जाने  की  सम्भाषना  है  ।

 (8)  प्रथम  दृष्टिकोण  पत्र  को  सकल  भरेलू  उत्पाद  के  विकास  को  6%  भौसत  दर  के
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 भाधार  पर  तैयार  किया  गया  था  ।  द्वितीय  दृष्टिकोण  पत्र  में  निम्नलिखित  उद्देश्यों  की  १रिकल्पनैः

 की  गई  है  :

 संधोय  ढांचे  को  मजबूत

 (2)  शक्तियों  का  विकेन्द्रीकरण

 (3)  लोगों  की

 (4)  प्रामोण  क्षेत्रक  का

 (5)  आध्िक  गतिविधि  में  महिलाओं  की  भूमिका  पर  तथा

 (6)  रोजगार  ।

 भाठवीं  योजना  (1992-97)  के  दिशात्मक  पत्र  में  आधारभूत  संरचना  परिवहन
 तथा  संचार  क्षेत्र  मानव  विकास  पूर्ण  साक्षरता  जनसंख्या  न्यूनतम  स्वास्थ्य
 देखरेख  तथा  पेय  तथा  कृषि  विकास  के  अन्य  भागों  में  हरित  क्रांति  लाना  तथा  निर्यात
 के  लिए  कृषि  सम्बन्धी  अधिक्षेष  का  सुजन  के  लिए  विशिष्ट  उद्देश्य  रेखांकित  हैं  ।

 इसमें  1992-97  की  अवधि  के  लिए  सकल  घरेलू  उत्पाद  की  5.6%  बाधिक  औसत

 बिकास  दर  की  परिकल्पना  की  गई  ||]  ,  iS
 फ  ॒

 ree  लष्भीण  AW  D9)
 आठवों  योजना  को  प्राथभिकता क्षों  पर  चर्जा

 61.  भरी  शरव  विधे  :  क्‍या  योजना  भोर  कार्यक्रम  क्रियान्ववन  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  अन्‍्तर्सष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  प्रबन्ध  निदेशक  ने  आठवीं  योजना  के  मुझय  आयाम
 और  प्राथमिकता  के  सम्बन्ध  में  25  1991  को  बोजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  के  साथ
 चर्चा  की  और

 यदि  तो  बेठक  में  किन-फिन  मुख्य  सुद्दों  पर  चर्बा  को  गई  और  आठवीं  योजना
 के  बारे  में  अस्तर्राष्ट्रीय  मुत्रा  कोष  के  प्रबन्ध  निदेशक  द्वारा  यदि  कोई  सुझाव  दिए  गए  तो  वे  क्‍या

 योजना  और  कार्यक्रम  क्रियासवयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :

 हां  ।

 बेठक  में  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  प्रबन्ध  निदेशक  ५

 को  आठवीं  योजना  के  प्रारूप  के  बृहृद्‌  आयामों  तथा  प्राथमिकताओं  से  अवगत  कराया  ।  इनमें
 अनेक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  जैपे  कि  आधारभूत  मानव  कृषि  तथा

 रोजगार-सजन  तथा  आधारभूत  संरचना  एवं  औद्योगिक  विकास  में  निजी  पहल  की  भागीदारी
 बढ़ाने  के  लिए  भुगतान  संतुलन  के  संकट  से  उबरने  तथा  विदेशी  निवेश  को  आकर्षित  कर
 के  लिए  उठाए  गए  कदम  शापिल  थे  ।  अन्‍्तर्राष्ट्र्य  मुद्रा  कोष  के  प्रबस्ध  निवेशक  ने  हाल  ही  में
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 किए  गए  नीतिगत  योजना  प्राथमिकताओं  तथा  कार्यनीतियों  के  प्रति  अपनी  प्रशंसा

 कंताई  ।  विचार-विमर्श  सामान्य  रहा  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  प्रबन्ध-निदेशक  ने  कोई  विशेष
 व

 नहीं  वि  कर  a
 सुझाव  नहीं  दिए  ।

 फाइट  BT  re
 भूकम्प  का  पुर्बानुमान

 62.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्‍या  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  ने  हिमालय  क्षेत्र  में  भूशम्प  का  प््वनुमान  लगाने  के  उद्देश्य
 से  कोई  अध्ययन  काय  अ।रम्भ  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  कार्य  पर  कितना  व्यप  होने  का  अनुमान  और

 क्‍या  इस  अध्ययन  के  लिए  समयबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  और  यदि  तो
 उसकी  समय  भवधि  क्या  है  ?

 लोक  हिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सागंरेट
 से  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  ने  हिमालय  क्षेत्र  में  भूकम्पों  का  पूर्वानुमान  लगाने  के  उद्देश्य

 से  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  इस  विभाग  के  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  के पास  दक्षिणी
 भारत  में  गोरीबिदनूर  नामक  स्थान  पर  एक  मध्यम  आकार  के  द्वारक  वाला  भूकग्पीय
 दिल्‍ली  में  एक  छोटा-सा  आग्यूह  तथा  पश्चिमी  महाराष्ट्र  के  भाटसा  बांध  के  नजदीक  एक  रेडियो

 दूरमापी  क्षेत्रीय  भूकम्प  नेटवर्क  ये  भूकम्पीय  संस्थापनाएं  प्राकृतिक  रूप  से  आने  वाले  भूकम्पों
 तथा  भूमिगत  विस्फोटों  दोनों  की  भूकम्पनीयता  प्रूर  लगातार  निगरानी  रखती  हैं  ।

 हाहरी  बकाएए  3-77

 उड़ीसा  के  छोटे  ओर  मझोले  शहरों  का  विकास

 63.  श्री  भोकांत  जेता  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  के  छोटे  और  भझ्नौले  शहरों  के  विकास  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  छोटे  और  मझोले  शहरों  के  विकास  पर  राज्य-वार  कितनी

 धनराशि  खर्च  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  छोटे

 तथा  मध्यम  दर्जे  के  नगरों  की  एकीकृत  विकास  योजना  के  अन्तगगंत  नगरों  का  चयन  राज्य  सरकारों

 द्वारा  भेजी  गई  प्राथमिकता  नगरों  करो  सूची  तथा  शहरी  त्रिक्रास  मंत्रालय  के  पास  उपलब्ध  बजट

 प्रावधानों  के  आधार  पर  प्रतिवर्ष  किया  जाता  वर्ष  1991-92  के  दौरान  छोटे  तथा  मध्यम

 दर्जे  के  नगरों  की  एकीकृत  विकास  योजना  के  अन्तर्गत  8  नगरों  को  शामिल  करने  के  लिए  उड़ोशा

 सरकार  से  हमें  एक  सूची  प्राप्त  हुई  प्राथमिकता  क्रम  से  निम्नानुसार  मगर  हैं  :--

 ऑन
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 सुन्दरगढ़

 जगतसिह॒पुर

 अथागढ़

 बासदेवपुर

 झारसुगुडा

 भजनपुर

 जाजपुर

 राज्य  सरकार  ने  परियोजना  रिपोर्ट  नहीं  भेजी  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 सुपर  बाजार  में  पामोलिन  की  अनुपलब्धता
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 64.  श्री  सो०  पा०  मुदालगिरियप्पा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  धारा  भोर  पामोलीन  जैते  खाद्य  तेल  सुपर  बाजार  में  नियमित  रूप  से  उपलब्ध

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ये  तेल  उचिम  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से

 उपलब्ध  कराने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लागरिक  पृत्ति  ओर  साजजमिक  वितरण  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  कमालुद्रोभ
 नहीं  ।  सुपर  बाजार  में  पामोलीन  और  धारा  खाद्य  तेल  की  उपलब्धता  मंसर्स  हिन्दुस्तान

 बेजिटेबल  आयल्स  कार्पोरेशन  तथा  ग्रुजरात  सहकारी  दुग्ध  विपणन  संघ  लि०  से  प्राप्त  सप्लाई  पर
 निर्भर  करती  है  ।

 और  सरकार  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  सार्बजनिक  वितरण  प्रणाली  क्रे  लिए
 ब्रायातित  खाद्य  तेल  आाबंटित  करती  है  |  भाबंटित  तेल  को  उठाने  और  वितरित  करने  की
 दारी  राज्य  सरकारों/संध  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  की  है  ।

 चूंकि  विदेशी  मुद्रा  की कमी  के  कारण  खाद्य  तेल  आयात  नहीं  किया  गया  इसलिए
 अप्रैल  से  1991  के  महीनों  के  लिए  राज्यों/संध  राज्य  क्षेत्रों  को  खाद्य  तेलों  का  आबंटन

 नहीं  किया  गया  सीमित  मात्रा  में  खाद्य  तेल  के  आयात  के  अक्तूबर
 ओर  91  के  महीनों  के  लिए  राज्यों।संच  राज्य  क्षेत्रों  को  उक्त  खाद्य  तेल  का  भआबंटन
 किया  गया  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोड़  का  उत्पाद  है  इसलिए  इस  समय  इसे
 जनिक  वितरण  प्रणालो  के  जरिए  वितरित  करने  हेतु  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 \!  है  ।

 कम्प्यूटरों  का  आपात

 65.  भरी  दाऊ  दयाल  जोशी  :  क्या  प्रधात  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कम्प्यूटरों  का  आयात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  किन-किन  देशों  से  कम्प्यूटरों  का  आयात  किया
 गया  और

 कर्प्यूटरों  क ेआयात  की  अनुमति  देने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  देश  में  कम्प्यूटरों
 उत्पादन  पहले  हो  शुरू  हो  चुका  है  ?

 शिकायत

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सार्गरेट
 ओर  जो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मुख्यतः  संयुक्त  राज्य  ग्रेट

 जमेंनी  तथा  जापान  से  कम्प्यूटरों  का  आयात  किया  गया  है  ।

 118
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 कम्प्यूटरों  के भायात  की  अनुमति  दो  श्रेणियों  के  अन्तर्गत  दी  जाती  है  :

 नै  (i)  भपने  ही  संगठन  में  प्रयोग  के  तथा

 (1)  साफ्टव्रेयर  के  निर्यात  के

 अपने  ही  संगठन  के  विशिष्ट  अनुपयोगों  के  लिए  आयाल  की  उन  मामलों  को

 छोड़कर  जिनमें  देश  की  विदेशी  मुद्रा  खर्च  नहीं  होती  यह  सुनिश्चित  करने  के  बाद  ही  दी  जाती

 है  कि  स्वदेश  में  उपलब्ध  प्रणालियों  से  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  नहीं  की  जा  सकती  ।  साफ्टवेयर
 निर्यात  की  परियोजनाओं  के  लिए  निर्यात  बाध्यता  के  अन्तर्गत  कम्प्यूटरों  क ेआयात  की  अनुमति  दी

 जाती  है  ।  ।  ढ़

 बिल्ली विकास  प्राधिकरण  में  जालो

 66.  श्री  पंकज  चोधरी  :  धाहुरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  में  कुछ  जाली  नियुक्तियां  की  गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  केन्दीय  अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  जांच
 कराने  के  आदेश  दिये  और

 (a)  यदि  तो  अब  तक  कितने  मामलों  का  पता  चला  है  और  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध
 क्या  कारंबाई  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०  :  हां  ।

 ओर  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  मामले  को  जांच  के  लिए  केम्व्रीय  अन्वेषण

 ब्यूरो  को  सौंप  दिया  जांच  पूरी  होने  तक  आमतोर  उनके  द्वारा  जांच  किए  गए  मामलों  के
 सम्बन्ध  में  जानकारी  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  प्रकट  नहीं  है  ।

 सोज  निर्माताओं  ,  मु  67. sft

 रिफेस्पिसिन  निर्माताओं  हारा  अधिक  सूल्य  बसूलना

 67.  भरी  ग्रदास  कासत  :  नया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  रिफंस्पिसिन  निर्माता  काफी  समय
 से  अधिक  मूल्य  वसूल  रहे  और

 यदि  तो  हस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  विचार

 ५  रसायन  ओर  उबंरक  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  और  कुछ
 प्राप्त  हुई  हैं  जिनमें  यह  आरोप  लगाये  गये  हैं  कि औषध  कंपनियों  द्वारा  रिफैम्पिसिन  की

 अधिक  कीमत  ली  जा  रही  है  ।  इनकी  जांच  की  जा  रही  है  ।
 !।  ४)  Pe  <>

 पेप्सो  फूड्स  द्वारा  आशय  पत्रों  की  शर्तों  का  उल्लंघन
 ह

 68. श्री रथि राय : क्या क्षाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की इपा करेंगे कि :
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 क्या  सरकार  ने  पेप्सी  फूड्स  द्वारा  आशय  पत्र  में  नियत  शर्तों  का  तथाकथित  उल्लंधनों
 की  जांच  करने  हेतु  एक  अन्तर-मंत्रालय  समिति  का  गठन  किया  था

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कया  सम्तिति  ने  अपने  निष्कर्षों  को  सरकार  को  भेज  दिया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रीगिरिधर  :  से
 मैधस  पेप्सी  फूड्स  प्राइवेट  लिमिटेड  के  विभिन्‍न  यूनिटों  का  1990  में  तीन  सदस्यीय  दल
 ने  दौरा  किया  था  जिसकी  रिपोर्ट  में  निहित  तथ्यों  की  जांच  के  लिए  एक  अन्तरमंत्रालयी  समिति
 का  गठन  किया  गया  था  जिसमें  खाद्य  प्रतंस्क रण  कानून  मंत्रालयों
 ओर  भौद्योगिक  विकास  विभाग  के  प्रतिनिधि  शामिल  इस  समिति  ने  अपने  निष्कषं  प्रस्तुत  कर

 दिए  हैं  जिम्हें  कानूनी  सलाह  के  लिए  अन्य  मुद्दों  के  साथ  विधि  मंत्रालय  के  पास  भेज  दिया  गया

 है  ।
 goss  ja0

 डो०  का  कार्यनिष्पादन

 69,  श्री  आनन्द  रत्म  भोय॑  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इन्सेटन  डी०  का  कार्यनिष्पादन  कक्षा  में  संतोषजनक  *

 यदि  तो  इस  उपग्रह  द्वारा  क्या-क्या  उपलब्धियां  प्राप्त  होने  की  संभावनाएं  /,

 इस  उपग्रह  की  सेवाएं  कब  से  देश  को  प्राप्त  होनो  प्रारंभ  होंगी  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  सें  राज्य  संत्री  सार्गरेट  :

 हां  ।

 इस  समय  डी०  उपग्रह  प्रसारण  भौर  मौसम  विज्ञान  के  क्षेत्रों  में

 देश  को  अन्तरिक्ष  आधारित  प्रचालनात्मक  सेवाएं  प्रदान  कर  रहा  इस  उपग्रह  के  कुछ  लाभदायक

 उपयोगों  में  राष्ट्रीय  दूरसंचार  और  दूरदर्शन  रेडियो  आपदा  चेतावनी  तथा  सुदूर
 क्षेत्रसंचार  संबंधी  कार्य  शामिल  हैं  ।

 इन्सेटन  डी०  उपग्रह  में  अपने  प्रमोचन  के  समय  से  ही  देश  की  सेवा

 कर  रहा  तथा  इसके  तक  अपनी  निर्धारित  कालावधि  तक  काये  करने  की  संभावना  है

 )२४:
 |  )

 न्यूनतम  सजबूरी  अधिनियम  में  संशोधन

 70.  भ्रो  प्रसाव  सिह  :  क्‍या  प्रधास  मंत्री  यह  बताने  की  कृथा  करेंगे  कि  :

 कामगार  बनाम  रेपटेक्स  ब्रेट  एंड  कम्पनी  लिमिटेड  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय

 द्वारा  को  दिए  गए  निर्णय  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इस  निर्णय  को  देखते  हुए  सरकार  का  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  में  संशोधन

 करने का  विचार
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 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 भ्रम  मंत्रालय  में  उप  संत्री  पथन  सिंह  :  कामगार  बनाम  रेपटेक्स  ब्रंट

 एण्ड  कं०  लि०  के  प्रबंधतंत्र  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  1991  को  घक्‍्िविल  अपील  स ं०
 4336  पर  31  1991  के  अपने  निर्णय  में  यह  अभिनिर्धारित  किया  कि

 कंपनी  में  लगभग  तीस  वर्षों  से  चले  आ  रहे  महंगाई  भक्ते  की  स्‍लेब  पदठति  को  सर्माप्त  करने  का

 ओऔद्योगिक  अधिकरण  का  निर्णय  न्यायपूर्ण  नहीं  औद्योगिक  मद्रास  के  पंवाट.और

 उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  को  न  मानकर  कर्मकारों  की  अपील  दायर  करने  की  अनुमति  देते  हुए
 सर्वोच्च  न्यायालय  ते  एक  बार  फिर  महंगाई  भत्ते  के  पुनगंठन  के  मामले  में  कंपनी  के  संदर्ध  को  रह
 कर  दिया  और  उसे  अस्वीकार  कर  दिया  ।  मुख्य  मुहों  पर  विचार  करते  समय  उच्चतम  न्यायालय

 ने  न्यूनतम  मजदूरी  का  निर्धारण  करने  वाले  मापवंडों  पर  भी  विचार-विमश्श  किया  और  कहा  कि
 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  की  त्रिपक्षीय  समिति  द्वारा  स्वीकार  किए  गए  वतंमान  मापदण्डों  के

 रिक्त  उद्योग  में  न्यूनतम  मजदूरी  का  निर्धारण  करने  के  लिए  निम्नलिखित  छठा  घटक  शामिल  किए
 जाने  की  भावश्यकता  की  चिकित्सा  न्यूनतम  मनोरंजन  जिनमें
 त्यौहार/उत्सव  भी  शामिल  हैं  मोर  वृद्धावस्था  और  शादी  आदि  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  इसमें

 कुल  न्यूनतम  मजदूरों  का  25%  और  जोड़ा  जाना  चाहिए  ।”

 से  न्यूनतम  मजदूरी  का  निर्धारण  करने  वाले  मापदंड  न्यूनतम  मजदूरी
 नियम  का  हिस्सा  नहीं  अतः

 अधितियम
 में  कोई  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  नहीँ  है  ।

 लत  आअभला  71-४२

 बरोनो  तथा  सिन्दरो  में  उ्थ  रक  कारखानों  में  हुआ  घाटा

 भरी  भुक्नेश्वर  प्रसाव  मेहता  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  बरोनी  तथा  बिहार  में  सिन्दरी  में  स्थित  उर्वरक
 कारखानों  को  धाटे  में  चलने  के  कारण  बंद  करने  का

 क्‍या  इन  एककों  को  बंद  कर  वेने  से  हआरों  श्रमिक  बेरोजगार  हो  जाएंगे  और  क्या

 इससे  राज्य  में  कृषि  पर  बुरा  प्रभाव

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कारखानों  में  घाटा  कम  करने  हेतु  समुच्तित  कदम  उठाने  का
 और

 यदि  तो  तल्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 +  रसायन  ओर  उ्रक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिन्ता  :  ऐसा  कोई  निर्णय

 नहीं  लिया  गया  है  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 .  और  बरोनी  तथा  सिन्दरी  उवंरक  एककों  में  हानियों  को  कम  करने  के  लिए
 सिम्नविश्वित  उपाय  हैं/किए  जा  रहे  हैं  :
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 1.  समस्यात्मक  उपस्करों  के  प्रतिश्थवापन/नवीकरण  द्वारा  क्षमता  उपयोगिता  में  सुधार
 ह

 2.  निवारक  और  भविष्यसूचक  रख-रखाव  द्वारा  सतत  और

 3.  विभिन्‍न  स्तरों  पर  प्रशिक्षित  कमंचारियों  का  समावेश  ।

 संबंधित  कम्पनियों  ने  भी  साधारण  निवेश  के  साथ  इन  एककों  के  पुनरुद्धार  के  लिए  प्रस्ताव

 भेजे  7  रत

 /“”/  गरै

 ९)  +  बसम्त  कुंज  ओर  प्रसाद  में  डो०  डी०  ए०  प्लंड

 72.  थी  अर्जुन  सिह  यादव  :  कया  धाहरी  बिकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वसंत  कुंज  डी०  डी०  ए०  कालोनी  के  दो  ब्लाक  धंस  गए  हैं  भौर  एक  फ्लैट  की
 बाल्कनी  की  छत  गिर  गई  है  तथा  डो०  डो०  ए०  प्रसाद  नगर-॥  में  रिसने  बाले  मकानों  पर  अपनी
 लापरवाही  छुपाने  की  कोशिश  कर  रहा

 (a)  यदि  तो  भूमि  का  पूर्व  निरीक्षण  किए  बिना  बसंत  कूंज  में  फ्लैट  बनासे  के  क्या
 का  रण  भोर  प्रसाद  नगर-॥  में  फ्लैटों  के  रिसने  के  क्या  कारण  और

 इसके  लिए  जिम्मेदार  लोगों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शहूरो  थिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 ar 7?
 =

 दिल्‍लो लगर  निणम  हारा  भवनों  को  विराया  भागा

 73.  भरी  लोकभाथ  चोधरी  :  क्‍या  शहरी  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  दिल्‍ली  नगर  मिगम  ने  सितम्बर  और  1991  के  दौरान
 लक्ष्मीनगर  ओर  पांडब  नगर  में  निर्माणाधीन/बिस्ताराधीन  भवनों  को  गिराया  गया

 पवि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  भवन  गिराये  जाने  के  तुर्त  पश्चात  ही  भवन  मालिकों  ने  निर्माण  कार्य  शुरू कर  दिया  ओर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 शहरी  थिकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  एस०  :  हां  ।

 संलग्त  विवरण  के  अनुसार  ।

 दिल्‍ली  मगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित
 परिसरों  में  से  किसी  में  भी  कोई  और  अनधिकृत  परिवर्धन  नहीं  किया  मया  कुछ
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 &!ालिकों/भबन  निर्माताओं  द्वारा  कुछ  मरम्मत  कायें  प्रारंभ  किया  गया  था  जिसे  तुरम्त  बंद  कर

 दिया  था  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 ऋण  सम्पत्ति  सं०/अवस्थिति
 सं

 1991

 1.  शकरपुर
 2...  10/370,  शकरपुर

 1991

 1,  शकरपुर

 2...  शकरपुर

 3.  1/10,  ललिता  लक्ष्मीमगर

 4  1/10,  ललिता  लक्ष्मी  नगर

 5  1/50,  लक्ष्मी  विकास  मार्म॑

 6.  2/71,  ललिता  लक्ष्मी  नगर

 1991

 1.  गुरू  अंगबद  लक्ष्मी  लगर

 2.  10/370,  ललिता  पाक

 3.  10,  ललिता  पार्क
 अर an  7  4

 (7१7 /  AX N rl  री
 ae  एएणछ  जि

 राजस्थान  परमाणु  ऊर्जा  परियोजना  के  भभिकों  में  कंसर  को  घटनाएं

 14.  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  ध्यान  28  1991  के  समाचार  पत्र  ऑफ  इंडियाਂ  में
 राजस्थान  परमाणु  ऊर्जा  परियोजना  के  श्रमिकों  और  इसके  आसपात्त  के  क्षेत्रों  में  केंसर  की  अधिक

 4  से  अधिक  धटनाओं  की  रिपोर्ट  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  पर्यावरण  को  सुरक्षा  को  दुष्टिः  से  इस  परियोजना  के  विस्तार  के  लिए  राज्य
 सरकार  द्वारा  निर्धारित  शर्तों  की  उपेक्षा  कर  दी  गई  है  जिसके  कारण  लोगों  में  बिता  भर  घन  बढ़
 रहा  भर
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 इन  शर्तों  के  बारे  में  संबंधित  अधिकारियों  ने  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सा्गरेट

 हां  ।

 कैन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  पिछले  24  वर्षों  के  रिकार्ड  के  संयंत्र  के
 कर्ंचारियों  और  उनके  परिवारों  में  कैंसर  होने  के  मामले  राष्ट्रीय  औसत  से  काफी  कम  हैं  ।

 व्यवस्था  के  कारण  पड़ने  वाले  विकिरण  प्रभाव  की  मात्रा  परमाणु  कर्जा  नियाप्रक  बोड  द्वारा
 रित  सीमाओं  से  कम  आम  जनता  पर  पड़ने  वाले  विकिरण  के  प्रभाव  पर  भी  निगराबी  रखी
 जाती  है  तथा  रिकाह  ये  बताते  हैं  कि  इस  प्रकार  का  प्रभाव  वातावरण  में  प्राकृतिक  रूप  से  विद्यमान
 विकिरण  की  भात्रा  का  अंश  मात्र  है  और  निर्धारित  न्यूनतम  मानक  सौमा  से  कम  है  ।

 भौर  परियोजनाओं  का  विस्तार  करने  के  पर्यावरण  के  बचाव  के  संबंध  में
 उन  सभी  शर्तों  का  अनुपालन  किया  जाता  है  जो  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  हैं  ।

 net)  जबाहर  रोजगार  बोजना  के  अस्तगंत  राज्यों  को  धनराशि  का  आवंदन

 जो  75.  ली  सेयब  शाहबुद्बोन  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्तोथ  बर्ष  1991-92  के  दौरान  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अम्तगंत
 टिल  धनराशि  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 30  1991  तक  जारी  को  गई  राशि  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अस्तगंत  वर्ष  1990-91  के  दौरान  वास्तव  में  व्यय  की
 गई  धनराशि  तथा  पैदा  किए  गए  रोजगार  फे  अवसरों  का  राज्यवार  ब्योरा  क्या  है  ?

 ग्रामोण  बिकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जो०  :  भौर  चालू वित्तीय  वर्ष  अर्थात्‌  1991-92  के  दोरान  जव।हर  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  निश्चियों  का
 वार  आबंटन  ओर  30  1991  तक  रिलीज  की  गई  निधियां  संलप्त  में  दर्शायी
 गई  हैं  ।

 1990-91  के  दौरान  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  निश्चियों  के  राज्यवार
 उपयोग  भौर  सृजित  रोजगार  को  संलग्न  में  दर्शाया  गया

 1991-92  2  के  बोरान  जथाहर  रोजगार  थोजना  के  अध्तगंत  निध्ियों  का  राज्यधार
 माधथंटन  भोर  30-10-91  तक  रिलोज  की  गई  राधि

 ु  रपये क्रमांक
 राज्य/संषशापतित  क्षेत्र  आवंटित  संसाधन  रिलीज  किए

 अंश  संसाधन
 के  मेथिंग  अंश

 |...
 ]  2

 .

 3...

 $

 $ आंध्र प्रदेश
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 ५
 1  2  3  4

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  330.67  28:77

 3.  असम  5114.59  1734.54

 4...  बिहार  38466.78  15183.66

 5.  गोओआा  357.27  119.09

 6...  गुजरात  8090.71  3260.36

 7...  हरियाणा  1926.82  1315.68

 8.  हिमाचल  प्रदेश  1135.28  566.83

 9,  जम्पू  और  कश्मीर  1611.51  1616.11

 10.  कर्नाटक  12059.70  5423.32

 11  केरल  6396.19  2132.06

 12.  मध्य  प्रदेश  26402.50  9707.25

 13,0
 .

 महाराष्ट्र  20424.85  16059.16

 14,  मणिपुर  423.83  113.83

 15,  मेघालय  495.91  75:00

 16.  मित्रोरम  208.90  89.14

 17...  मागालेण्ड  531.58  177.19

 18.  उड़ीसा  13094.9 3  4567.44

 19.  पंजाब  1675.65  1300.74

 20...  राजस्थान  12805.28  7916.45

 21...  सित्तिकम  193.54  129.03

 22.  _  तमिलनाडु  17223.66  5741.21

 23.  त्रिपुरा  550.49  225.61
 द

 24...  उत्तर  प्रदेश  51093.28  17752.¢4

 25...  पश्चिम  बंगाल  21786.94  7547.44

 26.  अंडमान  ओर  निकोबार  द्वीप  156.56  52.16

 समूह



 9

 >>

 ०७

 ७

 °

 ४०

 ४०

 ली

 20  1991

 2  3  4

 चंडीगढ़  38.8

 दादर  व  मगर  हदेलो  84.99  38.33

 दमन  ब  द्वीव  30.07

 दिल्ली

 लक्षद्वीप  78.49

 पांडिचेरी

 शरुस

 के  दौरान  जबाहुर  रोजगार  पोजना  के  अन्तर्गत  विधियों  का  राज्यवार
 उपयोग  ओर  रोजगार  सलन

 राज्य/संच  शासित  क्षेत्र  उपयोग  किए  गए  रोजगार  सृजन
 संसाधन  श्रम

 रुपयों

 2  3  4

 आर  प्रदेश  योजना के अन्तर्गत विधियों का  राज्यवार

 अरुणा चल  प्रदेश  208.77  8.44

 जसम  उपयोग किए गए  रोजगार

 बिहार  42645.86

 गोभा  संसाधन (लाख  8.88

 गुजरात  यू 3: .. ६ 2

 हरियाणा  208  8.43  35.03

 हिमाचल  प्रदेश  208.77  8.44

 जम्मू  ओर  कश्मीर  $648.57  54.27

 कर्नाटक  42645.86  473.20

 केरल  297.12  8.88

 कप

 ०  कन्न  हर



 29  1913
 की

 2

 12.  मध्य  प्रदेश

 13.  महाराष्ट्र

 14...  मलिपुर

 15.  मेषालय

 16.  मिधोरम

 17.  नागालैष्ड

 18.  उड़ीसा

 19.  पंजाब

 20.  राजस्थान

 21.  सिक्किम

 22. =  तमिलगाडु

 23.  त्रिपुरा

 24.  उत्तर  प्रदेश

 25.  पश्चिम  बंगाल

 26.  अंडमान  और  निकोबार
 द्वीप  समूह

 27...  चंडीगढ़

 28.  ढादर  व  नगर  हवेली

 29.  दमन  व  दीव

 30.  दिल्ली

 31...  अक्षद्वीप

 32.  पांडिबेरी

 कुल

 3

 24234.17

 19254.92

 482.45

 339.35

 833.41

 617.46

 12845.26

 1222.55

 17029.54

 197.78

 19661.60

 525.40

 45773.98

 17019.09

 102.02

 12.29

 66.53

 15.46

 56.84

 64.11

 रननम«-म  सनम»  काम  मम  कम en
 258625.87

 4

 958.57

 850.22

 12.16

 7.88

 19.69

 18  98

 341.97

 21.81

 506.01

 17.03

 7155.21

 19.05

 1628.27

 516.85

 2.97

 0.11

 2.84

 0.63

 0.89

 2.23

 4.89

 8740.51

 ---
 ४925  sy

 सोन  उलोग  के  लिए  कण्ये  भाल  को  कमी

 76.  भी  श्रविग्द  जिलेदी  :  क्‍या  प्रधान  मंझो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
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 काका

 कया  कच्चे  माल  को  कमी  के  कारण  मोम  उद्योग  संकट  में
 जा आई

 यदि  तो  इस  उद्योग  का  ककष्चा  माल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  ते  अब  तक

 क्या  कदम  उठाए  ओर

 यदि  तो  कार्यवाही  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  पो०  ले०  :  से  देश  में  टाइप-न  व

 टाइपना  का  जितना  प्रैराफोन  मोम  उपलब्ध  होता  है  वह  सम्पूर्ण  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए
 पर्याप्त  नहीं  देश  में  इसको  उपलब्धला  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  समयभ्समव  पर  व
 टाइप-ा  के  पै  राफीन  मोम  के  आयात  की  मंजूरी  देती  199  1-92  के  दौरान  सरकार  वे  टाहप-ा
 व  टाइप-ा  के  25000  मी०  टन  पैराफीन  मोम  के  आयात  की  अनुमति  दी

 डे
 बे  पाज

 NOT  लिथेमों  के  लिए  आधासोय  मकानों  की  व्यवस्था

 77.  भरी  अरविन्द  त्रिदेदी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विद्यार  ग्रामोण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  के  निधंनों  तथा  उपेक्षित  वर्गों  को
 आवासीय  सकान  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  विशेष  योजना  तैयार  करने  का

 यदि  तो  उक्त  योजना  की  रूपरेखा  तथा  उसकी  अनुमानित  लागत  क्या

 यह  सोजना  कब  तक  कार्यास्वितत  की  भौर

 यदि  इस  प्रयोजनाथं  ऐसी  कोई  योजना  तेयार  नहीं  की  गई  तो  इसके  क्या  कारण

 हाहरी  थिकास  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  से  (4)  आवास  का
 प्रबन्ध  राज्य  का  विषय  है  भोर  राज्य  तथा  संध  शासित  सरकारें  अपनी  प्राथमिकता  तथा  वित्तीय
 संसाधनों  के  अनुसार  ओर  राज्य  योजना  उपबन्धों  के  माध्यप  विभिन्‍न  लक्षित  समूहों  के
 आवास  योजनाएं  तैयार  करने  के  लिए  स्वतंत्र  बेन्द्रीय  प्रामीण  क्षेत्रों  में  इन्दिरा  भावास्त

 मेहक  रोजगार  योजना  के  अस्तगंत  शहरी  नि्धनों  के  लिए  आश्रव  शहरों  में
 पटरी  पर  सोने  वालों  के  लिए  रैन  बसेरे  तेयार  करने  की  केर्रीय  योजना  चलक्तता

 राष्ट्रीय  आवास  बेंक  तथा  हुडको  जैसे  राष्ट्रीय  स्तर  के  वित्तीय  संस्थाओं  के  माध्यम  से  राज्य  भावास
 तथा  शहरी  विकास  एजेंसियों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  की  भी  व्यवस्था  करती  भन्‍्य
 विशेष  फिलहाल  विचाराधीम  नहीं  हैं  ।

 आठवों  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित
 जाति  के  लिए  ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  रिहायसी  मकानों  का  सिर्माण  करने  तथा  ग्राभीण  क्षेत्रों
 में  पिछड़ी  जातियों  के  बीच  निधेन  लोगों  के  लिए  प्राथमिकता  प्रदान  करने  की  दृ'्छुक  इस
 कार्यक्रम  में  नए  निर्माण  के  साथ-साथ  मौजूदा  जीर्ण-श्लीर्ण  यूनिटों  के  उन्नयन  पर  भी  विदयार
 निध॑नों  के लिए  तैयार  किए  जाने  वाले  विशेष  योजनाओं  को  चलाने  तथा  राज्य  ह्तर  पर  उनके
 कार्यान्थयन  के  लिए  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  तथा  मंध  शासित  सरकारों  को  वाधिक  गमोजना
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 1992-93  के  लिए  आवश्यक  कारंवाई  करने  तथा  अपने  आठवें  योजना  प्रस्ताव  में  योजना  आयोग
 को  वित्तीय  आवश्यकता  का  पूरा  आकलन  प्रस्थुत  करने  की  सलाह  दी  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राप्तिकरण  द्वारा  तथाकथित  बोगस  भुगतान
 ह

 78.  श्री  अरविन्द  ज़िवेदों  प्राप्तिकरण  कया  शहरो  विकास  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ठेकेदारों  को  बोगस

 भुगतान  किया

 यदि  तो  तत्सम्बधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  आज  तक  कोई  कार्यवाही  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 ($)  यदि  तो  इसके  कया  कारण

 शहरों  बिकास  संजालय  में  राय  मंत्री  एम०  :  से  (४)  सूचता
 एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 द्ह्लो  में
 अनधिकृत  मिर्माण

 8  +

 79.  भी  अरविन्द  जिदेदो  :  क्या  पाहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  अन्धाधुन्ध  अनधिकृत  निर्माण  होते  जा  रहे

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  ऐसे  अनधिकृत  निर्माण  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  विचार

 भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एस०  :  से  अनधिकत
 निर्माण  एक  सतत  समस्या  जब  ऐसा  क्रिया  कलाप  ध्यान  में  भाता  संबद्ध  कानूनों  के  तहत
 स्थानीय  अभिकरणों  द्वारा  का  रंवाई  की  जाती  है  ।  दिल्ली  प्रशासन  ने  स्थानीय  अभिक  रणों  भौर  पुलिस
 को  इस  सम्बन्ध  में  कई  अनुदेश  जारी  किए

 ]  («१

 देश  में  कितने  सरकारी  हास्टल  काय॑  कर  रहे  हैं  और  ये  किन-किन  स्थानों  पर  ह्थित
 भौर

 इनमें  कितना  भावास  उपलब्ध  है  तथा  प्रत्येक  हास्टल  में  कितना  किराया  लिया  जाता
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  ओर  शहरो«
 विकास  मंत्रालय  द्वारा  शाधित  हास्टल  तथा  हालीड़ें  होम  के  सम्बन्ध  में  सूचना  संलग्न  विवरण
 में  दी  गई  है  ।

 ऋ०  हास्टल  का  नाम  अवस्थिति  एकक  किराया

 सं०  की
 संख्या

 ||  2  3  4  5

 1...  प्रगति  विहार  हास्टल  दिल्ली  792  सुसज्मित
 डबल

 284  र०  प्रति  माह
 2.  भिन्‍टो  रीड  हास्टल  184  अशज्लित

 डबल

 190  to  प्रति  माह

 रु०  प्रति  माह
 3.  मिन्‍्टो  रोड  हास्टल

 (7)  डबल  स्पूट  -  32  181  ३०  प्रति  माह

 (ii)  रसोई  सहित  सिंगल  64  131  २०  प्रति  माह
 4.  टेगोर  रोड  हास्टल

 (i)  डबल  स्यूट  2  181  २०  प्रति  माह

 (॥)  सरोई  सहित  सिंगल  स्यूट  64  132  ९०  प्रति  माह
 5.  विंग  गल्स  हास्टल  137  दो  घिटर  96  ९०

 प्रति  माह

 त्तीन  घिटर
 104  २०  प्रति  माह

 6०  एशिया  हाऊत  हास्टल

 (i)  हास्टल  श्बल  स्यूट  128  173  ३०  प्रति  माह

 (ii)  रसोई  रहित  हास्टल  03  88  ९०  प्रति  माह

 130

 डबल  स्यूट



 29  1913  लिबित  उत्तर

 2  3  4  5

 बच  7.  कर्जन  रोड  हास्टल

 (i)  हास्टल  डबल  स्यूट  दिल्ली  256  289  र०  प्रति  मांहं

 (४)  रसोई  सहित  हास्डल  96  168  ९०  प्रति  माह
 सिंगल  ह्यूट

 (॥)  रसोई  सहित  हास्टल  126  153  ३०  प्रति  माह
 सिंगल  स्यूट

 (iv)  सर्वेट  क्वार्टर  168  28  ₹०  प्रति  माह

 (५)  कार  गैरेज  54  8  to  प्रति  माह
 8...  ब्रेस्टर्भ  कोर्ट  हास्टल  नई  74  स्यूट

 12  डबल  345  २०  प्रति  माह
 62  सिंगल  207  ९०  प्रति  माह

 9...  पौीं०  पी०  हाऊस  नई  दिल्‍ली  150  स्यूट
 110  सिंगल  199  ९०  प्रति  माह

 40  डबल  284  २०  प्रति  माह
 — —  न्‍ममन

 ठिष्यणी  :  एफ  कजन  रोड  अपार्टमेंट  में  40  सिंगल  स्यूट  दौरे  पर  आए  केल्रीय
 सरकारी  अधिकारियों  को  ठहराने  क ेलिए  उपयोग  किए  जा  रहे  प्रत्येक  कमरे  की

 लाइसेंस  फी  10  ९०  प्रति  दिन

 दिल्‍लो  के  थाहुर  केसा  सरकार  के  हास्टल

 ऋण  स्थान  का  नाम  यूनिटों  की  संख्या  किराया

 सं०

 पू  2  3  4

 केला  सरकार  के  धृरिंग  आफोससं  हास्टल

 1.  निजाम  कलकत्ता  सिंगल  स्यूट  13  र०  05  प्रति  बिन

 डबल  स्यूट  31  रु०  10  प्रति  दिन

 कामन  बाय  8  ३०  03  प्रति  बिस्तर
 के  साथ  सिंगल  प्रति  दिन

 झ्म

 52
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 1  2  3  4

 2...  भ्रोल्ड  सी०  जी»  भो०  घिमल  स्यृह  2  यथोक्‍त
 बम्बई

 डबल  स्यूट  3

 डोरमेटरी

 फोर  बेडेंड

 टू  बेडेड  2

 बन  बेडेड  2

 3...  नपेअन  सी  बम्बई  सिंगल  स्यूट  8  यथोक्‍त

 डबल  स्यूट  9  उपरोक्त  दरें  एअर

 कम्बल  आदि  प्रभारों
 के  अलावा  हैं  ।

 योग  27

 4.  शास्त्री  मद्रास  डबल  स्यूट  7  यथोक्‍त

 डोरमेटरी  3

 10

 5...  बैंगलोर  डबल  रूम  1  यथोक्‍त

 सिंगल  रूम  4

 5

 6.  त्रिवेदम  डबल  बेड  4  यथोक्‍त

 होलोडे  होग्स

 1.  1.  प्राण्डह  सिंगल  बेड  18  10  र०

 डबल  बेड  56  15  ₹०
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 चार  बेड  33  20  २०

 उपरोक्त  वरें  कम्बलों
 बादि  प्रभारों  के

 अलावा  हैं  ।

 107

 2...  विजेकानन्द  कम्याकुमारी  डबल  बेड  स्यूट  5  10  २०

 तीन  बेड  2  25  ₹०

 रे  7  का  ल्‍

 ___  ००८८  :

 खुद
 ढि

 अध्टभान और निकोबार होप सलूह में लासास्नों एवं लाख तेलों के भण्डार को स्थिति भो सगोरंजन भक्त : क्‍या प्रधान मंत्रो यह बताने को कृपा करेंगे कि : गत दो वर्षों के दौरान अण्डमान ओर निकोबार द्वीप समह संघ राज्य क्षेत्र में चोनी और खाद्य तेल को माहवार भण्डारण स्थिति क्‍या कया सरकार की संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यास्तों ओर खाद्य तेलों का 6 महीने की अवधि के लिए भण्डार रखने को कोई योजना और यदि तो इसके क्‍या कारण नागरिक पृ्ति ओर साजनिक वितरण मस्त्रालय में राज्य धंची कमालुद्दोत : और जिनमें चावल ओर गेहूं की भंडारण (2) लेची घोनो एवं (3) खाध्य तेलों की आवंटित भौर उठाई गई मात्रा दर्शाई गई संखर्त और भारतीय खाद्य तिगम ने हाल ही में अंडमान भौर लिकोबार ह्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में एक 5,000 मी० टन का गोदाम बनाथा भारतीय खाद्य निगम जल्दी ही गोदामों की चालू करने वाला है तथा द्वीप समूह के अन्दर ही खाद्ास्न का सटाक बनाने का - अयास करेगा केवल आयातित खाद्य तेल सावंजनिक वितरण प्रणाली के अन्तगंत बितरित किया जाता आयातित खाद्य तेल का आवंटन आयात पर निर्भर करता है |



 लिखित  उत्तरे  20  1951

 संघ  शासित  क्षेत्र  अंडमान  व  निकोबार  होप  समूह  में  पिछले  दो  बर्चों  क ेदोरान  चावल  -
 तथा  गेहूं  की  कुल  भंडार  को  माहबार  स्थिति

 मी०  टन

 के  अनुसार  चावल  गेहूं

 1  2  :

 1-1-89  2.2  4.5

 1-2-89  4.0  3.8

 1-3-89  3.0  3.0

 1-4.89  89  4.1  2.4

 1°5-89  3.6  1.9

 1-6-89  6.6  1.2

 1-7-89  5.1  0.6

 1-8-89  3.4  0.5

 1-9-89  3.4  1.2

 1-10-89  1.6  0.9

 1-11-89  1.7  0.6

 1-12-89  3.3  2.1

 1-1-90  2.8  3.1

 1-2-90  4.4  3.1

 1-3-90  4.8  1.7

 1.4-90  3.4  1.4

 1-5-90  4.1  2.5

 1-6-90  2.6  1.8
 *

 1-7-90  4.4  2.2

 1-8-90  4.4  3.0
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 *  2  3

 1-9-90  4.6  3.2  रा

 1-10°90  4.0  2.5

 1-11-90  4.7  1.7

 1-12-90  3.8  1.0

 1°1-91  5.5  2.1

 1-2°91  3.9  1.4

 1-3-91  5.4  1.6

 1-4-91  4.2  0.9

 1-5-9 1  5.0  1.2

 1-6-91  3.6  0.5

 1-7-91  3.1  0.6

 ।
 1-8-91  3.1%  ४  0.6*

 1-9-91  3.1*  0.6*

 1-10-91  3.1*  0.6०

 *  1-7-91  की  स्थिति  की  पुनरावत्ति

 तेल  बर्ण  के  बोरान  अंडमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  को/हारा  सा्थअमिक  वितरण

 प्रजालो  के  तहत  आायातित  खाद्य  तेल  का  आबंटत  तथा  उठाई  गई  मात्रा

 भी०  टन

 _  :_:_
 माह  1989-90  1990-91

 आवंटन  उठाई  गई  मात्रा  आवंटन  उठाई  गई  मात्रा

 ज्क्ग्ज््ञ्ारारारऊ_]॥ञडकच्ग्-म््म्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्गणग्फ
 1  2  3  4  5]

 नवम्बर  200  200  200  _

 दिसम्बर  200  100  --

 जनवरी  200  —  --
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 1  2  3  4  5

 फरवरी  200  50  200  200

 मा  200  न  200  ना

 अप्रेल  200  100  200  200

 मई  200  50  न  200

 जून  200  150  =
 न

 जुलाई  200  200  गा
 शा

 अगस्त  250  _  --

 सितम्बर  250  जा  तल  न

 अक्तूबर  250  250  100  न

 धोग  2550  1100  900  600
 _

 अंडमान  ब  निकोआर  होप  समूह  को  लेबो  जोगी  को  अआबवंटित/उठाई  गई  मात्रा

 मी०  टनों

 आयंटन  की  अवधि  आवंटन  उठाई  गई  मात्रा

 माह  मात्रा

 __

 ।  2  3  4

 1990  से  1990  1485  1989  492

 1989  250

 1990  50

 1990  668

 1460
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 कं  1  2  3  4

 1990  से  1990  1482...  1990  “1472

 1990  37

 1990  +37

 1519  1509

 1991  से  1991  1482  1990  327

 1990  35

 1990  37  1990  1084

 कोटा )
 _  1991  73

 1519  1519

 1991  से  1991  1481  1991  २227:

 1991  1166

 1991  से  1991  60  1991  16

 (5%  की  तदथ

 14411

 +  1991  74  1991  न
 “

 »  1991  156

 1615  3567
 जि  शा

 अण्डभाग  ओर तिकोबार  होप  समृह  में  भविध्य  निधि  के  बकायाब'र
 डे  ५3०>नकेननममनलक  न

 82.  भी  ममोरंजन  भक्त  :  क्या  भ्रधान  संत्रौ  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  संच  राज्य  जण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में

 प्राइवेट  भोर  सरकारी  भविष्य  निधि  के  अक्षगन्भलग  बषंवार  कितने  बकायादार  भोर
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 वशमममकभशिकीरि  कील  भिलि  लक  ज  न  जज  अनाज  की  लव  श  कसम  कक  क  किक  करी  किक  कक  कक  कक  अकाल  प्रचलन  आल

 बकाया  धनराशि  वसूल  करने  के  लिए  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 .  भ्रम  मंत्रालय  सें  उप  संत्रो  पवन  सिंह  :  पिछले  तीन  वर्षों  के
 अंडमान  एवं  निकोबार  होपसमूह  संघ  राज्यक्षेत्र  में  केवल  एक  भविष्य  निधि  चूककर्ता

 है  ।

 च्‌१  कर्ता  प्रतिष्ठान  के  विरुद्ध  आवश्यक  कानूनी  और  वसूली  कारंवाई  शुरू  कर  दो
 गे  ई

 ञ  धि  i ॥  हे  तर  कई  रु
 ब्य्ज  हा  >

 & 3
 राजस्थाम  परमाणु  विद्युत  केसर  में  सुरक्षोपाय

 83.  श्री  विजय  नवल  पाटोल  :  क्या  प्रधाम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  परमाणु  विद्युत  केन्द्र  अनेक  समस्याओं  से  भ्रस्त

 यदि  तो  राजस्थान  परमाणु  विद्युत  केन्द्र  पें  किस  प्रकार  के  दोष

 इन  समस्याओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्‍या  सुरक्षा/उपचारात्मक  उपाय  किए  गए

 बया  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  को  ठंडा  करने  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जाने  वाला  पानी
 स्थानीय  नदी  से  प्राप्त  किया  गया  था  और  वापस  उसी  नदी  में  मोड़  दिया  गया  और

 '(#)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  भौर  स्थानीय  जनसंस्या  पर  इस  दूषित  पानी  का
 क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सागंरेट  :
 और  अथने  पहले  यूनिट  के  बारे  में  ।  लेकिन  यह  समस्या  एण्ड  शील्ड  मे

 शीतलक  पानी  के  रिसाव  से  सम्बन्धित  है  नाभिकीय  इंधन  से  नहीं  ।

 बारीक  दरारें  पड़ने  की  वजह  से  साधारण  पानी  का  रिसाव  हुआ  था
 और  उस  रिसाव  को  आधुनिक  यंत्रों  की  सहायता  से  बन्द  करने  को  व्यवस्था  द्वारा  रोक  दिया  गया

 सन्‌  1987  से  इस  यूनिट  के  विद्युत  उत्पादन  स्तर  को  100  मेगावाट  तक  सीमित  किया  हुआ
 है  |  उपर्युक्त  ब्यवस्थाओं  की  पुनरीक्षा  परमाणु  ऊर्जा  नियामक  थोड़े  द्वारा  की  गई  है  ।

 और  राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  के  पहले  तथा  दूसरे  यूनिट  ने  नदी  से  पानी

 निकालकर  उसे  व'पिस  उसी  में  बहःकर  एक  बार  ही  काम  में  लाई  जाने  वाली  शीतलक  प्रणाली

 अपनाई  इस  पानी  का  उपयोग  उस  शीतलक  प्रणाली  में  किया  जाता  हैं  जो  विकिरण  सक्तिय

 नहीं  होती  ह ैऔर  जिसका  नाभिकीय  इंधन  अथवा  रिएक्टर  की  विकिरण  सक्तियता  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  होता  अनेक  अवरोधकों  और  संबंधी  व्यवस्थाओं  को  वाम  में  लाया  जाता  इन  सभी

 कार्यों  क ेअतिरिक्त  किसी  भी  प्रकार  की  विकिरण  सक्रियता  की  विद्यमानता  का  पता  लगाने  की

 दब्टि  से  नदी  में  बहाएं  जाने  वाले  पदार्थों  का  मानीटरन  किया  जाता  है  ताकि  दस  सम्बन्ध  में

 निर्धारित  न्यूनतम  मानदण्डों का  अनुपालन  किया  जा

 खा  ०66ी  ५७०  34
 चमस्पति  के  उत्पादन  में  कमी

 84.  भो  सनत  कुमार  संडल  :  वया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  वनस्पति  के  उत्पादन  में  तेजी  से  कमी  आई

 न  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 नागरिक  पृति  ओर  सा्थजनिक  वितरण  संत्रालय  में  राज्य  मम्तो  कम्ालुद्दोत  :

 हां  ।

 वनस्पति  के  उत्पादन  में  कमी  के  ये  मुख्य  कारण  प्रतीत  होते  हैं  :

 (1)  वनस्पति  के  मूल्यों  की  तुलना  में  परिष्कृत  बिनौले  के  सोयाबीन  के  तेल  आदि
 जैसे  सस्ते  पकाने  के  वैकल्पिक  माध्यमों  की  प्रचुर  और

 (2)  खाद्य  तेलों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  क ेकारण  सस्ते  कच्चे  माल  की  प्तीमित  उपलब्धता  |

 बनस्पति  की  कोई  कमी  नहीं  वनस्पति  की  कीमतें  किसी  सरकारी  विनियम  के
 भ्रन्तगंत  नहीं  सरकार  वनस्पति  के  विनिर्माण  में  श्रूप्रघान/अपरम्परागत  तेलों  के  प्रयोग  पर

 उत्पाद  शुल्क  में  छूट  दे  रही  है  ।  कादर  री  जप  १  ५१.  ५|

 मगर  भूसि  सोमा  और  1976  को  पुमरीक्षा

 86.  झो  सबत  कुसार  मंडल  :  क्या  शहरो  जिकास  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नगर  भूमि  सीमा  और  1976  के  मुख्य
 उद्दे श्यों  की  प्राप्ति  के  बारे  में  कोई  मूल्यांकन  किया  गया

 यवि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 राज्यों  में  सक्षम  प्राधिकारियों  को  अतिरिक्त  भूमि  की  राज्यवार  और  संघ  राज्य

 क्षेत्रवार  कुल  कितनी  विवरणियां  प्राप्त  हुईं  ओर  कितनों  का  निपटान  किया

 कुल  कितनी  भूमि  को  अतिरिक्‍त  खालो  भूमि  घोषित  किया

 कया  महानगरों  में  विशाल  भू-क्षेत्र  खानी  पड़ा  हुआ  है  और  इसके  कारण  भूमि  की

 कीमतें  आसमान  छू  रही

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  नगर  भूमि  सीमा  और

 1976  की  पुनरीक्षा  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  प्रस्तावित  संशोधनों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहूरो  बिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  राष्ट्रीय
 शहरोकरण  आयोग  द्वारा  मुल्यांकन  किया  गया  है|

 मन्दगति  तथा  अप्रभावी  कार्यानवयत  के  कारण  नगर  भमि  सीमा  तथा
 !976  की  आलोचना  को  गई  है  राष्ट्रीय  शहरीकरण  नायोग  ने  अपनी

 रिपोर्ट  में  अधिनिवम  में  संशोधन  करने  को  भी  सिफारिश  की  है  पर  ।
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 और  राज्य/संघ  शाप्तित  क्षेत्र  की  जिन  पर  नमर  भूमि
 सीमा  अधिनियम  लागू  होता  में  दो  गई  है  ।

 शहरी  क्षेत्रों  में  भूमि  के  प्रबन्श्न  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  का  भारत

 सरकार  भूमि  का  उपयोग  तथा  भूमि  के  मूल्य  पर  इसके  प्रभाव  के  बारे  में  जानकारी  एकत्र  नहीं
 करती  ।

 और  नगर  भूमि  सीमा  तथा  1976  के

 संशोधन  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 मगर  भूमि  सोमा  तथा  1916  के  प्रभावों  कार्यान्ययन

 के  बारे  में  पहरोकरण  पर  राष्ट्रीय  आयोग  को  सिखतरिशों

 अधिनियम  की  धारा  20  भौर  21  के  अधीन  मलुश्नप्त  विवेकी  छूटों  को  हटा  विया

 यदि  आवश्यक  समझा  जाए  ती  सभी  छूटों  इसके  अधिकार  क्षत्र  में  विस्तार

 करके  धारा  19  के  परिधि  में  लाया  जाना  चाहिए  ।  दूसरे  शब्दों  जो  छूट  की
 परिधि  में  है  वह  भब्जायं  है  तथ्य  जिसमें  छूट  दी  ग्ई  उसमें  किसो  भो
 प्राधिकारी  द्वारा  छूट  नहीं  दो  जा  सकती  ।

 कठिनाइयों  को  दूर  विज्नंपतियों  को  करके  तथा  ऐसे  महछलों.को
 निपटाने  के  जहां  भूमि  का  उपयोग  या  तो  विकास  के  लिए  संभव
 में  होने  या  मौजूदा  उपयोग  के  साथ  असंगत  होने  के  कारण  फालतू  घोषित  किया
 गया  प्रावधान  किए  जाने  चाहिए  ।

 (a)  सारी  जो  रिक्‍त  है  तथा  फालत  का  विकास  पांच  वर्षों  की  निर्धारिस  अवधि
 के  प्रश्येक  में  80  वर्ग  मीटर  कुर्सी  क्षेत्र  के आवासीय  यूनिटों  का  निर्माण  करने
 के  लिए  किया  जाना  चाहिए  अथवा  शमझौते  के  द्वारा  राज्य  के
 घछिक  निगम  या  आवास  के  काय॑  में  लगे  प्राधिकरण  तथा  शहरी  बिकास  अथवा  भआावास

 के  लेन-देन  करने  वाले  सहकारी  संगठन  को  अंतरित  किया  जाबा  चाहिए  ।

 (४)  अनुशेय  मानकों  के  विपरीत  विकसित  सभी  कुछ  भी  बिना  किसो

 क्षतिपूर्ति  का  भुगतान  राज्य  द्वारा  जब्त  कर  दी  जानी  चाहिए  ।

 विलम्बन  की  अवधि  समाप्त  होने  पर  भ्विकसित  निर्धारित  धनराशि  का

 भुगतान  करके  स्वतः  ही  राज्य  सरकार  को  प्रिश्ष  जामी  चाहिए  ।

 उस  अवधि  के  जब  अधिकतम  सीमा  से  अधिक  भूमि  रिक्‍त  रखी  जाती  है
 नगर  का  स्थानीय  स्थिति  आदि  पर  निभनर  करते  3  रुपये  प्रति  वर्ग
 मीटर  से  लेकर  50  रुपये  प्रति  वर्ग  मीटर  तक  एक  उपकर  अथवा  कर  प्रभारित  किया
 जाना  चाहिए  और  उससे  प्राप्त  आय  को  उस  प्रत्येक  शहरी  केन्द्र  के  लिए  मढित  की
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 जाने  वाली  भाश्रक  निश्चि.में  जम  जाओ  जिस  पर  अधिनियम  लागू
 होता  दूसरे  शब्दों  अधिसूचित  कस्बों  तथा  तगरों  में  किसी  को  इसके
 लिए  बिना  किसी  भुगतान  के  अथवा  निर्धारित  मानकों  के  अनुसार  नगर  का  विकास
 करने  के  लिए  इसका  उपथोग  करने  के  अधिक  रिक्त  भूमि  को  रखने  की
 मति  नहीं  वी  जाएगी  ।  इससे  तत्परता  से  यह  सुनिश्चित  क्रिया  जा  सकेगा  कि

 फ'लतू  भूमि  फा  समुक्तित  उपयोग  हो  तथा  इससे  भूमि  पर्याप्त  रूप  में  उपलब्ध  हो

 29  1913

 हि

 सकेंगे  ।

 राज्य/संघशाधप्तित  भतिरिक्‍त  निफ्टाए  फालतू  घोषित

 क्षेत्र  का  नाम  रिक्त  यए  भूमि  सो  मा

 के  प्राप्त  विवरणों  की
 विवरणों  की  संख्या

 संख्या

 1.  आंध्र  प्रदेश  35,712  16,202  12,364.37

 2.  असम  2,135  356  713.43

 3.  बिहार  1,091  288  235.45

 4.  गुजरात  43,460  33,023  .

 5.  कर्नाटक  33,595  3,564  9,744.27

 6.  मध्य  प्रदेश  8,476

 7.  महाराष्ट्र  77,247  33,427  53,342.36

 8.  उड़ीसा  696
 378

 9.  पंजाब  6,432

 11.  राजस्थान  9,775  3,564  56,690.23  ,

 उत्तर  प्रदेश  31,514  47  1,8 29  $6,690.23

 संजक्षासित  पश्चिम  अंगाल  6,834.  29  5,007.00 ..

 संजन्ाशित  क्षेत्र

 _,
 दिहली  6,834.

 2.  पांडिचेरी  635

 3.  चंडीगढ ़.  67

 4.  छावनी  क्षेत्र  4,297  606
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 सयूर  विहार  में  विपणन  केसर  का  निर्माण
 पट

 87.  भी  थो०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  कया  शहरी  विकास  सन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  मयूर  विहार
 दिल्‍ली  में  स्वातीय  विपणन  जेन्‍्द्र  के  लिए  भवन  के  नक्शे  की  स्वीकृति  दे  दी

 यदि  तो  क्‍या  निर्माण  के  लिए  निविदाएं  आमन्त्रित  की  गई  और

 यदि  तो  विपणन  केन्द्र  कब  तक  बनकर  तंयार  हो  जाएगा  ?

 शहूरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  एम०  :  हां  ।

 निविदाएं  अभी  आमन्त्रित  की  जानी  हैं  ।

 मयूर  विहार  एक्सटेंशन  दिल्ली  में  स्थानीय  विपणन  केन्द्र
 का  आवश्यक  अनुमोदन  की  उपलब्धता  को  शर्ते  पर  1993  तक  पूरा  होने  की
 सम्भागना  .-.. ay

 एल  अमिकों  के  लिए  कल.ण  योजनाएं

 | ४... 88.  झो  जाजं  फर्तानदोल  :  क्या  प्रधान  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 को

 विशेਂ रु  केन्द्रोय  सरकार  ने  बिहार  विशेष  रूप  से  मुजफ्फरपुर  में  कृषि  श्रमिकों  के  कल्याण
 के  लिए  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अब  तक  कोन-कोन-सो  बड़ी  कल्प्राण  योजनाएं  मंजूर  की
 और

 |

 इन  योजनाओं  से  कितने  क्रषि  श्रमिक  लाभान्वित  हुए  हैं  ?

 अस्त  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  पथस  सिह  :  और  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 किसानों  पर  उर्रकों  के  मूल्य  में  हुई  वृद्धि  का  प्रभाव

 89,  श्री  जाजं  फर्नान्‍न्डोज  :  क्‍या  योजना  और  कार्यक्रम  क्रिवान्यपम  संत्रो  यह  बताते  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  को  किसानों  पर  उवंरकों  के  मूल्य  में  हुई  वृद्धि  के  प्रभाव  को
 जानकारी

 यदि  तो  क्या  योजना  आयोग  कृषि  क्षेत्र  के  लिए  संसाधनों  के  संबंध  में  कोई

 कार्यवाही  नहीं  कर  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रस  क्रियाम्वयन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एज०  आर०  :

 उर्वेरकों  की  मूल्य  वद्धि  के  संभावित  प्रभाव  से  उबरने  के  लिए  सरकार  ने  प्राप्ति  मूल्य  में
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 पहुँढें  ही  अधिक  बढ़ोत्तरी  कर  दी  इसके  अतिरिक्त  छोटे  तथा  सोमांत  किसान  पहले  के  मूल्यों
 पर  ही  उवंरक  प्राप्त  करेंगे  ।  इस  तरह  उर्वरकों  की  मूह्य  वुद्धि  का  कोई  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ने  की
 भाशा  नहीं  है  ।

 और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  निर्माण  में  कृषि  तथा  अन्य  सैक्टरों  के
 लिए  संप्ताधन  आबंटन  निर्धारित  करते  समय  योजना

 हए

 सभी  उपलब्ध  आंकड़ों  को  ध्यान
 में  रखेगा  ।  ६  -

 हि  उत्पादों  के  लिए  विपणन
 2

 नी  कण
 90.  श्री  जाअं  फर्नाग्डीज  :  क्पा  प्रधाम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बढ़ते  कृषि  उत्पादन  का  प्रबन्ध  करने  के  लिए  बाजार  संबंधी
 भंडारण  तथा  परिवहन  सुविधाओं  के  सुदृढ़  भाधार  स्तंभ  सहित  एक  कुशल  विपणन

 प्रणाली  का  निर्माण  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 प्रमोण  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  उत्तमभाई  एच०  :  और
 भारत  सरकार  ने  कृषि  विपणन  के  विभिन्‍्त  पहलुओं  के  समन्वित  विकास  के  उद्देश्य  से  राज्य

 को  मंडियों  की  स्थापना  तथा  गोदामों  की  स्थापना  हेतु  राज्य  मास्टर  प्लान  तैयार  करने
 का  निर्देश  दिया  केन्द्रीय  सरकार  भी  यथासंभव  मंडियों  को  विनियमन  की  परिधि  में  लाने  के
 लिये  राज्य  सरग्ारों  पर  जोर  देती  भा  रही  है  |  केन्द्रीय  सरक।र  इन  मंडियों  में  आधारभूत  सुविधायें

 मुहैया  करवाने  के  लिए  वित्तोय  सहायता  देने  के  साथ-साथ  मडियों  की  आयोजना  और  अधभिष  ल्पना
 हेतु  राज्य  सरकारों  को  तकनीकी  मागंदशशन  भी  दे  रही  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  बाजार
 संबंधी  जानकारी  एकत्र  करने  तथा  इसका  प्रचार-प्रसार  करने  के  लिये  भी  प्रबन्ध  किये  गए
 इसके  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  के  नियंत्राधीन  सावेजनिक  क्षेत्र  की  एजेंसियां  देश  भर
 में  कृषि  उत्पादों  की  भण्डारण  तथा  इन्हें  देश  के

 कोडेककोने
 में  पहुंचाने  में  प्रमुख  भूमिका

 निभा रही  का  |  ५०1७  *५

 महाराष्ट्र  में शहरो  आधारभूत  सेवा  योजना  के  अन्तर्गत  धहरों  का  विकास

 91.  प्रो०  अशोक  राब  जानत्द  राव  वेशमुख  :  क्या  शहरो  बिकास्त  संत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ,.  महाराष्ट्र  में  वर्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  शहरी
 अफ्ला रभत  सेवा  योजता  के  अन्तगंत  क्रित-किन  शहरों  का  विकास  क्रिया  गया  और

 महाराष्ट्र  में  वर्ष  1991-92  के  दौरान  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए
 किन  शहरों  का  चयन  किया  गया  है  और  इस  प्रयोजना्थ  कुल  कितनी  धनराशि  आवंटित  की
 गयी  है  ?

 हाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  वर्ष  1986-90
 के  दोरान  शहरी  मूलभूत  सेवाएं  योजना  रत्नागिरी  जिले  के  राजापुर  और  रत्माथिरी
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 वी  जिगम  फरिकदों  में  और  सिन्धुदुभ  जिले  के  स्वस्तावड़ी  तथा  बेंब्रला  की  निनभ
 परिकषों  में  कार्यान्वित  की  गई  थो  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  नि्धंनों  के  लिए  शहरी  मूलभूत  सेवाएं  संशोधित  बोलना  के
 अश्तत  (4-91  से  निम्नलिखित  !5  कस्बों  का  चयन  किया  (1)  पारबणी  (2)  बीड

 (3)  चसापुर  (4)  उसमानाबाद  (5)  अकोला  (6)  धूले  (7)  मालेगांव  (8)  मनमाढ  (9)  भंदारा

 (10)  गोंडिया  (11)  भुूसावल  (12)  चालौसगांव  (13)  जलाना  (14)  लाटूर  (15)  छोपडा  ।

 इस  योजना  के  अन्तगंत  बर्च  1991-92  के  दोसन  राज्य  के  लिए  189.00  लाख  रुपये
 का  नियतन  किया  गया

 (५
 uh  +

 शक  209  . का  कटी  *  ग्रामोण  जनसंक्या

 92.  औओ०  क्रशोक  राज  आगम्द  राज  देशमुख  :  कया  योजना  ओर  कार्यक्रम  कियान्ययन
 मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 देश  की  राज्यवार  ग्रामीण  जनसंझया  +तनी

 इस  सभ्य  राष्ट्रीय  आय-का  कितनी  प्रतिशत  धनराशि  ग्रामीण  बिकास  योजनाओं
 पर  व्यय  की  जा  रही  भौर

 ग्रामीण  जनसंख्या  के  अमुपात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रमीण  विकास  योजनाओं  पर६
 व्यय  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ओर  कारयक्रम  क्रियन्थयन  संत्रालय  के  राव्य  मंत्री  एच०  आर०  :

 भारत  में  1991  की  जनगणमा  के  अनुसार  राज्यवार  आमीण  जनसंदया  सारणी  «के  रूप  में
 संशग्त  जिवरण  में  दी  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  लेखा  आड़े  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  निवेश  के  अलभ-अलग  अमुभावन

 प्रस्तुत  नहीं  करते  ;  ग्रामीण  और  शहरो  क्षेत्रों  भें  निवल  धरैसू  उत्पाद  अभुभाम
 जनगणना  वर्षों  के लिए  तैयार  किए  जाते  1980-81  में  प्रामीण  निवल  घरेलू  उत्पाद  देश  के

 भौसत  निवल  धरैल  उत्पाद  का  56.85%

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  पर  योअभा  व्यम  छठी  थोजना  में  429।  कसेड़  रु०  से

 बढ़कर  सातवीं  योजना  में  11781  करोड़  रु०  हो  गया  ।  न्यूनतम  आवश्यकता  काय॑  क्रम  )
 के  अन्तगेंत  स्कीमें  भी  केवल  ग्रामीण  क्षेत्रों  के लाभ  के  लिए  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  पर

 योजना  व्यय  छठो  योजना  में  6497  करोड़  रुपये  की  तुलना  में  सातवीं  योजना  में  13243  करोड़
 इपये  हो  इसके  अलाया  सामान्य  विकाझ्मात्मक  कार्यक्रमों  से  भी  ग्रामीण  क्षत्र  को  लाभ

 पहुंचता  है  ।
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 भारत/राज्य/संच
 राज्य  क्षेत्र

 प्रामीण  1991

 भारत

 भारभ्र  प्रदेश

 अरुणाचल  प्रदेश

 असम

 विहार

 गोभा

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 कर्नाटक

 केरस

 मध्य  प्रदेश

 महा  राष्ट्र

 मलिपुर

 मेघालय

 भिजोरम

 नागालैंड

 उड़ीसा

 पंजाब

 िीय?ीतछत?ः:ककर<बजसससननइकनकइञर्ञःर::.:रड- न  र:न-े--न-नननतन->-+_त--3+->-+--नन»«-

 627,146,597

 48,541,866

 153,586

 19,823,674

 74,969,964

 689,201

 27,010,042

 12,272,545

 4,666,233

 5,879,300*

 30,955,766

 21,356,457

 50,787,815

 48,251,865

 1,320,866

 1,431,547

 369,177

 1,005,478

 27,279,615

 14,189,913
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 20...  राजस्थान  33,840,522

 21.  सिक्किम  368,521

 22.  तमिलनाडु  36,611,285

 23.  त्रिपुरा  2,325,844

 24.  उत्तर  प्रदेश  111,377,720

 235.  पश्चिम  बंगाल  49,360,718

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 1.  अंडमान  और  निकोबार  द्वोप  समृह  204,301

 2.  चंडीगढ़  66,079

 3.  दादरा  और  नागर  हवेली  126,681

 4  दमन  ओर  द्वोव  53,901

 5.  दिल्लो  943,392

 6  लक्षद्वीप  22,592

 7.  पांडिचेरी  290,111

 *
 जम्मू  व  कश्मीर  में  1991  की  जनगणना  नहीं  1991  के  लिए  जर्मू  भर
 कश्मोर  की  ग्रामीण  जनसंख्या  प्रायोजना  पर  विशेषज्ञों  की  स्थायी  समिति
 ]  1989  के  अनुसार  है  ।

 ख्रोत  :  1991  शव  अनन्तिम  जनसंख्या  ग्रामीग--शह री
 भारत  की  जनसंख्या  1991,  भारत  के  महापंजीयन  एवं  जनगणना  आयुक्त

 ...  10,  पृष्ठ  19)
 |  ७(-४

 महाराष्ट्र  के  आदिवासो  क्षेत्रों  में  पेकजल  को  कमो
 93.  प्रो०  अशोफराव  आतन्दराव  देवामुख  :  क्‍या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  महाराष्ट्र  के  आदिवासी  क्षत्रों  में  विशेषकर  गर्मी  के  दिनों  में  पेयजल  की  भारी
 कमी  रहतो

 यदि  तो  पेयजल  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  पेयजल  मिशन  के  अंतगंते
 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 इन  क्षंत्रों  के  लिए  इस  मिशन  के  अन्तगंत  अन्य  विचाराधीन  कायंक्रमों  का  ब्यौरा
 क्‍या  और
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 केन्द्रीय  सरकार  का  महाराष्ट्र  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  पेयजल  उपलब्ध  कराते
 Ws  लिए  भाष्ठवीं  योजना  के  अन्तर्गत  क्‍या  प्रावधान  शामिल  करने  का  विचार

 ग्रामोण  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  उससमभाई  एच०  :  महाराष्ट्र
 के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  विशेष  रूप  से  गर्मी  के  दिनों  में  पोने  के पानी  की  भारी  कमी  के  बारे  में

 महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  से  कोई  रिपार्टं  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  हेतु  मार्गदशिकाओं  के  अन्तर्गत

 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और  भूमिहीन  कृषि  मजदूरों  जैसे  समाज  के  गरीब  वर्गों
 को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जातीं  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  उन्हें  भी  जल  सप्लाई
 की  सुविधाएं  समान  रूप  से  उपलब्ध  हो  रही  हैं  ।  सरकार  ने  यह  भी  निर्णय  लिया  है  कि  खरित
 ग्रामीण  जल  सबलाई  कार्यक्रम  के  अम्तगंत  रिलीज  की  गई  निधियों  में  स ेकम  से  कम  10  प्रतिशत

 निश्चियां  अमुसूचित  जनजाति  के  लोगों  के  लिए  पेयअय  सप्लाई  करने  हेतु  उपयोग  में  लाई
 ऐसी  निर्धारित  निधिियों  का  अन्य  प्रयोजन  हेतु  उपयोग  नहीं  किया  1991-92  में

 सूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  की  2000  बसावटों  में  स्त्रच्छ  पेयजल  की  सुविधाएं  मुहैया  कराने

 के  लिए  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  को  4  करोड़  शपये  की  सहायता  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 योजना  भायोग  द्वारा  आठवीं  पंचंवर्षषय  योजना  के  लिए  परिथ्ययों  को  अंतिम  रूप

 के  नहीं  दिया  गया  Ge  ४५  ४
 bid  |

 ह॒  आएपगर  प्रदेश  सें  फ्लोराइड  युक्त  पेयजल  से  प्रभावित
 गांव

 a
 94.  भरी  धर्म  भिक्षस  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्ध्र  प्रवेश  के  नालभौंडा  और  अन्य  जिलों  में  फ्लोराइड  युक्त  पेयजल  से  प्रभावित
 गांवों  के  पुनर्वास  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 क्या  इन  गांबों  की  सहायता  के  लिए  नीदरलेंड  ने  कुछ  धनराशि  दी  और

 यदि  तो  तत्संब्ंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इससे  पीड़ित  व्यक्तियों  की  सहायता  करने

 के  लिए  क्‍या  मानदंड  अरनाये  गए  हैं  ?

 प्रामोण  जिकास  संभालय  में  राज्य  मंत्रो  उत्तमभाई  एच०  :  से  राज्य

 सरकार  से  सूचना
 एकत्र  दी  जा  रही  है  और  समा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ०त  -

 खादी  आयोग  द्वारा  कराया  गया  अनुसंधान

 +
 95.  भरी  धर्म  भिक्षम  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्र
 कया  खादी  प्रामोद्योग  भायोग  ने  ताड़ी  से  चौनी  का  उत्पादन  करने  और  ताड़ी  का

 एक  वर्ष  के  लिए  परिरक्षण  करने  के  लिए  कोई  अनुसंधान  कराया  और

 नारियल  जटा  और  पाम  उत्पाद  पर  आधारित  उद्योगों  क ेविकास  की  योजनाओं  का

 ब्योरा  क्या  है  ?
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 उद्योग  बंपालय  में  राज्य  संत्रो  पो०  :  खजुर  की  चोनी  का
 उत्पादन  केवल  जो  खजूर  का  बिना  खमीरा  उठा  रस  से  किया  जाता  है  न  कि  ताड़ी  से  ।

 ताड़ो  छज्र  का  जमीरा  उठाया  गया  रस  होता  खादी  ग्रामोद्योग  तमिलनाडु  जहां  खजूर

 गुड़  उच्योग  फल-फूल  रहा  आपन  पान  बायलिंग  सिस्टम/वेक्यूम  पास  बायलिंग  सिस्टस  से  तीरा
 का  से  खजूर  की  चीनी  का  उत्पादन  कर  रहा  है  ।

 केयर  आधारित  उत्पादों  के  निर्यात  भोर  घरेलू  बाजार  के  विकास  कायंक्रपों  को

 बढ़ावा  दिया  मूलभूत  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  भूरे  नारियल  जटा  के  विक।/स्॒  में

 नारियल  जटा  क्षेत्र  में  सहकारीकरण  की  योजनाओं  को  बढ़ावा  दिया  परम्परामत  खक्तेद
 नारियल  जटा  क्षेत्र  की  मात्रा  ओर  उन्‍नयभ  तथा  नारियल  जडा  रेशे  को  सूत  में  बदलने  के  लिए
 एककों  को  स्थापित  करने  ओर  भूरे  नारियल  जटा  क्षेत्र  में  मूल्यवधंक  उत्पादों  के  लिए  कुल
 कारीगरों  क ेविकास  को  थोजना  शुरू  की  जाएगी  ।

 के०  बो०  आई०  सी०  ने  प्राकृतिक  कच्चे  माल  का  इस्तेमाल  करके  खजूर  फटी  के  विफास
 भौर  खजूर  चीनी  तथा  खजूर  के  शीरे  के  फोटिफिकेशन  एवं  खजूर  टेम्परों  की  उम्नत  तकनीकों  को

 ए्‌
 हि शुरू  करने  हेतु  उपाय  किये  (९,

 क्र  विद्यादों  संबंधो  रामानुअम  समिति

 96.  श्री  धर्म  भिक्षम  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 (४)  क्‍या  सरकार  ने  औद्योगिक  सम्बन्ध  विधि  संबंधी  रामानुजम  समिति  की  सिफारिशों
 की  जांच  की

 बदि  तो  उन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  भौर

 यदि  तो  जिलम्थ  के  बया  कारण  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  संत्री  पथम  सिह  :  से  रामानुजम्  समिति  की
 रिपोर्ट  की  जांच  राज्य  धरकारों  भोर  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासमों  के  साथ  परामर्श  करके  की  जा  रही

 इसे  सारतीय  भ्रम  सम्मेलन  के  अगले  सत्र  में  विचार-विमर्श  के  लिये  रखने  का  भो  प्रस्ताव  है  ।
 !

 0)
 by  ८

 )  हड  7
 आय  के  जाधार  पर  राशन  कार्ड  जारो  करना

 97.  झो  के०  एच०  सुनियप्पा  :

 श्लो  सो०  पी०  भृदालगिरियप्पा  :

 बया  प्रधान  सस्न्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राशन  कार्डधारोी  उचित  दर  को  दुकानों  से  चावल  अथवा  गेहूं  नहों  लेते  हैं
 बल्कि  केवल  चोनो  हो  लेते

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  आय  के  आधार  पर  राशन  काडे  जारो  करने  का  विभार  और
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 ््ं
 (=)  यदि  तो  तल्सबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नायरिक  पूतति  और  सार्वजनिक  बितरण  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  कमालुरदोन  :
 और  सावंजनिक  वितरण  प्रणानी  के  बिशरीं  केन्द्रों  से  बस्शुएं  लेना  उपभोक्ताओं  की  इच्छा

 पर  निर्भर  करता  है  तथा  सरकार  को  इस  संबंध  में  ब्योरे  को  जानकारी  नहीं  है  ।

 और  राशन  का  जारी  करने  के  संबंध  में  सरकार  की  नीति  में  कोई  परिवतंन

 नहीं  हुआ  इस  समय  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  सर्वव्यापी  स्वरूप  की  है  और  इसमें  आय  के
 आधार  पर  लाभानुभोगियों  में  अन्तर  नहीं  किया  जाता  ।

 बिहार  में  लघु  उद्योगों  के  लिए  कंप्यूटर  एडेड  फेसा

 98.  थी  राम  शरण  यादव  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  बिहार  में  छोटे  दर्जे  के  उद्योगों  क ेलिए  एडेड  हि  माइन
 ओर  कंप्यूटर  एडेंड  मशीन  टूल  रूम  एर्ड  प्रोटोटाइप  डिजाइन  सेंटरਂ  स्थापित  करने  का  विचार

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पो०  जें०  :  बिहार  में  प्रोटोटाइप

 डिजाइन  सेंटर  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किन्तु  विहार  के  जमशैदपुर  में  कंप्यूटर
 एडेड  डिजाइम  और  कंप्यूटर  एडेड  मशीन  सुविधाओं  बाला  केस्नीय  भौजार  कक्ष  भीर  प्रशिक्षण

 केन्द्र  भारत  डेनमार्क  स्थापित  किया  जा  रहा

 बोनी  सरकारों  के  बीच  एक  समझ्ोते  पर  1989  में  हस्ताअर  किए  गए
 आाधथिक  कार्य  संबंधी  मंत्रिमण्डल  समिति  ने  इस  परियोजना  को  1991  में  शंजूरी  दे  दी  है  ।

 आधिक  कार्य  संबंधी  मंत्रिमंडल  समिदि  द्वारा  स्वीकृत  परियोजना  श्रापत्त  के  ब्योरे  नोचे  दिए
 गए  हैं  :--

 ते
 रु

 --  भवन  ओर  मूलभूत  सुविधाओं  के  लिए  रु०  357.00  लाख
 राज्य  सरकार  का  अंशदान  ।

 ---  रु०  8$2.00  भाल

 इत्यादि  के  लिए  डेनमार्क  सरकार  का  अंशेदान  ।

 --  स्वदेशी  करों  ओर  5  वर्ष  ९०  1436.00  लाख

 के  लिए  आवर्ती  खर्चों  के  लिए  भारत  सरकार

 का  अंशदान  ।

 २०  2645.60  लाख

 बर्थ  1988)
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 भौजार  कक्ष  सोसाइटी  पंजीकरण  कर  दिया  गया  परियोजना  के  लिए  भूमि  पहले  रही
 निर्धारित  कर  दी  गई  है  ।

 ५4?
 खगड़िया  में  चोनो  सिलों  को  स्थापना

 99.  श्री  राम  शरण  यादव  :  क्‍या  खाद्य  संत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 खगड़िया  में  नई  चीनी  मिलों  की  स्थापता  के  लिए  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त

 हुए  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 खाद्य  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  तदरण  :  और  खगड़िया  में

 नई  चीनी  फैक्टरी  की  स्थापना  के  लिए  आशय  पत्र/ओद्योगिक  लाइसेंस  प्रदान  करने  के  लिए
 भ्रौद्योगिक  विकास  विभाग  के  माध्यम  से  खाद्य  मंत्रालय  में  अभी  तक  कोई  आवेदन  पत्र  प्राप्त  नहीं

 हुआ  है  ।  c\
 1G?

 दिल्‍लो  में
 सुपर  बाजार  को  हुए  लाभ/घाटे  का  लेखा

 100.  श्री  राम  धारण  यादव  :  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  सुपर  धाजार  को  वर्ष  [1989-70  में  कितना  लाभ/चाटा

 यह  लाभ  और  घाटे  के  आंकड़े  वर्ष  1988-89  9  की  तुलना  में  कितने  और
 हु

 सरकार  का  सुपर  बाजार  के  का्यंकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  कया  कबम  उठाने  का

 लिचार

 मागरिक  पृति  और  सा्यजलतिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कम्ाालुद्ीन  :

 लाभ  भोर  हानि  लेखा  के  अनुसार  1989-90  की  अवधि  में  स्टोर  ने  53.38  लाख  क्यवे  का
 लाभ  कमाया  तथा  विनियोजन  लेखा  के  अनुसार  सामान्य  आरक्षित  निधि  के  लिए  13.35  खाख
 रुपये  और  सदस्यों  के  लाभांश  के  लिए  6.36  लाख  रुपये  का  प्रावधान  करने  के  बाद  स्टोर  ने
 33.67  लाख  रुपये  का  निवल  लाभ  कमप्या  है  |

 87  से  89  अधिनियम  में  संशोधन  के  कारण  2  महीनों
 तक  की  अवधि  में  स्टोर  ने  93.97  लाख  रुपये  का  लाभ  कमाया  ।  लाभ  और  हानि  लेखा  के

 अनुसार  स्टोर  ने  सामान्य  आरक्षित  निधि  में  23.49  लाख  अंशधारियों  को  लाभांश  देने
 के  लिए  11.81  लाख  रुपये  अन्तरित  किए  तथा  निवल  लाभ  के  रूप  में  58.67  लाख  रुपये
 कमाये  ।

 वर्ष  1987-89  के  अवधि  के  लाभ  को  तुलना  1989-90  के  ल/भ  से  सीधे  नहीं  की  जा
 1989-90  का  केवल  12  महीनों  के  लिए  है  जबकि  पिछले  वर्ष  का  लाभ  21  महीनों  के

 लिए  था  जो  कि  आयकर  अधिनियम  में  संशोधन  के  अनुरूप  लेखा  वर्ष  में  परिवर्तन  के  कारण

 हुमा  था  ।

 वबष  1987-89  3.  4 ;  दौरान  बिक्री  पर  सकल  लाभ  6.0796  जबकि  वर्ष  1989-90
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 की  अवधि  में  यह  7.28%  था  ।  व्यापार  खर्च  जो  वर्ष  1986-87  के  दौरान  1.94%  वर्ष

 1967-89
 में  घटकर  1.37%  हो  गया  तथा  वर्ष  1989-90  में  व्यापार  खर्च  और  घटकर

 1.02%  पर  आ  गया  है  ।

 मंत्रालय  द्वारा  समथ-समय  पर  सुपर  बाजार  के  कार्यों  की  समीक्षा  की  जाती

 सुपर  बाजार  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वह  कुल  बिक्री  में  बढ़ोतरी  कठोर  वित्तीय  नियंत्रण

 लागू  खर्च  में  कमी  लाये  और  स्टोर  को  कार्यविधि  के  सभी  पहलुओं  की  समय-समय  पर

 समीक्षा  किया  करे  ।

 उसतर  प्रदेश  ओर  बिहार  में  औद्योगिक  दु्घटनाएं

 LOL.  भरी  राम  शरण  यादव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  कितनी  औद्योगिक  दुषघंटनाएं

 क्‍या  सरकार  ने  ऐसी  दुषंटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  पर्याप्त  सुरक्षोपाय
 करने  हेतु  इन  राज्यों  में  विभिन्‍न  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  को  अनुदेश  जारी  किए  और

 यदि  तो  कितने  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  मे  हन  सुरक्षा  उपायों  को  अपनाया  है  तथा

 इसके  क्या  परिणाम  मिले  हैं  ?

 सम्त्रासय  में  उप  मंत्री  पवन  सिह  :  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान

 है
 उत्तर  प्रदेश  में  हुईं  औद्योगिक  दुघंटनाओं  की  सख्या  निम्नानुसार  है  :--

 जनक  सककनडजडउस्‍क्‍ञअ०  सो लसस++++्8ऊ>“फऊआ्तफतफमझतहझ)जऊ्ऊफऊ्]्खऋ.)])ए

 वर्ष  भद्योगिक  दुर्घटनाओं  की  संख्या

 प्राणघातक  भषातक

 1989  77  6943

 1990  83  529

 बिहार  में  हुई  औद्योगिक  दुघंटनाओं  की  संख्या  के  संबंध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 और  का  रखानों  में  स्वास्थ्य  और  कल्याण  पहलुओं  का  नियमन  करने
 वाले  प्रावधान  समय-समय  पर  यथासंशोधित  कारखाना  1948  और  इसके  अन्तर्गत
 बनाये  गये  नियमों  में  दिये  गये  इस  अधिनियम  के  जहां  तक  यथोत्रित  रूप  से  संभव

 कारखाने  का  अधिष्ठाता  का  रखाने  में  कार्य  के  दौरान  सभी  कामगारों  के  सुरक्षा  और
 कयाण  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  उत्तरदायी  है  ।  -  3३

 ]

 न  री ४2  #  3  का

 को  ल्ानों  में  मजदूरों  को  छंटनो

 भरी  सुधोर  सावंत  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 न्‍इणअबमकजक+ण०«कल्‍भाकभपम्कब

 क्या  सरकार  ने  गोवा  में  न्यू  इंडिया  माइनिग  कम्पनी  की  खानों  में

 मजदूरों  की  छंटनी  करने  की  अनुगति  दी  भौर  जी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 अमर  मंजालय  में  डप  मंत्री  पवल  ल्िह  :  भौर  सरकार  ने  गोवा  स्थित

 न्यू  इंडिया  माहनिग  कम्पनी  को  उसके  कामगारों  की  छंटनी  करने  को  कोई  अनुमति  नहीं
 दी  मैससे  न्यू  इंडिया  माइनिग  क्रार्पोरेशन  लिमिटेड  ने  भौद्योगिक  विवाद  भधिन्रियम  को  धारा

 की  उपधारा  9  के  अत्तमंत्र  रेडी  खामों  में  227  कामभारों  की  निम्नलिखित
 आधार  पर  छंटनी  करने  की  अनुमति  प्राप्त  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  था  :--

 ।.  झ्प्ुद्र  में अधिम्मार  डालने  पर  प्रतिषेध  ।

 2.  मालथाहुक  जहाजों  का  उपलब्ध  न  होना  ।

 3.  निर्यात  आर्डर  न  मिलना  ।

 4.  विक्तीय  नुकसान  |

 इस  मामले  पर  विचार  किया  गया  और  सरकार  ने  14-8-91  को  227  कामगारों  को

 तीज  महीने  के  लिए  छंडनी  किए  जाने  की  अनुमति  इस  आश्वार  पर  दी  क्रि  बाद  में  उसकी  समीक्षा
 की  यह  सूचित  किया  गया  है  कि  4-10-199।  को  छंडनी  की  शुदु्मात  की  गयी  ।
 प्रबंध  तंत्र  ने  छंटनी  को  जारी  रखने  के  लिए  एक  और  आवेदन  दिया  ।  प्रबंध  तंत्र  तथा  *

 की  सुनवाई  करने  के  बाद  प्रबंधतंत्र  के  अनुरोध  पर  लम्बित  अन्तिम  निर्णय  पर  प्रबंधतंत्र  को  अपने

 कामगारों  को  16-11-91  से  तीन  सप्ताह  की  भवधि  के  लिए  छंटनी  करने  की  अनुमति  दे  दी

 गयी  है  ।
 दु

 छ्म्प ह
 महाराष्ट्र  के  तटबर्ती  क्षेत्रों  में  साथ  प्रस॒ृस्करण  उद्योग
 लिम्ल

 हि

 103.  भ्री  सुधीर  सावभ्त  :  क्या  साध  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्‍्जी  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 किः

 सरवार  ने  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  हेतु  महाराष्ट्र  के  तटीय  क्षेत्रों  मे ंफल  प्रसंस्करण
 उद्योग  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 कया  खाद्य  पदार्थों  की  पैकिजिंग  और  बोतलों  को  आकर्षक  तथा  प्रतिस्पर्धात्मक  बनाने

 के  लिए  कोई  विशेष  सहायता  दी  जा  रही

 कया  कोंकण  क्षेत्र  के  युज्ञओं  को

 अनन्नास  आदि  के  प्रसंस्करण  हेतु  विशेष  प्रशिक्षण  की  कोई  व्यवस्था  और  ५

 (a)  क्‍या  सहकारो  क्षेत्र  को  कोई  विशेष  रियायतें  और  सुविधाएं  दी  जा  रही  यदि
 तो  इसके  क्‍या  कारक  हैं  ?

 स्् लाश  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  विरिधर  :  (+)  अंगूरों
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 के  लिए  एकीकृत  फसलोत्तर  व्यवस्था  परियोजना  से  संबंधित  एक  प्रस्ताव  महाराष्ट्र  सरकार  से
 प्रहत  हुमा  खाद्च  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  की  योजना  स्कीम  के  अन्तैगत  वित्त  पोषण  के
 लिए  प्रस्ताव  को  अनुमोदित  कर  दिया  गया  इस  परियोजना  से  अंगूरों  के  निर्यात  में
 तेजी

 जाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  की  एक  स्क्रीम  है  जिसके  अन्तर्गत  लधघ्‌
 रण  यूनिटों  द्वारा  निर्मित  फल  एवं  सब्जी  उत्पादों  के  विपणन  के  लिए  सहायता  दी  जा  सकती
 यह  सहायता  राज्य  सरकार  के  सहकारिता  समितियों  और  संयुक्त  क्षेत्र  के  संगठनों  को  दी
 जा  सकती  है  ।  फिर  भी  यूमिट  की  संपूर्ण  विषणन  योजना  के  अंग  के  रूप  में  आकर्षक  और
 स्पर्धात्मक  पैकिंग  तेयार  की  जा  सकती

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  ग्रामीण  क्षत्रों  में  खाद्य  प्रसंस्करण  प्रशिक्षण  केन्द्रों
 की  स्थापना  के  लिए  एक  योजना  स्कीम  तैयार  करने  की  संभावनाओं  का  भी  पता  लगा  रहा  है
 भौर  इच्छुक  व्यक्ति  इन  केन्द्रों  में  प्रशिक्षण  सुविधाएं  प्राप्त  कर  सकेंगे  परन्तु  इस  समय  कोंकरण
 क्षेत्र  के  युवकों  को  फल  एवं  सब्जी  प्रसंस्करण  में  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  कोई  विशेष  व्यवस्था  नहीं
 की  गई  है|

 फल  एवं  सब्जी  प्रसंस्करण  सुविधाओं  की  स्थापना  या  फल  एवं  सब्जी

 उत्पादों  के  फल  एवं  सब्जी  प्रसंस्करण  उद्योग  में  पिछड़े  सम्पर्क  सूत्रों  को  सुदृढ़  करने  और

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  फल  एवं  सब्जी  प्रसंस्करण  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देकर

 (  सहकारिता  सेक्टर  में  सहायता  की  अनेक  योजना  स्कीमें  हैं  ।

 फ्लंटों  का

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 के  फ्लेटों

 का
 तथाकथित  बाणिम्यिक  उपयोग

 104.  श्री  अरबिन्द  नेताम  :

 क्री  पंकज  चौधरी  :

 क्या  शहरी  विकास  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  प्रायः  सभो  रिहायशी  कालोनियों  में  भूमितल
 फ्लैटों  का  बाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिए  उपयोग  किया  जा  रहा

 कया  सरकार  का  दोषी  व्यक्तियों  के  विदद्ध  तत्संबंधी  नियमों  का  उल्लंघन  करने  पर

 कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 हाहुरोी  बिकास  सरत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  एम०  :  (१)  दिल्‍ली  विकास
 घिक रण  ने  सूचित  किया  है  कि  ग्राउंड  फ्नोर  फ्लैटों  के  कुछ  आबंटी  वाणिज्यिक  प्रयोजमों  के  लिए

 अपने  फ्लैटों  का  आंशिक  रूप  से  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  ।

 और  ऐसे  मामलों  दुशपयोग/अनधिकृत  निर्माण  को  हटाने  के  बिल्ली

 विकास  1957  के  अधीन  नोटिस  जारी  किए  जाते  हैं  ।  ऐसे  मामलो  1-4-91  से
 भाज  तक  लगभग  680  मामलों  में  नोटिस  जारी  किए  गए  थे  ।

 a
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 कादो  ओर प्रामोद्योग आयोग
 में  देखोडोश  पर  व्यय

 105.  नेता  :  क्‍या  प्रत्यय:सरहो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे ईक  :

 गत  वर्ष  एक  वर्ष  के  दौरान  खादी  क्रोर  ग्रामाद्योग  आयोग  के  प्रतिनिधि  नई*
 दिल्‍ली '  के  टेली  फोनों  कुल  कितनी  घनराशिं  खर्य  की

 श््

 क्‍या  सरकार  का  विधार  हस  प्रतिथ्ठान  में  व्यय  पर  नियस्त्रण  के

 कदम  उठने  कई

 उदच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  तथाਂ  ग्रमोश्तोन  -

 नई  दिल्‍ली  स्कानीय'-प्रतिनिधि  वर््र्यक्षयਂ में  तीन  टेलीफोन  लगे  हुए  और  वर्ष
 1990-94  '  में  हक:तीन'  टेलीफोन  पर  खब्व॑  को  रु०

 सरकार  ने  सामान्य  किफायती  उपाय  के  रूप  में  1990  की  अवधि
 के  लिए  टेलीफोन  खर्च  में  10%  कटोती  लाग  की

 १०,  ४  सादो
 ओर  प्राभोय्योग  आयोग  हारा  धनराक्षि  का  आशंदन

 108:  क्री  अरक्तिद  भेशल  :  क्‍या  प्रधात  मंत्री यह  बढ्यने  कौ  कृत्रा  करेंगे

 कया  खादी  और  प्रामोशोन-्आवोग  द्वारा गत  दो  दौशन"उत्तर  प्रदेक्कं7दोਂ
 जिलों  के  लिए  करोड़ों  रुपए  की  राशि  अबंशित  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 ऐसे  आवंटन  के  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  पो०  जे०  :  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 |  |
 ५ की  ।

 ध

 !, /  ह  नर

 ककरापार  परसाणु  ऊर्शा  परियोजना  में  आग  लगना

 107.  श्री  थी  प्रसाव  :

 ही  एम०  थो०  चमाशेखर  मूर्ति  :

 बया  प्रधान  भम्त्री  यह  बताने  की  पा  कि  .:

 क्या
 दक्षिणी  न्‍गुकरातः

 में  सूरत  में  ककराषार  परकालु  अक्तूबर
 1994  भयंकर  आग  ,

 यदि  तो  इस  आग  के  कारण  कितनी  सम्पत्ति  की  क्षति
 ॒

 इस  आग  लगने  के  कारण

 क्या  सरकार  ने  में  ऐसी  भटनाओं  की  पुतराकृत्ति  के  अब  कोई
 कबम  उठाने  का  विचार  किया  भौर
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 (8)  यदि  तो  तस्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सार्गरेट
 हां  ।  परियोजना  में  आग  लगने  की  एक  स्थानिक  घटना  हुई  घटना  किसी

 न्यूक्लियर  प्रणाली  से  संबंधित  नहीं  ।

 70  लाख  रुपए  से  100  लाख  रुपए  के  बीच  ।
 मेक

 यह  घटना  पहले  यूनिट  के  मध्यम  बोल्टता  वाले  स्विचगियर  में  हुई  खराबी  से
 संबंधित  थी  ।

 हां  ।

 अवन्ध  निदेशक  ने  इस  बहना  की  जांच  कश्ने  तथा  कापियों  को  दूर  करते  के  उपाय

 सुझाने  के  वासस्‍्ते  एक  समिति  गठित  की  है  समिर्ति  की  अंतिमਂ  श्पोर्ट  के
 लियों  को  फ़िर  से  सामान्य  तोर  पर  काम  करने  योग्य  बनाया  गया  है  और  उन्हें  चालू  करने  के

 कार्य  किए  जा  रहे  आशा  है  कि  यह  समिति  1991  तक  अपनी  अन्तिम  रिपोर्ट  दे  देगी
 और  उत्तकी  सिफारिशों  को  कार्वोम्वित  किया  जाएगा  ।  ६"  ८

 भारतोय  सासक  ब्यूरो  के  कार्यकरण  को  पुमरीक्षा

 108.  श्री  थओो०  भोगियास  असाद  :
 भो  एम०  थो०  चसाक्षेशर  म॒ति  :

 नया  प्रदान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  भारतीय  मालक  धयूरों  के'कर्यकरण  भ्यापक  कर

 तो  क्‍या  भारतीय  उत्पाद  प्रषाणीकरण  प्रणाली  को  विश्व  में  स्क्रीकायं  बनाने
 की  दृष्टि  से  सरकार  का  विचार  मानकीकरण  ओर  भुणवत्ता  के  संबंध  में  एक  राष्ट्रीय  नीति  ब्वेयार
 करने  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  उठाए  जाते  कदमों  का  ब्योरा  क्‍या

 कया  विकसित  देशों  को  निर्यातित  भारतीय  उत्पादों  की  गुणवत्ता  निश्वॉरित  को

 .  और

 (3)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  कदमों  से  भारत  के  और  विकसित  के

 बाजारों  में  गुणवत्ता  वाले  उत्पादों  को  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  में  कित  हद  तक  सहायता

 मिलेगी  ?

 नागरिक  सूर्तिःऔर  सा्वजशिक  वितरण  शंत्रालय  में  राज्य  भत्री  कमालुदीन  :

 जी

 नागरिक  पूति  उपभोक्ता  काये  और  सार्वजनिक  वितरण  अजश्क्य  की  अध्यक्षता

 में  गठित  एक  अन्तर  मंत्रालयीय  क्रार्य  दल  इस  समय  इस  मामले  की  जांच  कर  रहा  है  और  इस

 संबध  में  किए  जाने  वाले  उपयुक्त  उपाय  सुझाएगा  ।

 4
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 जी  ये  बहुत  हद  तक  विकसित  देशों  के  मानकों  के  साथ  तुलनीय  हैं  ।

 ब्यूरो  ने  पहले  ही  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  भारतीय  उद्योग  को  अपने  उत्पादों

 की  गुणता  में  सुधार  लाने  हेतु  मदद  करने  के  उद्देश्य  से  गुणता  प्रणाली  प्रत्ाणन  आरम्भ  कर  दिया
 है है  ।

 ।  थ्  &  ु
 लाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  का  आधुनिकोकरण

 109.  श्री  बो०  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 श्री  एम०  बोी०  चसाशेशर  मूति  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  देश  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  को  उच्च  प्रौद्योगिकी  क्षत्र

 बनाने  के  लिए  इसका  आधुनिकीकरण  करने  का  विचार

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 बया  चालू  वर्ष  के  लिए  प्रसंस्‍कृत  खाद्यों  के  निर्यात  का  लक्ष्य  प्राप्त.किए  जाने  की

 संभावना  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 खाद्य  अ्संस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  गिरिधर  :  हां  ।

 इस  मंत्रालय  ने  वर्ष  1990-91  से  कार्यान्वयन  के  लिए  विकासात्मक  योजना  स्कीमें

 तैयार  को  इन  स्क्रोमों  में  राज्य  निगमों/सहकारिता  उपक्रमों  को  नये  एकीकृत  फल

 एवं  सडत्री  प्रसंस्करण  यूनिटों  की  स्थापना  के  लिए  विद्यमान  यूनिटों  के  आधुनिकोक
 विविधीकरण  एवं  विस्तार  आादि  के  लिए  अनुसंधान  एवं  विकास  तथा  प्रौद्योगिकी  उन्नयन
 की  सकी  खाद्यान्न  मिलिग  सेक्टर  के  आधुनिकीकरण  की  स्कोमें  आदि  शामिल  दन  हकोमों
 को  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  भी  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 और  यह  मंत्रालय  कोई  निर्यात  लक्ष्य  निर्धारित  नहों  कृषि  एवं
 प्रसस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  प्रसंस्कृत  फल
 भौर  खाद्य  पदार्थों  क ेलिए  करोड़  पशुओं  से  प्राप्त  उत्पादों  के  लिए  करोड़  ६०
 और  दूसरे  प्रसंस्कृत  खाद्य  पदार्थों  के  लिए  करोड़  र०  के  निर्यात  लक्ष्य  निर्धारित  किए  हैं  ।

 द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  इन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  की  भाशा  है  ।

 ]  कह
 ।

 पु  षपः  पु  जे

 स्वोकृति  के  लिए  लंबित  पड़ी  मध्य  प्रदेश को  परियोजनाएं

 श्रीमतो  सुसित्रा  सहाजन  :  क्‍या  योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रियास्थयन  संत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 योजना  आयोग  के  पास  मध्य  प्रदेश  की  कौन-कौन-सी  परियोजनाएं  इस  समय  स्वीकृति
 के  लिए  लंबित  पड़ी  भौर

 ह
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 नमन

 उक्त  परियोजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  दे  दिए  जाने  को  संभावना  है  ?
 वि

 घोजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्ययन  भत्रालय  के  राज्य  संत्री  एच०  भार०  :

 शुअालपुर कस्बे के लिए शिवना बाढ़ नियंत्रण स्कीम तथा बाढ़ सुरक्षा स्कीम योजना आयोग के पास अनुमोदनाथ लंबित है । योजना आयोग में उपर्युक्त स्क्रीमों के लिए निवेश स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के समग्र संसाधनों की उपलब्धता तथा भाठवीं योजना जिसे अभी अन्तिम रूप विया जा रहा में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्‍न क्षत्रकों के लिए सम्बद्ध क्षत्रकीय प्राथमिकताओं पर निभंर ] "50 चावल का खरोद मूल्य ५८ਂ + भरी बसात्रेय बंडाकू : क्‍या खाद्य मंत्री यह अताने की कृपा करेंगे कि : (%१) क्या चावल का खरीद मूल्य अ्रध्र प्रदेश की तुलना में पंजाब में अधिक और यदि तो इसके क्‍या कारण हैं ? लाश संत्रालय के राज्य मंत्रों शरण : हा । ॥ लेवी चावल की सुपुर्दंगी करने के लिए चावल मिल मालिकों को देय लेवी चावल के वसूली मूल्यों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा विभिन्‍न किस्मों के लिए किए गए तम समर्थन जो कि देश भर में एक-समान होते हैं और विभिन्‍न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए सांविधिक अतसांविधिक प्रभारों और धान से चावल को वसूली की प्रतिशतता के आधार पर किया जाता है । पंजाब और आंध्र प्रदेश के बोच परिवतंनीय घटकों में अन्तर होने के परिणामस्वरूप इन दो राज्यों के लिए लेवो चावल के भस्‍िस्त-भिन्‍न मूल्य निर्धारित करने पड़ने हैं । कि 22५ ३ 59 बिज्ञात भवन का पुलनिर्माण कार्य श्री हरि किशोर तिह : क्या शहरों बिकास संत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि : क्‍या करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से होने वाले विज्ञान भवन के पुनर्निर्भाण का कार्य किसी प्रतियोगिता के बिना ही मुम्बई स्थित एक परामलेदात्री ग्रुप को दिया गया है जबकि ऐसे कार्य के लिए डिजाइन प्रतियोगिता अनिवायं होती और न्‍्‌ृ यदि तो इसके क्‍या कारण हैं ? शहरो विकास संत्रालय में राज्य मंत्री : (+) भोर नये निर्माण के लिए डिजाइन उपयुक्त मोजूदा परियोजना विज्ञान भवन के केवल पुनरनिर्माण हेतु है डिजाइन प्रतियोगिता नहीं को गई थी । खुले प्रतियोगी प्रस्ताव निमंत्रित किए गए थे तथा एक समिति द्वारा विबार-विमर्श और ध्यानपूर्वक संवीक्षा करने के पश्चात्‌ कार्य अवार्ड किया गया था | प्र छा 5
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 20  199  .

 जकत  का  निर्माण

 “114,  भरी  हरि  किशोर  वया  शहरी  विकास  संत्री  यह  खताने  की  कृपा-करेंगे  कि  दे
 १  ज५

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  26  कि  के  एक्सप्रेसਂ  में
 शित  इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के

 वार्तुशिल्प  विभाग  की  कथित  सांठयांठ  से  करोड़ों  रुपये'के  मूल्य  के  एक  भबन  का-अवेध  निर्माण
 गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  ने  गत  दो  वर्षों  के दोरान  अनधिकृत  रूप  से  निर्मित  भवनों  की  संसया  का
 पता  लगाने  के  लिए  क्‍या  प्रथास  किए  हैं  और  सरकार  द्वारा  ऐसे  अनधिकृत  भवनों  के  माभले'में  कया

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 धाहरी  विकास  भंचालथ  में  राज्य  मंत्री  एम०  और  प्रामला  नई
 दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  नये  अनधिक्ृत  तौर  पर  निर्मित  भवन  का  प्रामला  नहीं

 है  लेकिन  परिवर्धन/परिवर्तन  के  रूप  में  अनधिकृत  निर्माण  किए  जाने  का  मामला  नई  दिल्‍ली
 नगर  पालिका  द्वारा  प्रारम्भिक  अवस्था  में  ही  अनव्विकृत  निर्माण-कफा-पता  ल्पया-गया  था  और

 इसके  वाल्तुकीय  विभाग  की  अन्तग्रेस्तता  का  प्रएभ  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  जांचाशीन  है  ।

 कानूनी  और  विभागीय  कारंवाई  प्रक्रियाधीन  है  ।

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  में  एक  अनधिक्रुत  निर्माण  कक्ष  कार्यरत  है  ओर  इसका  मुख्य
 .

 का्ये-क्षय्िकृतਂ मिर्माण का पता लगाने हेतु इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इलाकों का सर्वेक्षण करगा है तथा पंजाब म्यूतिसिपल अधिनियम के अधीन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आरम्भ-करना है । नई दिल्‍ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि पिछले दो वर्ष के दौरान भवनों भें परिवर्धन/परिवतंन के रूप में अथवा भनुमोदित योजनाओं के अतिक्रम के रूप में अनधिक्त निर्माण के मामलों का नई दिल्‍ली नगर पालिका द्वारा पता लगाया गया है और पंजाब स्यनिश्तिपल जधिनियम के अधीन क्रारंवाई की गई है । ह हा ध्क्ष्ल री दि लक ५ बिना लिबिदाएं आमभजित किए ठेके दिया जाना झो हरि किशोर सिंह : * राजनाथ सोनकर क्षास्त्री : क्या शहरी थिकास भरत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कया गत दो वर्षों के दौरान दिल्‍ली विकास फ्राोधिकरण इंजोनियरी विभाग द्वारा निविदाए आमंत्रित किए बिसा ही ठेके दिए जाने के श्मामलों का पता छगाः यदि तो ऐसे कितने ठेके िए गए प्रत्येक ठेके में कितनी घनराशि अन्तग्रंस्त ये ठके किन को दिए-गए बिना निविदाएं आमंत्रित किए ठेके दिए जाने के क्‍या कारण ओर
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 इस  कदाबार  के  मामले  की  यदि  कोई  जांचਂ  कराई  तो  उसके  क्‍या  परिणाम

 दाहरी  विकास  सम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  (१)  से  सूचना
 एक्ब-की  जाई  रही  है  ।

 गरक  दो  ट  की

 सुपर  बाजार  में  दवाइयों  को  कमो

 116  भो'सन्तोथ  कुमार  गंगबार  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।
 ६  ८३

 क्या  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  में  स्थित  सुपर  बाजार  में  दवाइयों  भादि
 को  बहुत  कमी  यहां  तक  कि  सामान्‍य  दवाइयां  भी  उपलब्ध  नहीं  होती  और

 तो  क्या  इस  सबंध  में  कोई  शिकायत  मिली  है  ओर  तो  पर
 गया  को  है  ?

 नागरिक  पूति  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  र।ज्य  मंत्री  कमालुह्दोन  :

 सुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  है  कि  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  में  स्थित  सुपर
 बाजार  की  शाखा  में  दवाओं  की  भारी  कमी  नहीं  सुपर  बाजार  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि

 उद्योग  के  दावे  के  अनुसार  अवमूल्यन  और  स्फोतिकारी  दबावों  के  कारण  निवेश  लागत  में  वृद्धि  हुई
 है  तथा  मूल्यों  में  संशोधन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  जिसके  कारण  कुछ  दबाओं  की  सामान्य
 उपलब्यता  पर  असर  पड़ा  स्थिति  में  कुछ  हृद  तक  सुधार  होने  की  सूचना  प्र'प्त  हुई  है  और
 अधिकतर  दकाएं  उपलब्ध  हैं  यद्यपि  उनकी  सप्नाई  कम

 सुपर  बाजार  को  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्थल्लाल  की!'अक्बी  शा३््रासेदवाओं

 की  अत्यधिक  कमी  के  कारण  शिकायत  प्राप्त  हुई  ७.
 पतन  कि  ०  का  2

 सूरत  और  बड़ोदरा  के  फन  सब्जो  उद्योगों  को  सहायता

 की अत्यधिक  भरी  काक्षोराम  क्या  लाश  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्री  अताने  की  कृपा
 करेंसे  कि  :

 कक्‍्यरः  सरकार  मृजरात  मेंसूरत  और  बड़ोदरा  फल  और  सडजी-उद्योगोंਂ  को  सहायता
 दे  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कक  और

 सूरत  और  बड़ोदरा  की  फल  और  सब्जी  उद्योगों  संबंधी  कितनी  योअनाएं  सरकार  के

 थुास  मंजरी  हेतु  लंबित  पड़ी  हैं  ?

 4  काया  प्रसंस्करण  उच्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  से
 सरकार  को  गृजरात  राज्य  के  सूरत  और  बड़ोदरा  से  ध्ंबंधित  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताथ  प्राप्त  नहीं  हुए

 गुजरात  कृषि  उछ्योग  निफ्म  से  फल  एवं  सब्जी  प्रसंस्करण  सेक्टर  के  अन्तर्गत  वित्तीय

 सहायता  के  लिए  बुछ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  इन  प्रस्तावों  के  लिए  गुजरात  राज्य  से  कोई  अनुमोदन
 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 (54  -

 159
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 हथोीकृति  के  लिए  लंबित  पड़ी  गजरात  को  योजनाएं

 118.  श्री  काशीरास  राणा  :  क्‍या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्याग्ययन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  सरकार  ने  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  के  लिए  कुछ  विकास  योजनाएं
 भेजी

 यदि  तो  इन  योजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  तथा  ये  किन  स्थानों  पर  कार्यान्वित  की
 और

 उक्स  प्रत्येक  योजना  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पोजना  ओर  कारययक्रम  कियास्वयन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०
 और  योजना  आयोग  में  गृजरात  को  पांच  आधुनिकीकरण  की  स्कोमें  सिचाई  क्षेत्रक  के

 तहत  कारंवाई  के  लिए  लबित  पड़ी  जिनका  ब्यौरा  निम्न।मुसार  है

 स्कीम  का  नाम  स्थिति

 पु
 1.  दातीवाड़ा  जलाशय  पालनपुर

 2.  भादर  सिन्नाई  परियोजना  गोधरा

 3.  शेत्रुन्जी  सिंचाई  परियोजना  भावनगर

 4.  फतेहवा ड़ी  नहर  पद्धति  अहमदाबाद

 5.  खड़ीकट  नहर  पद्धति  भरहमदाबाद

 योजना  आयोग  में  उपर्युक्त  स्‍्कीमों  के  लिए  निवेश  स्वीकृति  राज्य  सरकार  की  समग्र

 संसाधन  उपलब्धता  पर  निर्भर  करती  है  तथा  आठवीं  योजना  (1992-97),  जिसे  अभी  अभ्तिम
 रूप  दिया  जाना  में  गुजरात  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  क्षत्रकों  के  लिए  क्षेत्रकीय  प्राथमिकताएं
 सम्मिलित  की  गई  हैं  ।  दी  ही  ८४  छ्०्ण  by

 न

 गुजरात  में  लोगो  कारलाने

 119.  भी  काशोरास  राणा  :  कया  खास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  सटकारोी  क्षत्र  में  चीनी  कारखानों  की  कुल  संब्या  तथा  इनको
 क्षमता  बिःतनी

 क्‍या  गुजरात  में  एक  नया  चीनी  कारखाना  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  दी
 गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 160



 29  1913  लिक्षित  उत्तर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 क्षात्  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरण  :  गुजरात  राज्य  में  सहकारी  क्षत्र
 में  30-9-1991  तक  संस्थापित  चीनी  फैक्ट्रियों  की  कुल  प्ं०  ।7  थी  जिनकी  वाथिक  उत्पादन
 क्षमता  6.534  लाख  टन  थी  ।

 से  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  दिनांक  2-1-1987  के  प्रेस  नोट  के  तहत
 बरी  किए  गए  लाइसेंस  नीति  सम्बन्धी  मार्गदर्शी  के जारी  होने  के  बाद  गुजरात  राज्य  में

 नई  चीनी  फैक्ट्रियों  की  स्थापना  के  लिए  9  आशय  पत्र  जारी  किए  गए  हैं  जितका  ब्यौरा  संलग्त
 बिबरण  पर

 विवरण

 गुजरात  राज्य  में  दिनांक  2-1-1987  के  प्रेस  लोट  के  अद्ुज्ञार  नई  चोनो  फेक्ट्रियों  को
 स्थापना  के  लिए  जारी  किए  गए  आशक्क्न

 (30-9-1991  को
 हनन

 कण  स्थान  सहित  फैक्ट्री  का  नाम  आय  पत्र  की  क्षमता  क्षेत्र

 सं०  तारीख

 2  3  4  5

 में०  कावेरी  विभाग  सहकारी  खांड  89  2500  सहकारी
 उच्चोग  मंडली  स्थान  थाटा

 बलसाड

 2.  में०  श्री  रेवा  खांड  उशोग  सहकारी  989  2500  सहका री
 मंडली  स्थान  व  डा०
 ता०  जिला  भरूच

 3.  श्री  नमेंदा  खांड  उद्योग  सहकारी  20-10-1989  2500  सहुका रो
 मंडली  स्थान  तह०

 जि०  भरूच

 4.  वबदोदरा  जिला  सहकारी  सुगरकेन  19-1-1990  2500  सहकारी

 ८  ग्रोव्स  यूनियन  स्थान

 तह०  जिला  वदोदरा

 5...  श्री  खेदुत  सहकारो  खांड  उद्योग  मंडली  2500  सहकारी
 स्थान  तह०

 जि०  भरूच
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 2  3  4  5
 हि SS  SSS  मम  20-2-1990 2500

 6.  श्री  वालोद  प्रदेश  सहकारी  खांड  26-3-1990  2500  सहकारी
 उद्योग  मंडली  ता०

 जि०  सूरत

 7.  श्री  दम्नगंगा  सहकारी  खांड  उद्योग  28-3-1990  2500  सहकारी
 मंडली  तह०
 जि०  वलसाड

 8.  श्री  उकई  विभाग  असरध्रस्त  राहकारी  2500  सहका री
 सांड  उद्योग  मंडली

 तह॒०  जिला  सूरत॑

 9.  श्री  निजार  विभाग  सहकारी  ख्ांड  wea ee ee ae यमुना पार क्षेत्र को सफाई करना  2500  सहका री
 उद्योग  मंडली  जिला  सूरत  _

 हज  फाप्ईइणयण 5  हल  यमुना  पार  क्षेत्र  को  सफाई  करना
 ६४९

 भ्रो  थो०  एल  शर्मा  :  क्या  शहरी  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 यमुना  पार  जो  दिल्ली  के  अन्य  भागों  को  तुलना  में  सबसे  गन्दा  क्षंत्र  बरी
 सफ्राई  के  लिए  सरकार  क्‍या  कार्यवाही  कर  रही  और

 यमुना  पार  की  विभिन्‍न  कालोनियों  के  गंदे  पानी  के निकास  के  लिए  सरकार  क्या
 कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 शहरी  विफात  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  :  और  संलरन

 विवरण  के  अनुसार  ।

 घिवनरण

 स्वच्छता  तथा  कड़ा  करकट  को  उठाने  के  काम  के  लिए  दिश्ली  नगर  निगम  के  नियंत्रणाधीन

 यमुना  पार  की  विभिन्‍न  कालोनियों  में  अनुमोदित  मानदंड  के  अनुसार  सफाई  कर्मचारियों

 को व्यवस्था की गई है । 2. यमुना पार क्षत्र में निम्नलिश्वित किस्म की कालोनियां/क्ष त्र मौजूद हैं : अनुमोदित कालोनियां ॥) भनधिक्ृत नियमित कालोनियां (॥) पुनर्वास कालोनियां अनधिक्ृत कालोनियां (२) भग्गी झोंपड़ी समूह
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 +  पानी  की  निकासी  के  लिए  अधिकांश  क्षंत्रों  में  अन्दरूनी  नालियां  बनी  हुई  हैं  और  जहां  कहीं  भी

 मल  निर्वास  की  सुविधा  उपलब्ध  है  वहां  पर  मकानों  को  मल-निर्यास  प्रणाली  से  जोड़ा  गया

 अनधिक्कत  कालोनियों  के  मामले  बाहरी  नाले  तथा  मल-निर्यास  समुचित  नाली
 प्रणालो  मौजूद  नहीं  है  और  नीति  के  अनुसार  दिल्‍लो  नगर  निगम  ऐसे  क्षत्रों  में

 किसी  प्रकार  का  विकास  करर्य  नहीं  कर  रहा  झुग्गी  झोंड़ी  सधूहों  का  उत्तरदायित्व  पहले
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  पर  था  और  इसे  हाल  हो  में  दिललो  नगर  नियम  को

 अन्तरित  किया  गया  नालियों  के  प्रबन्ध  विकास  की  मौजूदा  स्थिति  का  जायजा  लेने  के

 लिए  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  और  इस  सर्वेक्षण  के  पूरा  हो  जाने  के  बाद  इस  मामले  में  आगे  की

 का  रंवाई  की  जाएगी  ।

 3.  स्वच्छता  सुविधाओं  के  बारे  में  अनधिकृत/नियम्तित  पुनर्वास
 शहरी  सहका रो  भवन  निर्माण/सामूहिक  आवास  समितियों  भआादि  के  बारें  में  किए  गए/किए
 जा  रहे  कार्य  का  ब्यौरा  संलग्त  अनुलग्तक  में  दिया  गया  है  ।

 अनुलग्भक

 15-11-1991  को  स्थिति  के  अनुसार  यमुना  पार  क्षेत्र  में  मल-निर्वयास  भुविधाओं  को

 स्थिति
 '

 अनधिकृत/नियसित  कालोनियां

 यमुना  पार  क्षेत्र  में  254  अनधिकृत/नियमित  कालोनियां  स्थित  हैं  तथा  मल-निर्यास  के
 सारांश  फीो  स्थिति  इस  प्रकार  है  :

 (7)  उन  कालोनियों  की  संख्या  जहां  मल  निर्यास  नालियां  बिछाई  गई  हैं  20
 तथा  घालू  की  भई  हैं  ।  ,

 (i)  उन  कालोनियों  को  संस्या  जहां  अन्दरूनी  सीवर  बिछा  दिए  गए  हैं  54
 लेकिन  चालू  नहों  किए  गए  हैं  ।

 (॥)  उन  कालोमियों  की  संदया  जिनमें  मल  निर्यात  की  व्यवस्था/बिछाए..  39
 जाने  का  कार्य  प्रगति  पर  है  ।

 (४४)  उन  कालोनियों  को  संख्या  जहां  योजनाओं  को  मंजूरी  हो  गई  है  और  20
 निविदाओं  की  प्रक्रिया  चल  रही  है  |

 पुनर्वास  कालोसियां

 यमुना  पार  क्षेत्र  में  13  पुनर्वास  कालोनियां  हैं  जिनमें  सल-निर्यास  सुविधाओं  को  स्थिति
 इस  प्रकार  है  :

 (7)  उन  कालोसियों  की  संख्या  जहां  सीवर  डालने  का  कार  प्रगति  पर  2
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 (॥)  उन  कालोनियों  की  संख्या  जहां  दिल्‍ली  विकास  प्राप्तिकरण  द्वारा  4

 आंशिक  रूप  से  सीवर  डाले  गए  ड

 (॥)  उन  कालोनियों  की  संदया  जहां  मल  निर्यास  योजनाओं  के  तहत  सोीवर  7
 डालने  का  कार्य  अनुमोदन  की  प्रक्रिया  में

 शहरों  प्राम

 यमुना  पार  क्षंत्र  मे  19  शहरो  ग्राम  हैं  जिनमें  मल  निर्यात  की  सुविधाओं  को  स्थिति  इस
 प्रकार  है  :

 (7)  उन  गांवों  की  संब्या  जहां  मल  निर्वास  प्रणाली  बिछाई  जा  चुको  है  1
 तथा  चालू  हो  गई

 (॥)  उन  गांवों  की  संख्या  जहां  सीवर  बिछाने  का  काय॑  प्रगति  पर  5

 (॥)  डन  शहरी  गाँवों  को  संख्या  जहां  योजनाएं  अनुमोदित  हो  चुको  हैं  तथा  2

 मंगाई  जा  रही  हैं  ।

 (iv)  उन  शहरी  गांवों  की  संझ्या  जिनके  लिए  योजनाएं  तैयार  की  जा  [।

 सहकारो  भवन  निर्माण  तथा  सामूहिक  आवास  समितियां

 (।)  यहां  पर  43  सहकारी  भवन-निर्माण  समितियां  हैं  जहां  पर  अन्दरूनी  तथा  ब।हरी
 सीवर  काम  कर  रहे  हैं  ।

 [॥)  नोगडा  रोड  तथा  राष्ट्रोय  राजमार्ग  सं०  24  के  साथ-साथ  कई  सामूहिक  आवास
 समितियां  हैं  जहां  अन्दरूनो  तोवर  डालने  का  कार्य  स्वयं  समितियों  द्वारा  किया  गया

 बाहरी  प्रणाली  आंशिक  रूप  से  कार्य  at  रही  है/दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 द्वारा  बिछाये  जा  रहे

 उपरोक्त  के  कुछ  ऐसी  भी  कालोनियां/प्राकिद्स  हैं  जहां  मल-निर्यास  प्रणाली
 दिलली  विक्रास  प्राधिकरण  द्वारा  प्रधान  की  गई  है  और  इनका  रख-रखाव  उनके  .'

 द्वारा  किया  आा  रहा  है|

 मल  निर्यास  राफाई  संयंत्र

 शाहदरा  क्षत्र  में  एक  10  एम०  जो०  डो०  मल-जल  शोधन  संयन्त्र  कार्य  कर  रहा
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 है  ।  एलाइड  प+म्पिग  केम्द्रों  क ेसाथ  कोंडली

 में

 कु  ०  जी०  डो०  मल-जल  शोधन
 *  है  संयंत्र  का  निर्माण  कार्य  प्रगति  पर  है  ।

 दे  ए ््ि
 पसुना  पार  क्षेत्र  में  भूमि  पर

 अवध  कब्णा
 121.  श्री  बो०  एल०  शर्मा  :  क्या  शहरी  थिकास  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 दिल्‍ली  के  यमुनापार  क्षंत्र  में  भूमि  पर  अवंध  *  ढ्जा  किए  जाने  के  सम्बन्ध  छ्ह्‌
 महीनों  के  दौरान  कितनी  शिकयतें  प्राप्त  और

 सरकार  भूमि  पर  ऐसे  अवध  कब्जा  किए  जाने  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्‍या

 कु  येवाही
 कर  रही  है  ?

 हाहुरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एसम०  :  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  गत  महीनों  में  111  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सार्वजनिक  अभिकरणों  को  हस  बारे  में  कड़ी  लिगरानी  रखने  और
 निवारक  कारंवाई  करने  के  निदेश  दिए  गए  जनता  द्वाता  किए  अतिक्रमणों  ob  तुरन्त  सूचना
 को  सुसाध्य  बनाने  के  लिए  दिल्‍लो  विकास  विल्‍ली  नगर  नई  दिल्‍ली  नगर

 पालिका  तथा  दिल्‍ली  द्वारा  नियन्त्रण  कक्ष  भी  स्थापित  किए  गए

 गत  महीनों  के  दौरान  दिल्ली

 हज

 प्राष्चिकरण  द्वारा  यमुना  पार  क्षेत्र  में
 25  पिराने

 सम्बन्धी  प्रोग्राम  चलाए  गए  (iw |  १6७७  (?  ५५८७  ५
 ि

 डी०  डो०  ए०  फ्लेटों  का  आवंडन  म  किया  जाना

 122.  भरी  बो०  एल०  धार्मा  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 दिल्‍ली  विकास  प्राध्िकरण  ह्वारा  दिल्ली  में  निभित  ऐसे  मकानों  की  संक्या  कितनी  है
 जो  गत  पांच  वर्षों  से अधिक  समय  से  आबंटित  नहीं  किए  गए

 इसके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  इसके  लिए  कोई  उत्तरदायित्व  निर्धारित  किया

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  अर

 सरकार  ने  दृप्त  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  (5)  सूचना  एकत्र
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  (५.  हर

 पसुनापार  क्षेत्र  में  अमधिकृत  कालोनियां

 123.  श्री  बो०  एल०  शर्मा  :  क्‍या  शहरी  विकास  अस्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 IGS"  एल
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 दिल्‍ली  में  यमुनापार  क्षेत्र  नी  अनधिकृत  फालोनियां

 क्या  इत  कालोनियों  में  सड़कों  आदि  जंसी  मूलभूत  सुविधाएं  उपसब्ध
 नहों  कराई  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 ये  मूलभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  कया  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  1977  की

 निर्धारित  तारीख  से  अनधिकृत  कालोनियों  का  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 से  नियमिती  करण  का  निर्णय  होने  तक  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  1-1-1981  से  पहले
 बसी  सभो  अनधिक्ृत  कालोनियों  में  विद्युत  आपूर्ति  तथा  पेय  जल  सुविधाएं  लाभभोगियों  द्वारा
 विकास  प्रभारों  की  अदायगी  पर  प्रदान  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।  1977  के  पश्चात

 कृत  कालोनियों  को  अन्य  नागरिक  सुश्-सुविधाएं  मुहैया  कराने  के  बारे  में  अभी  तक  कोई  निर्णय

 हों  लिया  मया  है  ।  अर

 (७
 जिश्य  बेंक  को  सहायता  से  कार्यान्वित  रुत्तर  प्रदेश

 में
 जल  आपूर्ति  योजनाएं

 प

 श्री  हरि  केबल  प्रसाद  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  विश्व  बेंक  किसी  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  की  सहायता  से
 उत्तर  प्रदेश  के  देवरिया  और  बलिया  जिलों  में  किन्‍्हीं  जल  आपूर्ति  परियोजनाओं  अथवा  योजनाओं
 का  कार्यान्वयन  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धों  ब्योरा  क्‍या

 इन  परियोजनाओं  पर  कितनी  लागत  आएगी  और  ये  कब  तक  पूरी  हो

 कया  इन  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  कोई  विलम्ब  किया  गया  और
 ह

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पग्रामोण  जिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई  एच०  :  नहीं  ।

 से  ()  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 ऐे

 |  कि  पे
 ५  (4

 न  विश्व  बेंक  को  सहायता  से  उसर  प्रदेश  में  नलकूप  लगाया  जाना

 भरी  हरि  केवल  प्रसाद  :

 थरो  अर्जुन  सिह  यादव  :

 क्या  शहरो  विकास  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  गत  दो  वर्षों  के

 दौरान लगाये गये नलकूपों ध् का व्योरा क्‍या इनमें से कितने नलकूप चालू कितने नलकूप बन्द
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 ि
 इन  बन्द  नलकपों  को  कब  तक  चालू  कर  दिये  जाने  को  सम्भावना  और

 इन  जिलों  में  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  व  1991-92  के  '  दौरान  कितने  नलकूप
 लगाये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 शहरों  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  से  सूचना
 एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पा  बा

 ह

 देवरिया  आर  भर्तियां  जिलों  के फल  और  सब्जी  उद्योगों  को  सहायता  बेना
 ल_आर  सब्जा

 श्री  हरि  केवल  प्रसाद  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  उत्तर  प्रदेश  के  देवरिया  और  बलिया  जिलों  के  फल  और  सब्जी  उद्योगों
 को  कोई  सहायता  प्रदान  कर  रही

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  इन्हें  दी गई  सहायता  का  ब्यौरा
 क्या  ओर

 क्‍या  देवरिया  भर  बलिया  जिलों  में  इन  उद्योएों  से  सम्बन्धित  योजनाएं  सरकार  के
 पास  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पड़ो  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 री  खाश  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  गिरिघर  :  (#)  और
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  देवरिया  और  बलिया  सहित  राज्य  के  23  स्थानों  पर  क्वालिटी  नियन्त्रण

 प्रयोगशालाएं  स्थापित  करने  का  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  फंड  की  सीमित  उपलब्धता  के  कारण
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  पहले  लखनऊ  स्थित  केन्द्रीय  क्वालिटी  नियन्त्रण  प्रयोगशाला  को  सुदृढ़  करने
 का  प्रस्ताव  तेयार  करने  का  अनुरोध  किया  गया  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  अभी  उत्तर  को  श्रतीक्षा
 की  जा  रही  है|

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  खाद्य  प्रसंस्करण  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  और  सामुदायिक
 डिब्वाबन्दी  केन्द्रों  के  उन्‍तयन  का  प्रस्ताव  भी  प्राप्त  हुआ  वर्ष  1990-91  में  उत्तर  प्रदेश
 सरकार  को  अनुदान  सहायता  के  रूप  में  13.20  लाख  रु०  की  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  थी  ।

 किसानों  के  प्रशिक्षण  और  श्रर्ण  कार्यक्रम  के  लिए  वित्तीय  सहायता  की  योजना  के  अन्तर्गत
 वर्ष  1990-91  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  अनुदान  सहायता  के  रूप  में  2  लाख  रु०  की
 घनराशि  स्वीकृत  की  गई  थी  ।

 देवरिया  और  बलिया  जिलों  से  सम्बन्धित  कोई  विशिष्ट  स्कीम  सरकार  के  पास

 ल्म्बित  नहीं  पड़ी  है  ।  had-  ८४
 उत्तर  प्रदेश  सें

 अल्कोहुल
 का  उत्पादन  करने  बाले  कारणखाने

 127.  भी  हरि  केवल  प्रसाव  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  में  कौन-कौन  से  स्थानों  पर  अल्कोहल  का  उत्पादन  करने
 वाले  कारखाने  स्थापित  करने  का  विचार
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 इन  का  रखनों  की  कब  तक  स्थापना  किए  जाने  की  सम्भावना

 है क्‍या  गोरखपुर  डिवीजन  में  भी  कुछ  स्थानों  पर  ऐसे  कारखाने  स्थापित  करने  की
 विचार  ओर

 यदि  तो  कित-किन  स्थानों  पर  और  इनकी  स्थापना  कब  तक  कर  दी  जाएगी  ?

 रसायन  और  उबरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिन्ता  :  से  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  किसी  अहकोहल  एकक  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 स्वतन्त्रता

 वेश  में  बाल  अभिकों  का  प्रतिशत

 प्रो०  सालिनो  भद॒टाचार्य  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  स्वतन्त्रता  क ेसमय  तथा  योजना के  के  अन्त  तक  बाल  श्रमिकों  का  प्रतिशत

 कितना  और

 पहुली  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बाल  श्रमिक  कल्याण  योजनाओं  के

 लिए  औसतन  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  ?

 अस  संत्रालय  में  उप  मंत्री  पथन  सिह  :  वाल  श्रम  सम्बध्धी  प्रामाणिक

 आंकड़े  जनगणना  पर  आधारित  होते  यह  जनगणना  दस  वर्षों  के  अन्तराल  पर  की  जाती  है  ।

 1951  में  को  गयी  पहलो  जनगणना  में  कामगारों  के  लिए  आयु  ग्रूप-वार  अंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  (५
 कुल  कामगारों  में  बाल  श्रमिकों  (6--14  वर्ष  को  उम्र  की  प्रतिशतता  1961  और  1981  “

 की  जनगणना  के  अनुसार  को  8.04  ओर  5.1.8  थी  ।  1981  की

 गछना  में  कामगारों  की  परिभाषा  में  मुख्य  और  सीमांत  दोनों  कामगारों  को  शामिल  किया  गया

 सकल्पतात्मक  परिवतंनों  के  ॥7रण  196।  और  1981  के  आंकड़े  प्रूर्ण  रूप  से  तुलनीय  नहीं

 बाल  श्रम  कल्याण  योजनाओं  के  लिए  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  कोई  विशिष्ट

 राक्ति  भाबंटित  नहीं  की  गयी  थी  ।  जबकि  सातदों  पंवर्षीव  योजना  के  दौरान  (1985-86  से

 1989-90)  इन  योजज़ाओं  के  लिए  5.10  करोड़  रु०  की  धनराशि  भाबंटित  की  गयी  थी  ।

 |  ‘ae  सार्वजनिक वितरण  प्रच्माली  सें  सुधार  लाना

 129.  श्री  गंगाधरा  सानोपहली  :

 झी  के०  पी०  उन्नोकृष्णन  :

 करी  मुमताज  अंसारो  :

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :

 थ्रो  इस्रजीत  गुप्त  :

 श्री  रथि  राय  :

 झीमलोी  गोता  मुखर्जो  :

 थी  गोपोगाय  गजपति  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  पह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  में  सुधार  लाने  पर  विध्वार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  प्रत्येक  ब्लाक  और  गांव  में  एक-एक  उचित  दर  की  दुकान  खोलने  का  विचार

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तगंत  राज्य-वार  कितने-कितने  गांवों  को  शामिल
 किया  गया  है  तथा  अब  तक  कितने  गांवों  को  शामिल  नहीं  किया  गया  और

 (४)  बाकी  गांवों  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तगंत  शामिल  करने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 सागरिक  पति  और  साबंजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  कमालुद्बोग  :
 से  राज्य  सरकारों/संध  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  के साथ  परामश  सरकार  ने  सावं॑जनिक

 बितरण  प्रणाली  को  नई  दिशा  देने  का  निर्णय  किया  है  ताकि  इस  प्रणाली  का  लाभ  विशिष्ट  क्षेत्रों
 को  मिल  सके  ।  विचार  यह  है  कि  उन  इ्लाओों  में  रहने  वाली  आबादी  को  इस  प्रणाली  के  तहत
 लाथा  जाए  जो  मरूस्थल  विकास  सूखाप्रवण  क्षंत्र  का  क्रम  कुछ  निर्धारित  पहाड़ी  क्षेत्रों
 भर  समेकित  आदिबासी  विकास  परियोजना  क्षेत्रों  जंसे  विकास  कायंज्रम  क्षत्रों  के  अन्तगंत  आते

 राज्य  सरका  रों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  के  परामशं  से  इन  ब्लाकों  का  पता  लगाया  इस
 विचार  का  मुख्य  जोर  दस  बात  पर  है  कि  इन  क्षत्रों  में  रहने  वाली  आबादी  को  लाभ  पहुंचाने  के

 ल्‍  लिए  उन  सभी  को  राशन  कार्ड  जारी  किए  जाएं  जिन्हें  अभी  तक  ऐसे  कार्ड  जारी  नहीं  किए  गए
 अतिरिक्त  उचित  दर  दुकानें  खोली  जाएं  तथा  पर्याप्त  भंडारण  क्षमता  का  निर्माण  किया  जाए  ।

 कोसी  का  उत्पादन  (6५७०...

 भ्री  गंगाधरा  सावीपल्‍ली  :  क्‍या  साध  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  गन्ने  को  पिराई  के  चालू  मौसम  के  दौरान  चीनी  का  अधिक  उत्पादन  होने  की

 सम्भावना

 बया  इससे  आन्तरिक  मांग  और  निर्यात  की  वचनबद्धता  को  पूरा  कर  लिया

 और

 सरकार  से  चालू  मोसम  के  दोरान  यदि  कोई  प्रोत्साहन  देने  की  घोषणा  की  है  तो  वे
 क्‍या

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  तरुण  :  1991-92  मौसम
 के  दौरान  चीनी  का  उत्पादन  120  लाख  टन  होने  का  अनुमान  है  ।

 /  हां  ।

 सरकार  ने  जल्दी  पेराई  के  लिए  प्रोत्साहन  योजना  की  घोषणा  की  है  जिसके  तहत
 बोनी  फंक्टरियों  को  1  1991  से  ।5  1991  तक  की  अवधि  के  दौरान  किए
 गए  उत्पादन  पर  55  प्रतिशत  के  सामान्य  खुली  बिक्री  कोटे  के  स्थान  पर  72  प्रतिशत  की  दर  से

 खुली  बिक्री  कोटा  प्रदान  किया  जाएगा  ।
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 विभिन्‍न  साथारमों  का  मूल्य

 132  प्रो०  उम्सारेडिड  बेंकठेश्थरलु  :  क्या  ल्लाद्य  संत्री  बह  बताने  की  कपा  करेंदे  कि  :

 क्ष  1990-91  के  दौरान  विशिनन  राज्यीं  में  खरीदे  बये  विभिन्‍न  ख|द्यात्नों  का  प्रति
 क्विटल  कितना  मूल्य  दिया

 रन न्‍

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तगंत  सप्लाई  किए  गए  खाद्याल्तों  के लिए  विधि
 राज्मों  से  प्रति  क्विटल  कितना  मूल्य  लिया  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  विसंगति  तो  इसके  क्या  कारण

 संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरल  :  रबी  विष्णन  भोसभ  1990-91
 के  215  रपये  प्रति  क्विटल  के  एक-संमान  न्यूनतसभ  समथंग  मूल्य  पर  नेहूं  को  अप्तूश्ली  की
 गई  खरोफ  विषणन  मौसम  1990-91  के  दौरान  बढ़िया  और  उत्तम  किस्मों  को
 पान  की  वसूली  क्रणशः  205.00  215.00  कपये  और  225.00  रपये  प्रति  क्बिटल  के

 एक-पसमान  न्यूनतम  सभथेन  मूल्यों  पर  की  गई  1990-91  के  रबी  और  खरीफ  विफणम

 मौसमभों  में  रबी  और  खरीफ  के  मोटे  अनाजों  का  स्यूनतम  समर्थन  मूल्य  180.00  रूवधे  प्रति

 क्विटल  निर्धारित  किया  गया  था  ।

 ,  खरीफ  विपणन  मौसम  1990-91  के  दौरान  सांविधिक  लेवी  के  अधीन  विभिन्‍न  राज्यों  में
 चावल  मिल-मालिकों  से  एकत्र  किए  गए  लेवी  चावल  के  वसूली  मूल्य  उपाबन्ध  में  दिए  गए

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  केन्द्रीय  पूल  से  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  को
 सावंजनिक  वितरण  प्रणालो  के  लिए  एक-समान  केन्द्रीय  निगम  मूल्यों  खाद्य  निगम
 के  गोदाम  खाध+न्न  ज।रोी  किए  गए  ।  ये  मूल्य  निम्पनुसकर-हैं  :

 ———
 द्वाश्यान्न  रुपये  प्रति  क्विंटल

 .  234.00

 चावल

 साधारण  289.00

 बढ़िया  349.00

 उत्तम  370.00.

 मोटे  अनाज  199.00  ऊँ

 यद्ञपि  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किए  गए  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  और  केस्द्रीय  निगम

 मूल्य  खाद्य  निगम  के  गोदाम  सभी  राज्यों/संघ  शासित्त  प्रदेशों  लिए  एक-शभान
 होते  लेकिन  घान  की  खरीदारी  के  लिए  देव  चाचल  मिल-मालिकीं  को
 भसांविधिक  ब्यय  और  घान  से  चावल  बनाने  के  उत्पादन  अमुफातਂ  में  भिन्‍नता  होने  के  कारण  लेथी
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 अब  को  सुपुदंगो  करने

 के
 लिए  चावल  मिल  मालिकों  को  देय  लेबी  चावल  के  वसूलो  मूल्य

 भिन्‍त-भिन्‍न  होते  हैं  ।

 विवरण

 खरोफ  थिपणत  सौससम  1990-91  के  लिए  लेवी  चाथल  का  बसूलो  मूश्य

 प्रति
 कमक+आ

 राज्य  साधारण  बढ़िया  उत्तम

 2.  क्षमा  प्रदेश  338.53  354.30  370.05

 2.  असम  333.75  344.80  372.60

 3.  बिहार  26.20  344.80  342

 4.  गुजरात  347.50  327.50  342  00

 5.  हरियाणा/दिख्ली  347.50  374.55  352.10

 6.  कर्नाटक  322.20  350.10  365.65

 7.  मध्य  प्रवेश  334.55  366.10  365.65

 8.  उड़ीसा  345.05  374.30  393.80.

 9.  पंजाब  347.25  374.30  393.80.

 11.  रालसश्थात  330.70  365  00  386.95

 12.  उत्तर  प्रदेश  330.70  345.90  369,25

 13.  पश्चिम  बंगाल  330.05  345.35  356.70

 14.  महाराष्ट्र  330.05  345.35  360.60

 15.  पांडिकेरी  338.20  328.20  343.00

 चण्डीगढ़  338.20  364.55  383.50

 ह  को
 बाणिण्यिक  परियोजना  टाइम्सਂ  में

 |  ड०  अश्लोम  बाला  :

 श्री  अर्जुन  सिह  पादव  :

 कया  शहरी  शिकास  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  7  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित
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 इस  समाचार  को  ओर  दिलाया  गया  है  कि  की  वाणिज्यिक  परियोजना  निदेशक  बोर्ड  की

 मंज्री  के  बिना  ही  एक  ठेकेदार  को  सौंप  दी  गयी  ।

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 इसमें  प्रक्रिवात्मक  खामियों  के  क्या  कारण

 (  इस  संबंध  में  दोषी  व्यक्तियों  के  विर्द्ध  की  गयी  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या

 भौर

 (e)  हुडको  द्वारा  गत  बारह  महीनों  के  दौरान  निर्धारित  प्रक्रिया  का  अनुकरण  किये  बिना

 ही  दिये  गये  ठेक़्ों  ओर  कार्य-आदेशों  का  ब्योरा  क्या  है  और  भविष्य  में  ऐसे  उल्लंधनों  पर  नियंत्रण

 लगाने  के  लिए  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 हाहरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  (8)  हां  ।

 समाचार  में  उल्लिखित  भवन-निर्माण  परियोजना  हुडको  द्वारा  शहरो  विकास  मंत्रालय  के  अनुरोध
 पर  कार्यालय  स्थल  तथा  अन्य  वाणिज्यिक  स्थल  के  विकास  हेतु  आरम्भ  की  गई  कार्य  सामान्य

 के  अनुसार  सोंपा  गया  था  तथा  इसको  जांच  निगम  के  वास्तुशिल्पीय  तथा  निर्माण  प्रबंध

 दल  द्वारा  की  गई  समय  के  अभाव  के  हुडको  निदेशक  मण्डल  का  अनुमोदन  नहीं  लिया

 जा  सका  कयोंके  निवेद  को  वंधता  समाप्त  होने  पर  निगम  को  अश्याधिक  हानि  उठानी  पड़ती  |

 मेनेजमेट  के  निर्णय  का  निदेशक  मण्डल  द्वारा  भनुसमथंन  किया  जाना  था  ।  बोड  द्वारा  ,
 समर्थन  हेतु  मामला  प्रस्तुत  करने  में  विलंब  की  ओर  बाद  में  निदेशक  मण्डल  की  बंठक  में

 दिलाया  गया  था  ।  सभा  तथ्यों  पर  विचार  करने  के  पश्चात  बोड  ने  देखा  कि  परियोजना  लेखों  की

 कार्य-सपादन  लेखा  पराक्षा  प्रूरी  होने  के  बाद  हो  कार्योत्तर  अनुमोदन  परे  एक  अंतिम  निर्णय  लिया

 जा  इसी  लागत  में  वृद्धि  तथा  परियोजना  की  अथंभ्यवस्था  पर  इसके  विपरीत  प्रभाव

 को  रोकने  के  बोर्ड  ने  परियोजना  का  काय॑  चालू  रखने  की  अनुमति  दी

 भविष्य  में  हस  प्रकार  को  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  हुडको  के  निदेशक  मण्डल  ने

 हुडको  में  प्रक्रियाओं  तथा  परियोजना  श्रबंध  पद्धति  को  सरल  एवं  कारगर  बनाने  हेतु  एक  समिति

 संघटित  की  है  जिसमे  4  निदेशक  शामिल  हैँ  ।

 हुडको  द्वारा  आरम्भ  की  गई  अन्य  परियोजनाओं  प्रक्रिया  संबंधी  ऐसी  कोई  चूक  हुडको
 के  निदेशक  मण्डल  के  ध्यात  में  नहीं  भाई  है  ।

 ५३४)
 7.

 ैधिदेशो  पूंजी  निवेश

 134.  भ्रो  सेयब  शाहबुद्दोन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  1991  से  देश  में  औद्योगिक  निवेश  के  लिए  विदेशी  पूंजी  को
 आकर्षित  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये

 गत  तीन  वित्तोय  वर्षो  के  दोरान  प्रति  वर्ष  किस-किस  देश  से  तथा  किस-किस

 ओद्योगिक  उप-क्षत्र  के  लिए  कुल  कितनी  विदेशी  पूंजी  और
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 इक  ०न्‍भभआ  थक

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  कितनी  विदेशी  पूंजो  आने  की  सम्भावना  है  ?

 3.  उद्योग  मंत्रालय  थें  राज्य  मंत्री  दो०  जे०  :  देश  में  ओद्योगिक  निवेश
 के  लिए  विदेशी  पूंजी  आकर्षित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  किये  गये  उपाय  24  वित्तीय  को
 संसद  के  दोनों  सदनों  में  रखे  गए  आद्योगिक  नीति  वक्‍तब्य  में  उल्लिखित  हैं  ।

 भौर  अलग-अलग  देश  से  और  अलग-अलग  ओऔद्योगिक  उप  क्षेत्र  से  वित्तीय
 वर्षयार  विदेशी  पूंजी  की  कुल  प्राप्ति  के  बारे  में  आंकड़ों  मंबंधी  सुचना  मंत्रालय  में  नहीं  रखी  जाती

 तथापि  दिए  अनुमोदित  विदेशी  निवेश  की  मात्रा  के  देशवार  ब्यौरे  और  (2)  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दोरान  दिए  गए  विदेशी  सहयोग  के  अनुमोदनों  के  उद्योगवार  ब्योरे  ओर

 के  रूप  में  संलग्न  चालू  वर्ष  के  दौरान  के  अंत  तक  अनुभोदित  विदेशी  निवेश
 की  राशि  लगभग  28,968  लाख  रुपये  हैं  ।

 न्‍सक-०>नम+-णम»७»क मकर  क

 से  के  दौरान  अनुमोदित  बिदेशों  सिवेश  का  देशवार  ध्यौरा

 लाखों

 क०  देश  का  नाम  1988  1989  1990

 सं०

 ै  2  ओ  4...  5
 1.

 आस्ट्रेलिया  10.01  300.00  62.80

 2...  आस्ट्रिया  163.90  52.00  74.35

 3.  बेललियम  न+  32.52  —

 4...  बहारिन
 जा

 णणा
 —

 5.  ब्राजील  40.00  न  71.98

 6.  बुलगेरिया
 न  न  --

 हि  कताडा  26.00  117.00  66.00

 8...  चेकोसलावाकिया  15.00  139.00  —

 4  9...  डेनमार्क  176.38  980.00  272.32

 10.  दुबई  णा  जा
 न+

 11...  एफ०  आर०  जी०  3099.90  12032.85  1951.22

 12.  फिनलैंड  46.64  103.50  56.66
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 रह

 13...  फ्रांस  फ्रांस  1177.97  845.69..  888.00

 14.  जो०  डी०  आर०  -  न  _

 15...  हांग-कांग  56.10  110.25  25  115.00

 10.40  न+

 17.  ईरान  न  —  —

 18.  आयरलेंड  10.00  —  —

 19.  इटली  2786.74  690.44  682.74

 20.  जापान  1742.58  877.93  500.15

 21...  कोरिया  45.00  33.75  706.24

 22...  कुकेत  न  285.00  न+

 23.  लक्जमबर्ग  40.00  —  —

 24...  प्रलेशिया  --  12.50

 25...  मेक्सिकों  200.00  257.25  —_—

 26...  नीदरलेंड  105.30  230.56  376.61

 27...  नाें  349.90  338.50  4.00

 28...  पएनामा  ना
 ा  ाः

 29...  साऊदी  अरबिया  ना
 न  --

 30...  सिंगापुर  462.60  348.6  8  न+

 31.  स्पेन  160.00  न  —

 32.  स्वीडन  84.00  416.80  33.82

 33...  स्वोटजरलैंड  273.73  774.26  1350.70

 34.  ताईकान  56.22  न+  64.18

 35...  यू०  के०  1390.75  3346.14  906.70

 36...  यू०  एस०  ए०  9713.73  6215.59  3348.24

 37.  यू०  एस०  एस०  आर०  44.00  958.00  7
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 2  3  4  5

 38...  युगोस्क्षाविया  9.00  न-+
 न

 39,  एन०  झआर०  भाई०  1679.90  2117.76  524.88

 40.  चोन  रा  20.00  न

 41.  ग्रीस  न+े  8.00  न

 42.  पौरलेंड
 न  33.00  न+

 43...  थाईलैंड  न+  न+  16.25

 44.  यू०  ए०  ई०  —  —
 जला  अ  चन  न  नन++  ee  ऑनाननननगरनगरगरग  जननकन  नाना  जन  +  जरन्‍थ-+

 कुल  23975.75  31666.56  12832.14

 वर्ष  1984  से  1990  के  दौरान  ओर  1991  तक  सरकार  हारा  अनभोदित
 विदेशों  सहयोग  के  भामलों  के  उल्योग्य।र  ब्योरे

 “  फफ७फ७फ७फऊफतप्फफऊऋआखफ्फ्््ऑअऊअ  ्"तभतऋ#चू र  र्  उृइृइउ_उ
 ऋ०  उद्योग  का  नाः  1988  1989  1990
 सं०

 ॥.रः  2  3  4  5
 —  ---+-......

 1...  धातुकर्मी  उद्योग  27  30  26

 2...  इंघन  6

 3.  बायलर  तथा  भाष  उत्पादक  संयंत्र  2  11  है

 4.  प्राइम  मूवस  जनरेटर  के  2  2

 5...  वैद्युत  उपकरण  183  99  88

 6...  दृरसंचार  23  37  69

 4  7...  परिवहन  38  30  22

 8.  भौज्ञोगिक  मशीनें  141  59  75
 9.  मक्कीनी  ह  21  9  24

 10  कृषि  मशीनें  3  3  न
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 2  3  4  5

 अथ  मूविग  मशीनें  4  --  --

 विविध  यांत्रिक  तथा  इंजीनियरिंग  68  26  88

 कार्यालयों  के  तथा  घरेलू  10  18  7

 उपक  रण

 लिकित्सकीय  व  शल्यजिकित्सकीय  18  6  3

 उपकरण

 औद्योगिक  ओऔजार  43  35  38

 वेजशानिक  भऔौजार  3  5  लि

 गणितीय  सर्वेक्षण  एवं  रेखाचित्र  संबंधी  #  2  ना

 ओऔजार

 उवेरक  2  4  ध्गा

 रसतायन  के  96  66  66

 फोटोग्राफिक  कछ्ची  फिल्में  व  कागज  2  न्पू
 ना

 रंग  सामग्री  ना
 जा

 भौषधि  तथा  भेषज  10  12  2

 वस्त्र  छपी  अथवा  प्रसंस्कत  है  6  10

 बस्त्रों

 कागज  उत्पादों  सहित  कागज  भौर  लुगदी  7  7  7

 बोनो  _  -

 फरमंम्टेशन  उद्योग  ज+
 ना

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  11  15  7

 सब्जी  तेल  तथा  वनस्पति  2  5  -

 कास्मेटिक  और  टायलेट  संबंधी  3  1  2

 सामग्री

 रबड़  का  सामान  11  34  10

 चमड़े  का  सामान  और  पिकरसे  है  10  7

 गल्यु  तथा  जिलेटिन
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 1  2  3  4  5

 हे
 कब  पू  ्यय

 34.  सिरेमिक्स  20  3

 35.  सोमेंट  और  जिप्सम  उत्पाद  5  3  6

 36.  इभारती  लकड़ी  के  उत्पाद  ।  2  न

 37.  रक्षा  उद्योग  न  न

 38.  सिगरेट
 न

 गा
 न्+

 39.  परामर्श  सेवा  39  20  13

 40  विविध  उद्योग  97  605 7  73

 योग  926
 या

 605  रा  666

 चखंडोगढ़  का  विस्तार  (7 वि
 भरी  पथन  कुमार  अंसल  :  क्या  शहरो  विकास  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 न  क्‍या  सरकार  का  चंडीगढ़  भोर  इसके  दो  पंचकला  तथा  मोहाली  के  भावी

 विस्तार  छोर  विकास  और  साथ  हो  आस-पास  के  अन्य  क्षंत्रों  का  भी  शहरीकरण  करने  के  कुछ
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 गदि  तो  चंडीगढ़  में  गंदी  बस्तियों  के बनने  को  रोकने  तथा  इसके  पर्यावरण
 को  खराब  होने  से  बचाने  हेतु  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  सम्श्नालय  में  राज्य  मम्त्री  एस०  :  (6)  से  सूचना
 एकज्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रथ  दी  जाएगी  ।  [77-73

 खंडीगढ़  में  सार्वजनिक  उच्चानों  का  रल-रखाव
 किक

 आओ  पवन  कुमार  बंसल  :  क्‍या  दाहरी  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  संध  राज्य  क्षेत्र  चंडीगढ़  में  सावंजनिक  उद्यानों  के  रखरखाव  पर  कितनी

 धनराशि  खर्च  को  गई  ?

 - 4
 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 अण्डोगढ़  में  भभिक  कालोनियों  में  जन  सुविधाएं

 137.  भी  पथन  कुमार  बंसल  :  कया  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 चंडीगढ़  की  श्रमिक  कालोनियों  में  जन  सुविधाएं  उपलब्ध  कराए  जाने  हेतु  क्‍या

 मानदंड  निर्धाल्त  किए  गए  और
 छ्

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  वहां  आरंभ  किए  गए  ओर  पूरे  किए  गए  मुख्य  सार्वजनिक

 निर्माण  कार्यों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  दिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  और  सूचना

 एकत्र  की

 Ty  है
 तथा  सभा-पटल  रख  दी  जाएगी  ।

 छा  7४7  शशि  क्षेत्रों
 में  की

 चंडीगढ़  में  केन्द्रीय  सरकार  के  आवासीय  क्षेत्रों  में  पानो  को  बरें

 138,  श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  क्या  शहूरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  चण्डीगढ़  में  सरकारी  क्वार्टरों  में  रह  रहे  केन्द्रीय  सरकार  के
 चारियों  से  लिए  जाने  वाले  पानी  के  प्रभारों  की  दरों  में  भारी  वृद्धि  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 क्‍या  अब  पानी  की  दरें  इन  क्वार्टरों  के  किराये  से  अधिक

 धाहरो  जिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 त  ७  राजसहायता  समाप्त  करने  के  पश्चात  रसायन  उरंरकों  को  कुल  बिक्रो  Y

 139.  श्री  के०  पी०  उन्‍्मोक्ृष्णन  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रसायन  उवेरकों  पर  से  राज  सहायता  हटाये  जाने  के  पश्चात  इनकी  कुल  बिक्री  का
 राज्यवार  ब्योरा  क्‍या

 क्या  कुल  बिक्री  में  गत  तोन  वर्षों  के  आंकड़ों  की  तुलना  में  कमी  आधी

 क्‍या  राज  सहायताओं  के  समाप्त  अथवा  कभ  करने  के  प्रभ!ब  का  कोई  अध्ययन  किया
 गया  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रसायन  और  उबरक  मंप्रालय  में  राज्य  संत्री  खिन्ता  :  से  यार
 निम्न  विश्लेषण  अर्थात्‌  अमोनियम  अमोनियम  कैलशियम  अमोनियम
 नाइट्रेट  तथा  सल्फेट  ऑफ  से  राज  सहायता  समाप्त  की  गयी  थी  ।  इन  चार  निम्न  विश्ले

 ४ उबरकों  से  उलब्ध  न्यूट्रीएन्ट  कृषि  में  प्रयुक्त  कुल  न्यूट्रीएन्ट्स  का  एक  निम्न  प्रतिशत  ही  २
 सहायता  की  समाप्ति  के  पश्वात  उवंरकों  की  राज्य-वार  उठान  की  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 है

 के दौरान स्यूद्रीएन्ट्स में उव रफ्रों की खपत के नवीनतम अनुमान फसल मौसम के शैरान उवंरकों के उठान में गत वर्ष मे इसी अवधि की तुनना में कोई कमी नहीं दर्शाता । | के दौरान न्यूट्रीएन्ट्स पी० और की खपत का अनुमान 63.50 लाख टन * . ै चि बे लगाया गया है जबकि इसकी में गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 57.47 लाख टन
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 केरल  में  मालाबार  क्षेत्र  में  परमाणु  विजलो  संयंत्र  |

 श्री  के०  पो०  उस्तोकृष्णन  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  मालाबार  क्षेत्र  में  परमाणु  बिजली  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 विचा  राधीन  और

 यदि  तो  इस  सम्बस्ध  में  अब  तक  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालथ  में  राज्य  मंत्रो  सागरेट
 लेकिन  यह  कार्य  प्रारस्भिक/अन्वेषणात्मक  अवस्था  में  है  ।

 आन्प्र  प्रदेश  तथा  कन्नूर  जिले  में  पेरिगोज  सहित  केरल  में  स्थलों  की
 अन्वेषणात्मक  जांच  की  गई  इन  प्रस्तावों  को  पुनरीक्षा  और  मूल्यांकन  के  विविध  चरणों  से

 गुजरना  होगा  ।  है
 32५५  टात+

 हन्दो
 रण

 महाराष्ट्र  ओर  स्य  प्रदेश  में  बनस्पति  तेल  मिलों  को  स्थापना  हेत  प्रस्ताव

 141,  श्रो  बिलासराब  नागनाथरादव  गडेबार  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  जिचार  महाराष्ट्र  और  प्रष्य  प्रदेश  में  वनस्पति  तेल  मिलों  को

 स्थापना  करने  के  लिए  आशय  पत्र/नौद्योगिक  अनुशा  पत्र  जारी  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 क्‍या  तेल  की  कुछ  मिलों  को  सहकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  प्रयोजनाथ्थ  कौन  से  स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  ?

 लागरिक  पू्ति  ओर  सार्वजनिक  बितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालहोल
 से  भारत  सरकार  के  उद्योग  मंत्रालय  बी  दिनांक  2  1991  के  प्रेस  नोट  संसया

 9  (1991  के  अनुसार  तेल  मिलों  की  स्थापना  से  सम्बन्धित  कार्यों  हेतु  किसो  लाइसेंस  को
 आवश्यकता  नहीं  है  बशतें  कि  निर्माण  हेतु  प्रस्तावित  वस्तु  लघु  क्षत्र  के  लिए  आरक्षितन  हो  या
 प्रश्तावित  परियोजना  स्थल  किसी  जितकी  जनश्वख्या  199)  की  जनगणना  के  अनुसार  10
 लाख  से  अधिक  की  मानक  शहरी  क्षत्र  सीमाओं  की  परिधि  से  25  कि०  मी०  के  भीतर  स्थित

 ॥  a:
 नहो  4.  »  2०

 ]

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  तोन  हिस्सों  में  बांटना

 142.  करी  भोरेदवर  साथे  :  कया  शहरो  विकास  मंत्री  यट  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  तीन  हिस्सों  में  बांटने  का  बिचार

 179
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 भर

 क्‍या  सरकार  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  तीन  हिस्सों  में  बांटने  के  विरोध  में

 कोई  अध्यावेदन  प्राप्त  हुआ  भौर

 यदि  तो  सरकार  की  इस  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शहरी  घिकास  मस्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  और  सरकार
 ने  1987  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  पुनसंरचना  के  लिए  ताकि  यह  मास्टर  प्लान  तैयार

 भूमि  का  विकास  और  निपटान  तथा  अन्य  आकस्मिक  कार्यकलापों  जैसे  प्रमुख  कार्यों  के
 संकेद्रित  हो  सके  तया  एक  पृथक  आवास  बो्ड  ओर  एक  पृथक  सस्‍लम  बोडई  की  स्थापना  करने  का
 निर्णय  लिया

 और  सरकार  को  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  कमंचारी  यूनियनों  से  कुछ
 बेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  यह  आशंका  व्यक्त  की  गई  कि  प्रस्तावित  पुनर्गठन  उनके  हितों  को  नुकसान
 पहुंचाएगा  ।  सरकार  का  यह  विचार  है  कि  प्रस्तावित  पुनर्गठन  से  कर्मचारियों  के  हितों  पर  प्रतिकुल
 प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  Jeon

 Bie

 143.  थी  सोरेहबर  साथे  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राश्यवार  कुल  कितने  रोजगार  कार्यालय

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  इन  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  वर्षबार  कुल  कितने
 लोगों  को  रोजगार  प्रदान  किया

 क्या  रोजगार  कार्यालयों  को  और  अधिक  लाभकारी  बनामे  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तस्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या  भौर  *

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 अर  संजालय  में  उप  संत्री  पथन  सिह  :  1991  के  अग्त  की
 स्थिति  के  मनुसार  देश  में  कार्य  कर  रहे  रोजगार  कार्यालयों  रोजगार  सूचना  एवं
 मार्गदर्शन  ब्यूरो  की  संख्या  दर्शान  वाला  विवरण  संलग्म  है  |

 पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  रोजगार  में  लगाये  गये
 नौकरी  चाहने  वालों  को  संख्या  निम्न  प्रकार

 बचे  .  रोजगार  में  लगाये  गए
 व्यक्तियों  की  संख्या

 हु

 1988  3.29
 है

 1989  2.89

 1990  2.64



 29  1913  लिखित  उत्तरे

 )  रोजगार  कायलणों  के  कम्प्यटरोकरण  के  एक  कार्यक्रम  को  एक  चरणबद्ध
 तरीके  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ताकि  इन  कार्यालयों  ढ्वारा  नौकरी  चाहने  वालों  के  बारे
 संधारित  सूचना  के  प्रबंधन  में  सुधार  किया  जा  सके  ।

 विवरण

 1991  के  अन्त  में  देश  में  रोजगार  कार्यालयों  रोजगार  सचनता
 एयं  मार्गब्शंन  ब्यूरो  को  संख्या

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  रोजगार  कार्यालय

 ”
 रोजगार  सूचना  एवं
 मार्षदर्शन  ब्यूरो

 2  3

 1.  आन्च  प्रदेश  33

 2.  अरुणा चल  प्रदेश  1

 3.  असम  52

 4.  बिहार  64

 5.  गोवा

 6.  गुजरात  42

 7.  हरियाणा  88

 हिमाचल  प्रदेश  15

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  14

 10.  कर्नाटक  57

 11...  केरल  45

 12.  मध्य  प्रदेश  63

 13.  महाराष्ट्र  42

 14...  मणिपुर  9

 15.  मेघालय  7

 16.  मिजोरम  3

 17.  नागालैंड  7
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 in  2  ब

 19.  उड़ीसा  ए्यया/र्ेएुए्श्नजफपफ

 20.  पंजाब  42

 20...  राजस्थान  9।

 सिक्किम  *

 22.  तमिलनाडु  ५3

 23,  त्रिपुरा  94

 24.  उत्तर  प्रदेश  94

 25.  पश्चिम  बंगाल

 संध  शासित  प्रदेश

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  ।

 2...  चंडीगढ़  »

 3  दादरा  एण्ड  नगर  हवेली  ।

 4  दिल्ली  ५0

 5.  दमन  और  दीव  »

 6  लक्षद्वोप  |

 7  पांडिचेरी  ।

 ब  प्ञ

 की  :  का  ध  में  कोई
 रोजगार  चुफालु  कार्य

 नहीं  कर  रहा  है  a

 कम्प्यूटरों  में
 बेदिक  गणित  का  प्रयोग

 {fare}  डा०  लक्ष्मो  लारायण  पांडेय  :  क्‍या  प्रधान  सस्त्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  कम्प्यूटरों  में  वैज्ञानिक  और  वैदिक  गणित  के
 प्रयोग  को  बढ़ावा  देने  का  विचार  iN

 क्या  राष्ट्रीय  वेद  विद्या  प्रतिष्ठान  ने  रड्की  विश्वविद्यालय  के  माध्यम  से  वंदिक
 गणित  के  प्रयोग  के  संबंध  में  प्रकाशनाथं  कोई  पाण्डुलिपि  तैयार  फी

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्‍या  है  भर  यह  पुस्तक  कब  तक  प्रकाशित  को  जाएगी
 और  इसमें  प्रकाशित  किया  जाते  वाला  वेदिक  गणित  से  संबंधित  अन्य  ब्यौरा  क्‍या  और

 182
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 केन्द्रीय  विद्यालयों  तथा  अन्ब  शिक्षा  संस्थाओं  में  दसवीं  ओर  भाठवीं  कक्षा  के  छात्रों
 4  वैदिक  गणित  सीखने  के  लिए  दिए  जा  रहे  अवसरों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  खंग्रो  सार्गरेट
 सरकार  ने  कम्प्यूटरों  में  वंदिक  गणित  के  अनुप्रयोग  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  की  दिशा

 में  अध्ययन  शुरू  किया  है  ।

 से  उपलब्ध  सूचना  के  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद
 सी०  ई०  बआार०  ने  माध्यमिक  तथा  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालयों  के  शिक्षकों  के  लिए

 अपने  मैनुअल  को  समृद्ध  करने  की  सामग्री  के  रूप  में  उसमें  वेदिक  गणित  के  संबद्ध  साटित्य  शामिल
 करने  की  योजना  बनाई  जिन्हें  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  में  विकसित
 किया  जा  रहा

 ]
 145. wt बसुवेष आचार : क्‍या

 आल  मई अभिक  ॥

 भरी  बसुवेष  आचार  :  क्‍या  प्रधास  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बाल  श्रमिकों  के  परिवारों  के  लिए  बित्तीय  मुआवजा  देने

 हेतु  कोई  प्रावधान  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  पैन  सिह  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  ॥॒

 बाल  श्रम  और  1986  उन  कतिपय  व्यवसाओं
 तथा  कार्यों  में  बाल  श्रमिकों  का  नियोजन  प्रतिषिद्ध  और  विनियमित  करता  है  जिन्हें  अधिनियम  की

 अनुसूची  में  शामिल  किया  गया  है  ।  कारधाना  1948,  मोटर  परिवहन  कर्मकार
 1961  आदि  जैसे  अन्य  श्रम  कानून  हैं  जो  बाल  श्रमिकों  का  नियोजन  या  तो  प्रतिषिद्य

 अथवा  विनियमित  करते  हालांकि  बाल  श्रमिकों  की  समस्याएं  मुख्य  रूप  से  सामाजिक-आधिक

 मजबूरियों  के  कारण  राष्ट्रीय  बाल  श्रम  नोति  1987  में  घोषित  की  गयी  ताकि  बाल  श्रम  से

 संबंधित  विभिन्न  श्रम  कानूनों  को  कड़ाई  से  लागू  क्रिया  जा  सके  और  जहां  कहीं  संभव  हो  बाल
 श्रमिकों  को  लाभ  प्रदात  करने  के  लिए  सामान्य  विक्रास  काय्यंत्रमों  पर  ध्यान  केन्द्रित  किया  जा  सके

 जिसमें  सरक्रार  की  गरीबीं  उन्मूलन  योजनाओं  के  अन्तगंत  बाल  श्रमिकों  के  परिवारों  के  लिए  आय

 अर्जन  वाले  कार्यक्रम  शामिल  हमें  बाल  श्रम  की  बहुलता  वाले  उन  क्षेत्रों  में  रोजगार  से

 निकाले  गये  बालकों  बाल  कर्मकारों  के  लिए  विशेष  स्कूलों  की  स्थापना  करके  उचित  रूप  से

 पुनर्वात्तित  करने  के  लिए  विशेष  परियोजनाएं  शुरू  करने  की  परिकल्पना  की  गयी  है  जहां  समेकित

 पोगदान  पैकेज  जिपमें  प्रतिषिद्ध  नियोजनों  से  निकाले  गये  बालकों  के  लिए
 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  तथा  वजीफा  शामिल  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।
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 ु 146. भी गोबिस्य we मुस्हा : क्‍या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा

 यभुगापार  के  क्षेत्रों  मे ंराशन  कार्ड  जारी  करता
 न

 भी  गोबिस्य  अगा  सुब्हा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  के  यनुनापार-क्ष  त्र  में  राशन  कार्ड  जारी  करने  हेतु  आवेदन  पत्र  इनकी
 जांच  किए  जाने  के  लिए  कई  महीनों  से  लम्बित  पड़े  रहते  हैं  और  कई  मामलों  में  जांच  +ए  जाने
 के  बावजूद  राशन  समय  पर  जारी  नहों  किए  जाते

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 उक्त  आवेदन  पत्रों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 नागरिक  पृथि  ओर  सा्थजनिक  वितरण  मन्त्रालय  में  राज्य  मरत्री  कमालुद्दीम  :
 से  नीचे  दिए  गए  ब्यौरे  के  अनुसार  खाद्य  काई  जारी  करने  हेतु  3655  आवेदन  सलम्बित

 पड़े  हैं  :--
 अवन्‍>ः>»जम«न्‍म

 |  दिलों  से  कम  7  दिनों  से  को  दिनों  से

 किन्तु  दिनों से  कम  किन्तु एक  महीने  से  कम

 333  25  7

 खाद्य  कार  जारी  करने  के  वास्ते  इन  आवेदनों  का  निपटान  इसलिए  नहीं  क्रिया  जा

 इन  मामलों  में  मौका  पढ़ताल  पूरो  नहीं  की  जा  सकी  थी  ।  क्षेत्रीय  कार्थलियों  को  निदेश  दिया  गया

 है  कि  वे  ऐसे  सभी  भाबेदनों  का  शीघ्रता  से  निपटान  करें  जो  7  दिनों  से  अधिक  की  अभ्रवधि  से
 लम्बित  पड़े  हैं  ।  ०»

 रे  5
 |  807

 राज्यों  ढ्वारा  जबाहुर रोजगार  ग्रोजना  के  अन्तगंत  आवंटित  धनराशि  को  अम्य  प्रयोजनार्थ
 खर्च  किया  जाता

 भो  मोहन  सिह  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  जिसके  अन्तगंत  बिकास  काये
 केवल  ग्राम  पंचायतों  को  हो  नहीं  बल्कि  खण्ड  और  जिला  बोड़े  स्तर  पर  भी  सौंपा  के
 प्रयोजनाथं  जवाहुर  रोजगार  योजना  की  शर्तों  को  उदार  बनाने  का

 कया  केन्द्र  सरकार  को  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ने  पूरा  आश्वासन  दिया  है  कि  जवाहर
 रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  आबंटित  धनराशि  को  केवल  ग्रामीण  विकास  पर  ही  खच  किया

 और
 !

 क्‍या इस उद्देश्य हेतु आबंटित घनराशि को कुछ राज्यों में अन्यथा खर्च किया गया यदि तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इस संबंध में क्या कारंबाई की गई है अथवा करने विचार है ?
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 प्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्री  जी०  :  सरकार
 4  जवाहर  रोजगार  योजना  की  जिनमें  ग्राम  स्तर  पर  प्राम  पंचायतों  और  जिला  स्तर

 पर  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेन्सियों  तथा  जिला  परिषदों  की  मार्फत  कार्यक्रम  को  कार्यान्बित  करने
 की  व्यवस्था  निर्धारित  की  गई  में  कोई  परिवतंन  करने  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 जवाहर  रोजगार  योजना  केवल  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  मजदूरी  रोजगार  सृजित  करने  के

 लिए  एफ  केन्द्रीय  प्रायोजित  कार्यक्रम  राज्य  सरकारों  को  इस  आश्वासन  के  साथ  निधियां
 उपलब्ध  कराई  जाती  हैं  कि  वे  इनका  इस्तेमाल  केवल  ग्रामीण  क्षत्रों  के  लिए  ही  करेंगे  ।

 भारत  सरकार  की  जानकारी  में  ऐसे  कोई  उदाहरण  नहीं  हैं  जहां  इन  निधियों  की
 अन्यथा  खथं  किया  गया  हो  ।  यदि  ऐसे  कोई  उदाहरण  सिद्ध  होते  हैं

 ५

 भारत  सरकार  इस
 प्रकार  अपव्यय  की  गई  राशि  की  वसूली  करेगी  ।  श्र ल्जाल  छझ॑ूत  1६  ठ््थ

 झुरणी-झोंपड़ियों  के  मालिकों  का  सालिकाना  हक  देना  हैं
 148.  भरी  मोहन  सिह  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  कलकत्ता  और  चारों  महानगरों  में

 झोंपड़ी  वहां  पिछले  चार  वर्षों  से  रह  रहे  निधन  व्यक्तियों  एवं  आर्थिक  दृष्टि  से कमजोर
 वर्ग  के  लोगों  को  झुर्गी-कोंपड़ियों  का  मालिकाना  हक  देने  का  विचार

 क्‍या  इन  झुरगी-झों  पड़ियों  के  मालिकों  को  बैंकों  से  ऋण-सुविधा  प्रदान  करके  इन
 गंदी  बस्तियों  में  आवासों  में  सुधार  करने  की  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  और

 कया  इन  चारों  महानगरों  में  से  प्रत्येक  में  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वाले  लोगों  के  बारे

 में  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  अन्य  आंकड़े  उपलब्ध  हैं  और  यदि  तो  इसके  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  (+)  नहीं  ।

 विकासਂ  एक  का  विषयਂ  है  तथा  मलिन  बस्तियों  के  सुधार  और  निध॑न  व्यक्तियों  को

 मालिकाना  अधिकार  देने  के  अपनी  आवश्यकताओं  तथा  प्राथमिकताओं  के

 समय  राज्य  सरकारों  द्वारा  तैयार  किए  जाते  हैं  तथा  क्रियान्वित  को  जाती  हैं  ।

 आवास  तथा  शहरों  विकास  निगम  के  समाज  के  आधिक  दृष्टि  से  कमओर  वर्ग

 के  लाभभोगियों  (1050  रुपये  तक
 मासिक  भाप  के  के  शहरी  क्षेत्रों

 22,000  रुपये  तक  की  अधिकतम  लागत  की  एक  आवास  योजना  इसके  हुडकों
 11,000  हवये  की  अधिकतम  लागत  तक  मरम्मत/संव्धन  के  लिए  सहायता  देने  की  भी  ब्यवस्था

 करता  है  ।

 राष्ट्रीय  आवास  वाणिज्यिक  बैंकों  ते  क्षेत्रीय  अथवा  «ाज्य  आवास  बिस्त

 संस्थाओं  के  जिनका  40  वर्ग  मीटर  से  कम के  क्षेत्र  में  रिहायशी  यूनिट  बताने  का  भी  लक्ष्य

 प्रक  सहायता  प्रदान  करने  के  एक  पुनः  विछ्त  पोषण  योजना  चला  रहा

 दिल्‍ली  दिल्‍ली  सहकारी  आवास  वित्त  झुग्गी-झोंपड़ो  समूहों  के  बहु-उहूं  श्यीय
 सहकारी  समितियों  अन्य  सामूहिक  आवास  सहकारी  समितियों  के  समान  आधार  पर  ऋण

 उपलब्ध  कराता  है  ।
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 सही-सही  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  केन्द्र  सरकार  को  दी  गई  सूचना  के

 अनुमानित  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं  :--

 महानगर  का  नाम  महानगरों  में  पहचान  महानगरों  में  का

 सं०  की  गई  स्‍लम  निवासियों  को  स्‍्लम  निवार्धियों
 की  जनसंड्या  समिति  की  अधुमानित

 जनसंख्या

 लाखों

 ग्रेटर  बम्बई

 2  दिल्ली  32.08

 3.  कलकत्ता  30.28  43.86

 4.  मद्रास

 5  लीनो  का  भण्डार

 थी  सोहन  सिंह  :  क्या  लाद्य  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगे  कि  :

 कया  देश  की  जरुरत  को  पूरा  करने  के  लिए  वर्ष  क्षेत्र के  के  लिए  चीनी  का
 भ्ण्झार  पर्याप्त  और

 यदि  तो  चीनी  के  भण्डार  की  क्‍या  स्थिति  है  ?

 खाद  सन्जालय  के  राज्य  सम्त्रो  तरण  :  हां  ।

 तक  चीनी  फैक्ट्रियों  क ेपास  चीनी  का  स्टाक
 लाख  टन  था  ।

 9५%
 0  ८०2०७  के

 ह

 छू  २४2  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  क ेलिए  समिति
 भो  पृष्वोराज  इ।०  नया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  भौर  उनके प्रशासनिक  मंत्रालयों  के  विवादों  तथा  सरकारो  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  उपक्रमों  के  आपसी
 नजर  रखने  के  लिए  सरकार  को  एक  समिति  का  गठन  करने  के  लिए  कहा

 यदि
 डसका  अ्योरा  क्‍या  है  ?

 विवादों  पर
 और

 तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  आरे  में  यदि  कोई  कारंकाई  की  गई  तो

 घ

 उच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०  :  हां  ।
 उक्त  समिति  को  गठित  करने  के  लिए  का  रंवाई  की  जा  रही

 186



 र  .

 29  1913
 पर  लीन

 री
 i

 लिश्वित  उत्तर
 लिखित  उत्तर

 क  घी करेंगे  कि
 अभिवासी  भारतीयों  हारा  निवेश

 भो  पृथ्लोराज  डो  ०  चब्हाण  :  क्‍या  प्रधान  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  हो  में  अनिवासी  भारतोयों  को  भारत  में  नये  उद्चमों  में  दी
 प्रतिशत  तक  की  हक्यिटी  का  निवेश  करने  की  अनुमति  दी

 यदि  तो  तत्सम्बसधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  अभिवासी  भारतीयों  को  पुराने  एककों  में  इक्विटी  रखने  को  अनुमति  दी
 जायेगी  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  पो०  जे०  :  से  वित्त  मम्त्रालथ  में
 भारत  सरकार  ने  28  के  प्रेस  नोट  के  तहत  निर्धारित  शर्तों  के  अनुसार  अनिवासी

 भारतीयों  और  ओवरसीज  कार्पोरेट  जो  उनके  स्वामित्व  में  को  उच्च  प्राथमिकता
 वाले  उद्योगों  तथा  अन्य  उद्योगों  में  तक  इक्विटी  का  निवेश  करने  की  अनुमति  दी/है  ।

 नी  बज
 उपभोक्ता  बस्तुओं  के  मूल्य  निर्धारित  करने  हेतु  आयोग  27८८)

 '

 ग

 क्‍या  उपभोक्ता  वस्तुओं  की  उत्पादन  लागत  और  जिस  दर  से  उन  वस्तुओं  को
 पोक्‍ताओं  को  बेचा  जाता  है  उसके  बीच  कोई  सम्बन्ध

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  कृषि  मूल्य  आयोग  को  तरह  औद्योगिक  और  उपभोक्ता  उत्पादों  के

 मुल्य  निर्धारण  के  लिए  कोई  स्थायी  आयोग  नियुकक्‍त  करने  का  विचार  है  ताकि  निर्माताओं  द्वारा  तय

 किए  गए  मूल्यों  पर  प्रभावी  नियन्त्रण  लगाया  जा

 152.  भी  सदन  लाल  खुराना  :  क्‍या  प्रधास  भरती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (8)  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 लागरिक  पूति  और  सार्वजलिक  वितरण  सरालय  में  राज्य  सम्त्री  कपालुहोन  ध्रहमव  ,  :

 ओर  अधिकांश  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  उत्पादन  लघु  उद्योग  तथा  अनःप्रा रिक  क्षेत्रों  में

 होता  है  ।  इन  वस्तुओं  को  कीमतें  उनकी  मांग  और  आपूर्ति  के  आधार  पर  निश्चित  की  जाती

 जो  इन  वस्तुओं  की  निवेश-लागत  पर  आधारित  होतो  उपभोकक्‍ताभों  को  इनको  आपूर्ति  खुले
 प्रतिस्पर्धी  बाजार  में  की  जाती  है  ।

 से  उपोक्षता  वस्तुओं  के  मूल्यों  और  आपूर्ति  पर  सरकार  द्वारा  निरन्तर  मजर  रखी
 जातो  है  तथा  जब  भी  इन  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  असाम।नन्‍्य  वृद्धि  होती  है  अथवा  खुले  बाजार  में  मांग
 को  तुलना  में  इनकी  आपूर्ति  घटतो  उचित  कदम  उठाये  जाते  है  ।  सरकार  इन  वस्तुओं  को  आपूर्ति
 बढ़ाने  और  साथ  हो  इनके  मूल्यों  को  उचित  स्तर  पर  बनाए  रखने  के  लिए  उचित  कदम  उठाती
 है  ।  इसको  महेनजर  रखते  हुए  औद्योगिक  भौर  उपभोक्ता  उत्पादों  के  मूल्य  निर्धारित  करने  हेतु
 स्थायी  आयोग  नियुक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  वियाराधीन  नहीं  है  ।
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 न्यू  पैटर्न  1979  के  अन्तगंत  पंश्लोकृत  व्यक्तियों  को  फ्लंटों  का
 आवंटन

 153,  भरी  भदन  लाल  खुराना  :  कया  धाहरो  विकास  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्‍या  सरकार  का  न्यू  पैटने  1979  के  सभी  पंजीकृत  ब्यक्षितयों  को  फ्लैटों  का

 आबंटन  करने  हेतु  समयबद्ध  योजना  तैयार  करने  का  विचार

 पदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  1979  की  न्यू  पैटने  स्क्रीम  को  पुछ्तिका  में  अन्तविष्ट  प्रावधानों  का  कई  लोगों

 को  हानि  पहुंचाकर  कई  बार  उल्लंघन  किया  गया/उनमें  परिवर्तन  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  :  ओर  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  ने  न्यू  पेट  1979  के  शेष  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  भाठवीं  योजना  अवधि

 के  वौरान  भूमि  और  आधारभूत  सेवाओं  के  अध्यधीन  फ्लेंट  आबंटित  करने  के  लिए  ढोस  योजनाएं

 बनाई

 नहीं  ।
 ट्टत

 4

 (5
 प्रश्न

 ही  नहीं  उठता  ।

 )  रप  पेटने  \ 7a पेटने स्कीम, 1979  के  अभ्तगंस  फ्लेटों  का  निर्माण

 154.  क्री  मबन  लाल  खुराना  :  कया  शहरो  विकःस  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 न्यू  पंटनं  1979  के  अन्तगगंत  वर्ष  1987,  1988,  1989,  1990  ओर

 1991  |  के  दौरान  कितने  डो०  डी०  ए०  फ्लेटों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  था  और  वास्तव  में
 कितने  फ्लैटों  का  निर्माण  किया  गया  कितने  फ्लंटों  का  लोगों  को  कब्जा  दिया

 कया  फ्लैंटों  के  निर्माण  के  लक्ष्य  में  गिरावट  भाई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 वर्ष  1991  तथा  इसके  बाद  के  वर्षों  में  निर्धारित  मकानों/फ्लटों  का  निर्माण  पूरा
 करने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाये  गये  भौर

 (2)  इस  योजना  के  अन्तगंत  श्रेणीवार  सभी  पंजीकृत  भावेदकों  को  कब  तक  फ्लेट  आराबंटित
 कर  दिए  जायेंगे  और  क्षेत्रवार  फ्लंटों  का  कहां  निर्माण  किया  जाएणा  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एस०  :  (6)  संलग्न  वियरथ  के

 अनुसार  ।

 और  वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  गिरावट  आने  के  कारण  इस  ”

 प्रकार

 (1)  बाह्य  विद्युतीकरण  +ये  और  कनेक्शन  की  विलम्बित

 (2)  पानी  और  मल-निर्यास  *े  बिलम्बित
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 (3)  ठेकैदारों  द्वारा  धौमी

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 (€)  न्यू  पैटर्न  के  शेष  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  भूमि  तथा  आधारभूत  सुविधाओं
 की  उपलब्धता  के  1994-95  तक  फ्लैट  भाबंटित  किए  जाने  की  सम्भावना

 विधरण

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  निर्धारित  लक्ष्यों  की  तुलना  में

 बनाए  गए  फ्लैटों  की  कुल  संख्या  नीचे  इंगित  की  गई  है  :

 वर्ष  निर्माण  किए  गए  फ्लैटों  फ्लैटों  के  निर्माण  के
 की  कुल  संख्या  लिए  लक्ष्य

 1986-87  8,828)  कोई  लक्षप  निर्धारित
 4  नहीं  किए  गए  थे  ।

 1987-88  7-88  18,7584

 1988-89  23,931  21,473

 1989-90  89-90  21,012  21,637

 1990-91  8,846  12,500

 ]  च्जध  पी  हि  न  ही  ॥  ५  5  -  Jo

 दिल्‍लो  जिकास  प्राधिकरण  तथा  बिल्‍लों  प्रशासन  हारा  भूसि  का  अधिप्रहण

 155.  की  मशन  लाल  खुराना  :  कया  शहरी  विकास  सन्‍्जो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण/दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  किसानों
 की  कितनौ  भूमि  कਂ  अधिग्रहण  किया  गधा  और  इसके  लिए  कितती  धतराशि  का  मुआवजा  दिया

 क्‍या  अधिप्रहित  भूमि  पर  कुछ  बड़े  भवन  निर्माताओं  ने  अथंध  कढ्आा  कर  लिया  है
 ओर  उस  पर  अहुमंजिले  भवनों  का  निर्माण  कर  लिया

 अधिब्रहित  भूमि  के  कितने  क्षेत्र  पर  अवैध  कब्जा  कर  लिया  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  अधिकारियों  भऔौर  भवन  निर्माताओं  के  विरुद्ध  कार्यवाही  को

 गई  है  ?

 शहरी  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  गत  तोन  वर्षों  के

 दौरान  अधिग्रहण  की  गई  भूमि  का  क्षेत्रफल  तथा  मूल्यांकित  मुआवजा  निम्तामुसतार  है  :
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 वर्ष  क्षेत्रफल

 आयोजना  आयोजना-सिम्न
 #

 बीचा  बिस्वा  बीषा  बिस्वा

 1988-89  104  02  1676  15

 भायोजना  104,97,098  25  रुपये

 भायोजना-भिन्‍न  127,24,683.15  5  रुपये

 1989-90  812  04  1317  16

 आयोजना  149,82,294  81  रुपये

 क्रायोजना  154,30,994.22  4.22  रुपये

 1990-91  984  05  115  15

 आयोजना  521,46,536.01  रुपये

 आवधोजमा-भिन्‍न  128,04,108.94  रुपये
 डससजरनन-सफस डड  चल

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रथ  दी  जाएगी  ।

 ]  2.50)  *९०५०)  मध्य प्रवेश में ore लधु  न

 मध्य  प्रवेश  में  रग्ण  लधु  उद्योगों  को  पुमः  चालू  करने  के  लिए  सहायता  देगा

 156.  भ्रो  एूल  चन्द  बर्मा  :  क्‍या  प्रधान  मन्ज्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 केस्द्र  सरकार  ने  रुप्ण  लघू  उद्योगों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  वर्ष  1990-91  के
 दौरान  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  कुल  कितनो  सहायता  प्रदान  की  और

 1991-92  के  लिए  कितनी  घनराशि  देते  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मस्त्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  पो०  जे०  :  भारतीय  रिजय॑
 द्वारा  संकलित  नवीनतम  उपलब्ध  आंकड़े  सितम्ब  ',  1989  के  अन्त  तक  के  हैं  और  इन  आंकड़ों  के

 अनुसार  मध्य  प्रदेश  में  जीव्यक्षम  रोगी  लघु  उद्योग  एककों  की  सख्या  257  थी  जिन  पर  बैंकों  का
 24.69  करोड़  रुपया  कर्ज  बकाया  था  ओर  उपचार  कायंक्रम  के  अधीन  रखे  गये  रोगी  लघ  उद्योगों
 की  संस्या  |  57  थी  जिन  पर  19.75  करोड़  रुपये  का  बेंक  ऋण  बकाया  था  ।

 रोगी  लघु  उद्योगों  के  पुनरुज्जीवन  सीमान्त  धन  योजना  के  अधीन  संघ  सरकार  द्वारा  मध्य
 प्रदेश  के  लिए  मंजर  की  गयी  कुल  राशि  ।99।  के  अन्त  तक  5  लाख  रुपये

 5

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  भारतीय  लंघु  उद्योग  विकास  बैंक  ने  पुनर्वास  हैतु  अपनी  पुनवित्त
 योजना  के  अन्तगंत  मध्य  प्रदेश  के  रोगी  लघु  उद्योगों  को  सहायता  44.50  लाख  रुपये  मेजर  किये
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 हि  वर्ष  1991-92  के  दौरान  सहायता  के  लिए  अब  तक  मध्य  १देश  सरकार  को  ओर  से
 सीमाम्त  घन  योजना  के  अधीन  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 ia

 विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  से  असेम्बली  सिस्टमਂ  का  गायब  होता मत  रिक्ष  केन्द्र
 158.  भी  साईमत

 झी  थो०  एस०  विजयपराघबन  :

 कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  से  सेटेलाइट  लॉच  विहिकलਂ  का

 महत्वपृर्ण  उपकरण  असेम्बली  सिस्टमਂ  1991  के  प्रथम  सप्ताह  से  गायब

 यदि  तो  इस  उपकरण  की  महायता  से  सेटेलाइट  लॉच  विहिफलਂ  को
 अन्तरिक्ष  में  छोड़ने  की  प्रक्रिया  में  आने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या
 कायंवाहो  की  गईं

 दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  क्रायंवाही  की  गई

 (a)  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  वया  ठोस  और  कारबर
 कदम  उठाए  गए  और

 क्‍या  इस  नुकसान  से  ए०  एस०  एल०  वी०  के  प्रक्षेपण  कार्यक्रम  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  साग्गरेट
 और  ए०  एस०  एल०  वी०  फिन  के  खोए  हुए  दो  एकल  15  क्ि०ग्रा०  स्टेनलेस  स्टील  के

 भाग  विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  तिरूवनस्तपुरम  के  परिसर  से  सुरक्षित  अवस्था  में  प्राप्त  हो
 गए  ए०  एस०  एल०  वी०  फिन  असेम्बली  के  अग्रणी  कोर  से  सम्बन्धित  यहु  उपस्कर  वास्तविक

 उहान  उपस्कर  नहीं  अपितु  यह  भूमि  पर  कुछ  संरचनात्मक  जांच  करने  के  ही  उपयोग  में
 लाया  जाता  भतः  1992  में  प्रमोचत  के  लिए  निर्धारित  ए०  एस०  एल०  बी०  को  इस
 उपस्कर  के  कारण  किसो  प्रकार  की  कठिनाई  का  सामना  नहीं  करना  पड़ा  क्णेंकि  यह  उपस्कर

 भूमि  पर  जांच  के  लिए  ही  था  तथा  हसे  दो  सप्ताह  की  अवधि  में  निर्मित  किया  जा  सकता
 इसके  साथ  अग्रणी  कोर  सहित  फिन  असेम्बली  के  उड़ान  रूपान्तर  का  निर्माण  कर  लिया  गया

 है  तथा  इसे  राकेट  में  पहले  ही  समाकलित  जिया  जा  चुका  है  ।

 ॥  और  जिन  परिस्थितियों  में  यह  उपस्कर  गुम  हुआ  इसके  लिए  जिम्मेदारी
 निर्धारित  करने  तथा  व्यापक  उपायों  की  सिफारिश  जिसमें  भविष्य  में  ऐसी  घटना  की

 पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  उठाये  जाने  वाले  सुरक्षा  मम्बन्धी  उपाय  भी  शामिल  के  बारे  में  व्यापक

 जांच  के  लिए  पहले  ही  कारंवाई  की  जा  चुकी  है  ।

 (३)  नहीं  ।
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 बिहार  ओर  उड़ीसा  में  कम्प्यूटर  केना  ग
 159.  भी  साईमन

 '

 को  राम  ठहल  चोधरी  :

 क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्री  यह  बत  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  और  उड़ीसा  में  और  अधिक  कम्प्यूटर  केन्द्र  खोलने  दा  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  बिहार  और  उड़ीसा  में  किन-कित  स्थानों  पर  ऐसे  कम्प्यूटर  केन्द्र  श्ोले

 जाने  की  संभावना

 ऐसे  कम्प्यूटर  केन्द्र  स्थापित  करने  में  कितना  खर्च  होने  की  संभावना  और

 बिहार  और  उड़ीसा  में  पहले  से  ही  चालू  कम्प्यूटर  केन्द्रों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 योजना  और  कार्यक्रम  क्रियास्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  एच०  आर०  :
 जी  नहीं  ।

 भौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 राज्य  सरकारों  को  कम्प्यूटर  भाधारित  सेवाएं  मुहैम्या  कराने  के  लिए  अपने  लक्ष्य  के

 अनुसार  राष्ट्रीय  सूच्ना  ट्शि!न  केन्द्र  ने  मिग्नानुसार  बिहार  तथा  उड़ीशा  में  कम्प्यूटर
 केन्द्रों  की  स्थापना  की  है  ।

 स्थाम  स्थापित  कम्प्यूटर a  ae
 बिहार

 एन  आई  सी-बिह।र  राज्य  केन्द्र  एन

 बिहार  राज्य  सरकार  इंदिरा  कम्प्यूटर
 बेली  पटना

 39  जिला  मुब्यालय  प्रत्येक  जिले  में  80386
 आधारित  सुपर  कम्प्यूटर

 उड़ीसा

 एन  भाई  सी  क्षत्रीय  सचिवालय  एन  ई  सी-एस  1000
 सुपर  कम्प्यूटर

 भुवनेश्वर
 13  जिला  मुख्यालय  प्रत्येक  जिले  में  80386

 आधारित  सुपर  कम्प्यूटर
 80386  आधारित

 सुपर  कम्प्यूटर

 राजस्व  मंडलीय  आयुक्त  का

 बरहामपुर
 वनजजतजन-ज+  --  ०... --  ....
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 सोमेंट  कारपोरेशन  भकफ  इंडिया  हारा  चिसोड़गढ़  में  सोसेस्ट  फंक्‍्टरी  को  स्थापना

 160.  श्री  गिरधारों  लाल  भागंव  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 क्या  सीमेंट  कारपोरेशन  भाफ  इंडिया  ने  चित्तौड़गढ़  में  उपलब्ध  घूने  के  पत्थर  के

 प्रचुर  भण्डार  के  आधार  पर  वहां  एक  सीमेंट  की  फैक्टरी  स्थापित  करने  की  योजना  प्रस्तुत  की

 और

 सरकार  उक्त  परियोजना  को  कब  तक  मंजूरी  दे  देगी  तथा  इसके  लिए  अपेक्षित  घन
 कब  तक  उपलब्ध  कराएगी  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पी०  के०  :  और  सीमेंट  कारपोरेशन

 आफ  इंडिया  लिमिटेड  सी०  ने  जिला  चित्तोड़गढ़  में  शम्भुपुरा  के  निकट

 सीमेंट  फैक्टरी  की  स्थापना  के  लिए  एक  संभाव्यता  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  तथापि  यह  प्रस्ताव
 साक्तवों  मोजनाकधि  में  निध्चियों  के  दबाबों  के  कारण  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सका  ।

 जयपुर में  मलजल  भिकास  प्रणाली
 “  5“  7

 [०७

 161.  भ्रो  गिरधारी  लाल  भागंब  :  क्‍या  धाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे
 किः

 क्या  विश्व  बैंक  ने  जयपुर  में  मलजल  निकास  प्रणाली  के  बिकास  के  लिए  19  करोड़
 रुपये  को  राशि  मंजूर  की  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 शहरी  विक्वास  मंत्रासय  में  राज्य  संद्रो  एम०  :  नहीं  ।

 राजस्थान  सरवर  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  जानकारी  के  जयपुर  के  लिए  बय  1980  विश्व
 बैंक  सहायता  प्राप्त  राजस्थान  जल  आपूर्ति  तथा  बल-निर्यास  परियोजना  के  7.7194

 करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  एक  मल  निर्यास  योजना  मंजर  की  गई  थी  ।

 वित्तीय  कमियों  के  जयपुर  के  मल-निर्यास  योजना  1.92  करोड़  रुपये
 की  अनुमानित  लागत  वर्ष  1985  में  पुन  तैरयना  की  गई  थी  जिस  मद  पर  वर्ष  1988  तक
 2.1124  करोड़  रुपये  का  व्यय  हुआ  ।  उसके  बाद  जयपुर  के  लिए  कोई  भनन्‍्य  मल  निर्यास  योजना

 मंजूर  नहीं  की  गई  है  ।  a  ।  -  ९  ८
 ]  Da  cael  “?

 ह

 अजमेर  के  लिए  पेयजल  को  व्यवस्था

 _4  162.  भी  गिरधारों  लाल  भारभंज  :  क्या  शहरी  विकास  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  ः

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने
 बीसलपुर  पेयजल  योजना  के  अन्तर्गत  अजमेर  में  पेयजल

 उपलब्ध  कराने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  को  पेयजल  वितरण  तंत्र  के  संबंध  में  14  करोड़  रुपये  का  पैकेज
 प्रस्ताव  पेश  किया
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 क्या  उस  शहर  की  पेयजल  की  घोर  शमस्या  को  दुष्टिगत  रखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार

 का  विचार  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  का  और

 (7)  यदि  तो  इसे  कब  तक  मंजूरी  दिये  जाने  को  सम्भावना  है  भौर  यदि  तो

 क्यों  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  एम०  :

 राजस्थात  सरकार  ने  बिलासपुर  जलाधृत्ति  परियोजना  के  अंतगंत  अजमेर  शहर  के  लिए  बितरਂ

 नेटबर्क  हेतु  14.177  करोड़  रुपये  की  अमुमानित  लागत  का  एक  अल्ताव  अस्तुत  किया  था  ।

 इस  मंत्रालय  में  केन्द्रीय  लोक  स्वास्थ्य  और  पर्यावरणीय  इंजीनियरी  संगठन
 पी०  एच०  ई०  ई०  द्वारा  7.754  करोड़  रपये  की  अनुमानित  लागत  के  प्रस्ताव  को

 तकनीकी  दृष्टिकोण  से  अनुमोदित  किया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  क्‍योंकि  सकनीकी  अनुमोदन  के  पश्चात  भारत  सरकार  से  कोई
 और  मंजूरी  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 roche
 ४.  २५०५  “

 )  केरल  सें  औद्योगिक  निवेश

 163.  झी  पो०  शोी०  थामस  :  कया  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरात  तथा  बतेमान  समय  में  केन्ठ्रिय  सरकार  द्वारा  केरल  में
 भौद्योगिक  निबेश  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  लगाई  गई  भर

 अन्य  राज्यों  में  इस  क्षंत्र  में  औसतन  कितना  निवेश  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  और  31-3-1990  तक
 विगत  तीन  वर्ष  अर्थात्‌  1986-87,  1987-88  एवं  1988-89,  केवल  जिस  अवधि  की

 जानकारी  उपलब्ध  के  दौरान  केरल  राज्य  तथा  एक  साथ  अन्य  सभी  राष्यों  के  केन्द्रीय  सरकारी
 क्षेत्र  के  उद्यमों  में  सकल  परिसम्पत्ति  के  रुप  में  निवेशित  राशि  तथा  डसका  प्रतिशत  इस  प्रकार

 194



 । id हि रपट

 “7

 ७००)

 क्रग्ष

 eg

 »_ )

 06

 (00007)

 -.

 89

 (७86)...

 पा

 निज

 ----

 2९९

 (४६५38

 ६४८88

 (८,

 5७)

 (८४86)

 (६#*86)

 (0५-86)

 (४४-)

 ४70८9

 ८8808

 ८५६६6

 2७542

 (७.७

 2308

 ५)

 हक
 |)

 (८57)

 (0५)

 +
 62

 है ६

 &
 0

 ढूै|

 7+-

 हा

 __

 ४३३

 3

 -

 ट

 ई

 #

 ६

 ट

 |]

 ्

 ८

 जाओ

 ज-ः

 आते

 ोा

 अ

 नमन

 जता

 ़ससससओततत.3-+--+नम-न

 ने

 ८8

 -/86

 -

 2४७७...

 जज

 ब

 अनमभमाक

 5|

 (22४

 2४:28)

 ४६७४३
 ४

 ४७
 ३

 ४५७४

 शनि

 शी

 9

 ५

 जज

 पपपपभपभभन

 ै:पपपपभपभतपपिभपपपभपपप-+हे॑--न

 ७

 (६

 20५)

 जा

 198



 लिखित  उत्तर  (16  20  1991
 1/1ेे51:.ाा3  5  थी  उन  उस्‍न्‍_चततते

 प्रलनाड  विकास  केरल  को  धनराधि

 164.  भरी  पो०  सी०  थामस  :  क्या  प्रधान  लंजी  यह  क्ताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तीन  वर्षों  के  मलनाड़  विकास  केशल

 को  कितनी  धनराशि  भाबंटित  की

 क्या  इस  समिति  द्वारां  उक्त  धनराशि  को  समुचित  उपयोग  में  लाया  गया

 क्‍या  सी०  ए०  पी०  ए०  आर०  टी०  ने  इस  समिति  द्वारा  शुरू  तथा  पूरा  किए  गए
 कार्यों  का  कोई  मूल्यांकन  किया  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सी०  ए०  पी०  ए०  आश०  टी०  के  पास  इस  समिति  से  प्राप्त  नए  विकास  कार्यों
 के  लिये  कुछ  आवेदन  पत्र  लम्बित  पड़े  और

 (8)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की

 ग्रामीण  जिकास  संत्रालय  में  राज्य  भरत्री  उत्तमभाई  एच०  :  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  मलनाड़  विकास  समिति  को  लोक  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  विकास
 परिषद  द्वारा  स्वीकृत  की  गई  निधिमां  नोचे  दर्शायी  गई

 वर्ष  स्वीकृत  की  गई  निष्ियां
 दछपये

 1989-90  19.34

 1990-91  श्म्ब
 1991-92  9.59*

 ~~  ना  —
 +*  स्वीकृति  पत्र  जारी  किया  जा  रहा  है|

 ओर  1989-90  के  दोरान  स्वीकृत  की  गई  पस्योजनाओं  का  लोक  कायेक्रम
 तथा  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद  के  मानीटर  द्वारा  मूल्यांकन  किया  गया  है  और
 उनका  निष्पादन  सन्‍्तोषजनक  पाया  गया  है  ।

 ओर  (2)  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतगंत  केवल  एक  परियोजना  लोक  कार्यक्रम
 तथा  प्रामीण  प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद  के  पास  लम्बित  पड़ी  अब  इसे  9.59  लाख
 रुपये  की  राशि  स्वीकृत  कर  दी  गई  है  ओर  संस्वीकृति  पत्र  जारी  किया  जा  रहा  है  ।

 की  ae
 &)  आप  प्रदेश  में  राज-सहायता  प्राप्त  चाबल  योजना

 १९.  )१  जा
 165.  भी  आरਂ  सुरेमा  रेड्डो  :  कया  अधान  अन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  गे  सम्पूर्ण  राज्य  में  राज-सहायता  क्राप्त  चावल  योजना  को

 लागू  करने  का  निर्णय  लिया
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 यदि  तो  प्रस्ताक्षत  योजना  यये  भ्रमु्ध  विशेयवाएं  बता

 इस  पर  कितना  वास्तविक  व्यय

 क्‍या  केंद्रीय  सरकार  ने  अन्य  राज्यों  को  भी  यह  योजना  आरम्भ  कश्ने  का  आग्रह
 किया  और

 (8)  योजना  कब  तक़  शुरू  किए  जयते  की  सम्भाववा  है  ?

 कागश्कि  पूर्लि  ओर  शायजनतिक  क्तिरण  संज्रालय  में  राज्य  मंत्रो  काल
 खजमहाधतायुका  दरों  बर  ऋत्॒ल  उफ्लब्ध  कराने  को  योजना  के  तहत  समूथा  आप  क़्देश

 राध्य  अक्‍ता  है  ।

 प्रति  वर्ष  6,000  र०  या  इससे  कम  ad  आय  वाले  परिवारों  के  लिए  यह  योजना

 लागू  ऐसे  परिवारों  को  हरा  कार्ड  दिया  जाता  है  और  प्रति  महं  ने  प्रति  व्यक्ति  5  कि०  प्रा०
 चावल  दिया  जाता  परन्तु  एक  कार्ड  पर  प्रतिसाह  दिए  ज्ञाने  वाले  चावल  की  अश्विकतम  सीमा
 25  कि०  ग्रा०  ऐसे  कार्डघारियों  के  लिए  चावल  का  निर्गम  मूल्य  1.90  र०  प्रति  कि०  ग्रा०

 1990-91  में  इस  योजना  के  अंतगंत  लगभग  21.0  लाख  मी०  टन०  चावल  जारी  किया  गया  था

 जिसके  तहत  लगभग  106  लाख  परिवार  बाते  हैं  ।

 1990-91  में  राज्य  सरकार  द्वारा  कुल  368.5  करोड़  इफ्ये  को  राक्शहायआ  का

 भार  उठाया  गया  था  तथा  1991-92  में  बह  राशि  लगभग  523  करोड़  सपने  हो  जाने  १

 अनुमान  है  ।  mo  eS  दि

 बहीं  ।  «  ३५४६)  )0+7  २१०

 अश्त  नहीं  उठता  4

 केन्द्रीय  पूल  के  लिए  साधान्मों  को  लरोद

 166.  श्री  आर०  शुरैता  रेडही  :  कया  खाद्य  मंत्रों  यह  धताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  केन्द्रीय  पूल  के  लिए  फसल  कटाई  के  मौसम  के  छौरांन  अधिकतम
 सम्भव  खाद्यान्न  खरीदने  के  लिए  कोई  सहयोजित  ओर  विश्चित  अधियान  झुक  किया  है  ताकि
 सरकार  खाद्यान्न  को  कमी  के  महीनों  में  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  में  बुद्धि  को  रोकने  के  लिए
 बाजार  में  प्रभावी  ढंग  से  नियंत्रण  रख

 यदि  तो  क्या  सभी  राज्यों  ओर  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  क्रेलद्दीय  पूल  के  लिए
 श्रधिकतम  खाद्यान्न  की  खरीद  करने  की  सलाह  दी  गई

 ह  यदि  तो  कया  केन्द्र  सरकार  खाद्यान्‍्तों  के  पर्याप्त  भण्डार  रखने  के  लिए  उत्सुक

 हैः
 कैसत्रीय  कूल  के  लिए  धाश्यान्मों  की  खरीद  के  लिए  केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों

 द्वारा  क्‍या  प्रयास  किए  जा  रहे  भौर

 (७)  यदि  तो  अब  तक  कितनी  मात्रा  में  खाद्यान्‍नों  को  खरीद  की  गईं  तथा  कितनी
 मात्रा  में  खाद्याननों  की  खरीद  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ?

 191
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 ज्् कातय  मसजालय  के  राज्य  मन्‍त्रो  तरण  :  हां  ।

 हां  ।

 हां  ।

 1990-91  के  मानसून  मौसम  के  दौरान  कम  और  अपर्याप्त  वर्षा  होने  के  कारण

 और  कुछ  ह॒द  तक  खरीफ  की  पैदावार  को  क्षति  पहुंचने  की  आशंका  के  परिणामस्वरूप  खरीफ  के

 खाद्यास्नों  की अधिकतम  वसूली  करने  के  लिए  खाद्य  मंत्रालय  ने  सभी  प्रयास  किए  वसूली
 मौसम  शुरू  होने  से  राज्यों  के  खाद्य  सचिवों  की  बेठक  भायोजित  की  गई  थी  ओर  केन्द्रीय  खाद्य
 सचिव  ने  अधिकतम  वसुली  करने  के  लिए  सभी  पग  उठाने  की  आवश्यकता  पर  जोर  दिया
 राज्यों  से  यह  भी  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  घान  ओर  चावल  की  वसूली  के  मामले  में  किसो

 निश्चित  स्तर  तक  वसूली  विशेषकर  पश्चिम  मध्य  प्रदेश  और  बिहार  ज॑से  बड़े
 घान  उत्पादक  राज्यों  में  घान  की  वसूली  करने  पर  भी  जोर  दिया  गया  ।  इन  राज्यों  में  यदि  भारी
 संख्या  में  एजेन्सियों  को  लगाया  जाये  भीर  दूर-दराज  तथा  अन्दरूनी  इलाकों  में  मूल्य  समर्थन
 परिच्ालनों  की  सुविधा  दी  जाये  तो  उस  दशा  में  वहां  अधिक  मात्रा  में  धान  की  वसूली  की  जा
 सकती  है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  भी  ऋण  की  बोरियों  की  उपलब्धता  और  खाद्यान्नों
 को  जल्दी  दुलाई  आदि  को  सुनिश्चित  कर  वसूली  अभियान  को  सफल  बनाने  के  लिए  सभी
 बावश्यक  प्रबंध  कर  लिए

 (8)  चूंकि  केन्द्रीय  पुल  के  लिए  किसानों  द्वारा  खाद्याननों  को  बिक्री  अपनी  स्वेज्छा  से  की  ९
 जाती  है  भोर  किसानों  को  यदि  अपने  उत्पाद  का  दाम  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  अधिक  मिलता  है
 तो  वे  उसे  ऊंचे  दामों  पर  बेचने  के  लिए  स्वतन्त्र  होते  इसलिए  वास्तव  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित
 करना  ध्यवहाये  नहीं  वर्तमान  खरीफ  विपणन  मौसम  1991-92  के  दोरान  15  1991
 तक  चावल  के  हिसाब  से  धान  सहित  32.45  लाख  मीटरी  टन  चावल  को  वसूली  कर  ली  गई

 .  ४४  है  ८9  जिदेशो  औद्योगिक  एककों  हारा
 उद्योगों

 को  स्थापना

 167.  भरी  आर०  सुरेसा  रेड्डी  :
 भी  भवण  कुमार  पढेल  :

 भरी  रवि

 कया  प्रधान  सस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  औद्योगिक  मीति  की  धोषणा  होने  के  बाद  विदेशी  औद्योगिक  एककों  ने  भारत
 में  निवेश  करने  में  काफी  रुचि  दिखाई

 यदि  तो  क्या  20  ब्रिटिश  फर्मों  ने कतिपय  स्पष्टीकरण  मांगे

 अन्य  किन-किन  देशों  ने  भारत  में  औद्योगिक  एककों  की  स्थापना  करने  में  गहरी  रुचि
 दिलाई  और

 इसकी  नवीनतम  स्थिति  क्‍या  है

 कि कितेनी विदेशी फर्मों को भारत में अपनी यूनिटें स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है ?
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 उद्योग  मम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  पो०  ले०  :  से  1991
 में  सरकार  द्वारा  घोषित  नई  भौद्योगिक  नीति  से  विदेशी  औद्योगिक  यूनिटों  में  भारत  में  निवेश  करने
 की  पर्याप्त  रचि  उत्पन्न  हुई  विभिन्‍न  देशों  की  विदेशी  फर्प  विभिन्‍न  मंचरों  पर  नई  ओद्योगिक
 नीति  के  संबंध  में  अतिरिक्त  सूचना  अथवा  स्पष्टीकरण  मांगते  रहे  भारत  में  निवेश  करने  में

 दि  बढ़ी  नई  औद्योगिक  नीति  की  धोषणा  के  बाद  जारी  किए  गए  विदेशी  सहयोग  अनुमोदनों
 की  संझया  का  देश-वार  ब्यौरे  का  एक  विवरण  संलग्न  हैं  ।

 विवरण

 1-8-1991  से  31-10-1991  को  अवधि  के  दोरान  अनुमोदित  विदेशों  सहयोग
 प्रस्ताथों  के  देधा-बार  ब्पोरे

 देश  का  नाम  अनुमोदित
 विदेशी  सहयोग
 प्रस्तावों  की  संख्या

 1  2

 1.  आस्ट्रेलिया  1

 2.  आस्ट्रिया  2

 $.  बेल्जियम  3

 4.  ब्राजील  1

 5.  कनाडा  4

 6.  चैकोस्लोवाकिया

 7...  डेंनमार्क  3

 8...  फिनसंण्ड  हि  2

 9...  फ्रांस  8

 10  जमंनी  40

 11  हांगकांग  2

 2  12  इटली  20

 13  जापान  17

 14  कोरिया  3

 15  नीदरलेंड  9



 लिखित  उत्तर  206  8

 2  ५

 वितरण प्रणाली  पोलेण्ड  2

 स्काटलैण्ट
 78...  सिगापुर  4

 स्पेन
 *

 20.  सऊदी  भरेबिया

 स्वीडन  9

 22...  स्विट्जरलैंड

 23.  लाइवान  2

 24.  बू०  क े०  43

 25...  यू०  एस»  ए०  56

 26.  यू०  एस०  एस०  आर  5

 योग  254.
 रु

 सार्वजनिक जितरण  प्रणालो  से  भुद्रास्फीति  में  बद्ध

 भरी  आर०  सुरेख  रेशडी  :  कया  प्रधान  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृफ  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इंडियन  इंस्टीट्यूट  ऑफ  पब्लिक  एडमिनिस्ट्रेशन  द्वारा
 वितरण  प्रणाली  से  मुद्रास्फीति  में  वृद्धिਂ  शीर्षक  से  एक  पत्र  में  व्यक्त  किए  गए  विचारों  की
 कारी

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?

 सागरिक  पूर्ति  और  सायजमिक  वितरण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दोग
 से  सावेजनिक  वितरण  प्रणाली  की  भूमिका  के  सम्बन्ध  में  विभिष्क  विद्वानों  सथा

 संस्थाओं  द्वारा  अलग-अलग  विचार  व्यक्त  किए  गए  सार्वजनिक  बितरण  प्रण्यली  की  आपूर्ति
 अनुपूरक  स्वरूप  की  होती  है  तथा  अन्य  उपायों  के  साथ-साथ  इसे  भी  मुद्रास्फीति  विरोधी  उपाय
 समझा  जता  सावंजनिक  वितरण  श्रणाली  के  जरिए  निर्मुक्त  ब्ाद्यान्न

 की मात्रा केस्द्रीव पूलਂ में खाद्यास्त का सुरक्षित भंडार बनाने की विभिनन क्षेत्रों की पारस्परिक जरूरतों आदि पर निभर करती सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबृत और सुप्रवाही बनाने का निरन्तर प्रयास करती रहती है तथा इस प्रणाली में होने काले कदाश्यारों को रोकने भौर उनके बएरे में दंडित करने के लिए उपाय करती रहती है । 300.
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 आशप्म  प्रदेश  सें  पिछड़े  जिले  <9]

 169.  भी  ०  एम०  बी०  बी०  एस०  सूति  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आतन्ध्र  प्रवेश  में  उन  जिलों  का  ब्यौरा  कया  है  जिन्हें  पिछड़ा  धोषित  किया  गया  है  तथा

 जो  भौद्योगिक  एककों  की  स्थापना  के  लिए  केन्द्रीय  राजसहायता  प्राप्त  कर  रहे

 क्‍या  किसी  जिले  को  पिछड़ा  जिला  घोषित  करने  के  मानदंड  का  पुननिर्धारण  करते  का

 कोई  प्रस्ताव

 (7)  क्या  आन्ध्र  प्रदेश  के  जिलों  की  सूची  में  और  जिलों  को  शामिल  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  भारप्र  प्रदेश  में  केस  द्वारा
 घोषित  पिछड़े  जिले  हैं  --

 महबूब
 श्रीकाकुलम  और
 कप और  नहीं  ।

 बी  हे  २०१
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ४

 महाराष्ट्र
 और  आश्प्र  प्रदेश में

 चीनो  को  फेक्टरियां
 170.  भी  एस०  थो०  बी०  एस०  मूति  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  और  आन्ध्र  प्रदेश  में  अलगशभलग  इस  समय  चीनी  की  कितनी  फैक्टरियां  हैं
 तथा  उनकी  वर्तमान  अनुमानित  क्षमता  कितनी  है  और  गन्‍ते  की  खेती  कितनी  भूमि  पर  होती  है
 और  गनन्‍ने  का  उत्पादन  कितना  होता

 क्‍या  केरद्रीय  सरकार  के  पास  महाराष्ट्र  और  आन्फ्र  प्रदेश  की  सरकारों  से  चीनी  की
 फैक्टरियां  स्थापित  करने  की  भनुमति/लाइसेंस  देने  के  संबंध  में  कोई  आवेदन  पत्र  लम्बित  पढ़े
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 खाद्य  मंत्रालय  के  र/ज्य  मंत्री  ततलण  :  वांछित  सूचना  निम्न  प्रकार
 ः

 30-9-91  संस्थापित  1990-91  1990-91

 मौजूदा  चोनी  क्षमता  के  दौरान  के  दोरान

 फैक्ट्रोयों  की  गलता  क्षेत्र  गस्ले  का
 सं०  उत्पादन

 |  को  हेक्टेयर
 टन

 महाराष्ट्र  444

 2.  आकऊा  प्रदेश  34  5.523
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 व  महाराष्ट्र  और  आन्क्र  प्रदेश  राज्य  के  286  लम्बित  आवेदन  पन्नों  का  ब्यौरा

 संलग्न  विवरण  पर  है  ।

 विवरण

 महाराष्ट्र  थ  आंध्र  प्रदेश  के  बिचारार्थ  लम्बित  आवेवत  पत्र

 (30-9-91  को

 जता  नव
 स्थान  सहित  प्रस्ताव  का  ताम  शर्करा  निदेशालय  क्षेत्र

 सं०  आवेदन  पत्र  प्राप्ति
 की  तारोख

 2  3  4

 महाराष्ट्र

 जिला  प्रभानी

 मे०  बाराशिवामन  एसएसके  25-4-90  सहकारी
 तहु०  बाह्मतनगर

 2.  में०  श्री  साईबाबा  एसएसके  25-4-90  सहका  री
 ता०  जिन्टूर

 3.  में०  श्री  जगदम्बा  एसएसके  29-6-90  सहकारी
 ता»  जिन्दूर

 4...  मै०  महाविष्णु  एसएसके  29-6-90  सहकारी
 ता०  गंगाखेड

 5  में०  श्री  दाजेगुर  एसएसके  3-9-90  सहकारी
 तह»  प्रभानी

 6.  मे०  राजधि  साह  महाराज  मागस्वर्गीय  24-10-90  सहका  री
 एसएसके  ता०  गगाभेद

 १.  मै०  तोपई  एसएसके  सहकारी
 ता०  दास्मथनगर

 8.  मै०  गोदावरी  बोरना  एसएसके  12-12-90  सहकारी
 ता०  गंगाभेद

 9. मैं० तोबा भवानी एसएसके के 2-90 सहकारी ता० ब।स्मथनगर
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 वालमीकि  एसएसके  12-3-90  सहकारी
 ता०  पथरी

 श्री  नरसिहा  एसएसके  18-12-89  सहकारी
 शाहपुर

 नागनाथ  एसएसके  16-8-8  9  सहकारी

 पेडगांव

 संत  जनाबाई  एसएसके  4-9-89  =  सहकारी

 प्रभानी
 जिला  फोश्हापुर

 मै०  साहुवाडी  एसएसके  15-2-90  सहका री
 तह०  जि०  कोल्हापुर

 में०  सप्त  गंगा  एसएसके  20-4-90  सहकारी
 वासरीफ  तह॒०  गंगा

 जिला  कोल्हापुर

 मे०  महारानी  ताराबाई  एसएसके  16-8-90  सहकारी
 पेठ  तह०  जि०  कोल्हापुर

 में०  एस०  एम०  जोशी  एसएसके  3-9-90  सहकारी
 तह०  जिला  कोल्हापुर

 में०  भुदरगढ़  तालुका  एसएसके  22-8-90  सहकारी
 तह०  जिला  कोल्हापुर

 में०  कगाल  तालुका  एसएसके  14-9-90  सहकारी
 कगाज  तह०  जिला  कोल्हापुर

 मे०  बैरिस्टर  नाथ  पाई  एसएसके  1-11-90  सहकारी
 ता०  जिला  कोल्हापुर

 में०  श्री  सरस्वती  एसएसके  20-11-90  सहकारी
 तह०  जिला  कोल्हापुर

 मे०  सयाद्री  एसएसके  8-8-89  सहकारी
 जिला  कोल्हापुर

 में०  सिरोल  तालुका  मागस्वर्गीय  28-1-91  सहकारी
 एसएसके  सैनिक  ता०

 जिला  कोल्हापुर
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 गी 24. मै० जतीलिंग एसएसके सहकारी ता० जिला कोल्हापुर जिला बोड 25, में» बेंदसू्यं एसएसके सहकारी ता० जिला बीड 26. में० बलीराजा शेतकारी एसएसके सहकारी स्थान ता० जिला बीड 27. मे० साथी एस० एम० जोशी एसएसके 5-8-90 सहकारी स्थान ता० जिला बीड़ 28. मे० स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह 29-5-90 सहकारी एसएसके स्थान ता० जिला बीड 29. में० शेतकारी एसएसके सहकारी स्थान तालुका जिला बीड 30. में० श्री संत भगवानबाबा एसएसके 28-6-90 सहकारी तालुका जिला बीड़ में० सिद्धविनायक एसएसके 24-7-90 सहका री स्थान ता० जिला बीड 432. में० वेद्यनाथ एसएसके 6-8-90 सहकारी तालुका जिला बीड 33, मं» बंधनाथ एसएसके 24-7-90 सहकारी स्थान ता० जिला बीड 34. में० महात्मा जतिबा फूले एसएसके सहकारी ता० जिला बीड 35. मे० प्रवोदंकर केश्व सीताराम थचकुरी 30-8-90 सहकारी एसएसके तह० जिला बीड 204



 48.
 स्थान  तह॒०  जिला  औरंगाबाद

 लिखित  उत्तर
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 में०  बलीराजा  एसएसके  7-11-90  सहकारी
 ता०  व  जिला  बीड

 में०  किसानराज  एसएसके  28-11-90  सहकारी
 तालुका

 जिला  बीड

 में०  बेंकतावामी  एसएसके  26-10-89  सहकारी
 जिला  बीड़

 में०  एच०  फूले  अम्बेडकर  एसएसके  28-1-91  सहका री
 फूले  ता०

 जिला  बीड़

 मैं०  महात्मा  जतीबा  फूले  एसएसके  19-2-91  |  सहकारी
 ता०  जिला  बीड

 में०  डा०  बाबासाहेव  अम्बेडकर  21-8-91  सहकारी
 एसएसके  ता०
 जिला  बीड

 सिन्धापाना  एसएसके  8-1-90  सहकारी
 लोनी

 जिला  औरंगाबाद

 मैं०  पन्धारीनाथ  एसएसके  2-1-91  सहकारी
 स्थाव  ता०  जिला  औरंगाबाद

 में०  शिवेश्वर  एसएसके  16-3-90  सहकारी
 ता०  जिला  औरंगाबाद

 मै०  हरसिद्धी  एसएसके  25-4-90  सहकारी
 ता/जिला  औरंगाबाद

 में०  श्री  शरद  एसएसके  6-6-90  सहकारी
 ता०  जिला  औरंगाबाद

 में०  श्री  हीराजी  महाराज  एसएसके  5-7-90  सहकारी
 ता०  जिला  औरंगाबाद

 मैं०  छत्रपति  शियाजी  एसएसके  22-8-90  सहकारी
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 49.  में०  भोभ  मोरेश्वर  एसएसके  7-11-90  सहकारी
 ता०  जिसा  औरंगाबाद

 50.  में०  सिउना  एसएसके  23-11-90  सहकारी
 देवगांव  ता०
 जिला  औरंगाबाद

 प्रतिष्ठान  एसएसके  17-12-90  सहकारी
 तह ०  जिला  औरंगाबाद

 $2.  मे०  श्री  एसएसके  17-12-90  सहकारी
 स्थान  ता०

 जिला  औरंगाबाद

 53,  में०  श्री  कृष्णा  एसएसके  21-1-91.  ग्रहकारी
 ता०  जिला  ओ  रंगायाद

 54.  मैं०  महाश्मा  फूले  मागस्वर्गीय  18-1-91  सहुकारी
 एसएसके
 ता०  व  जिला  भौरंगाबाद

 55.  संत  बढ़िनवाई  एसएसके  28-2-91  सहकारी
 ता०  जिला  भोरंगाबाद

 56...  श्री  वी०  बी०  मुख्य  प्रवतंक  23-4-9 1  सहकारी
 श्री  जिविकम  महाराज  एसएसके
 वारलेडी  ता०

 जि०  औरंगाबाद

 57.  में०  यसबंतराव  चौहान  एसएसके  15-4-90  सहकारी
 ता०

 जि०  भौरंगाबाद

 58...  घिरश्नेश्वर  एसएसके  30-5-89  सहकारी
 खुलताबाद

 लिला  चस्प्रापुर

 $9.  मैं०  काशीनाथ  महाराज  एसएसके  20-3-90  सहकारी  हैं
 जिला  चस्द्रापुर

 60.  मैं०  महालक्ष्मी  एसएसके  23-1-90  सहकारी

 -806

 सिम्धेबाड़ी
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 61.  मै०्  काशीनाथ  महाराज  एसएसके  6*5-91  सहकारी
 ता०  चन्द्रापुर

 जिला  उस्मानाबाद

 62.  में०  शिवशक्तित  ओमरगा  तालुका  एसएसके  6-4-90  सहकारी
 ता०  ओमेरगा

 63.  मैं०  डा०  बाबासाहेब  अम्बेडकर  23-5-90  सहकारी
 एसएसके  स्थान

 तहु०/जिला  उस्मानाबाद

 64,  में०  बालाघाट  शेतकारी  एसएसके  28-5-90  सहकारी
 स्थान  ता०  व  जि०  उस्मानाबाद

 65.  में०  भोमेरणा  शेतकारी  सहकारी
 बिरदेव  ता०  ओमेरगा

 -  66.  में०  जय  जबान  जय  किसान  मागस्वर्गीय  24-10-90  सहकारी
 है  एसएसके  ता०  कल्लम

 67.  में०  खोंडेश्वर  शेतकारी  एसएसके  12+10-90  सहकारी
 तह०  कल्‍लम

 68.  मै०  संत  कोरबा  एतएसके  6-9-90  सहकारी
 ता०  कहलम

 69.  मैं०  सम्भोमहादेव  शेतकारी  एसएसके  26-3-91  सहकारी
 कत्ती  ता०  ओमेरगा

 70.  शिवशक्ति  एसऐसके  20-12-89  सहकारी
 भ्म

 71.  विट्ठल  एसएसके  30-10-89  सहका री
 मूरूम

 िला  गड़चिरोलो

 72.  में०
 सिद्धी

 विनायक  एसएसके  21-3-90  सहकारी
 ता०  भरमोवी

 73.  मै०  मारकन्डेश्बर  एसएसके  12-4.91  सहकारी
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 में०  सिद्धार्थ  सहकारी  चीनी  फैक्ट्री  14-12-90  सहकारी
 स्थान  तह॒०  गढ़बचिरोली

 जिला  लदूर

 मैं०  रेना  शेतकारी  एसएसके  6-4-90  सहकारी
 रेनापुर  ता०  लटूर
 मे०  भोमकारेश्वर  एसएसके  6-4-90  सहकारी

 ता०  लसटूर

 मै०  यसवंत  शेतकारी  एसएसके  8-4-90  सहकारी
 स्थान  ता०  उदगीर

 मैं०  यसबंतराव  चौहान  एसएसके  26-4-90  सहकारी
 स्थान  ता०  औसा

 में०  नरसिहकरूपा  शेतकारी  एसएसके  18-5-90  सहकारी
 ता०  औसा

 में०  श्री  शेतकारी  एसएसके  5-6-90  सहका री
 जिला  शटूर

 मैं०  मंजारा  एसएसके  सहका रो
 ता०  लटूर

 मैं०  श्री  गणेशनाथ  एसएसके  14-6-90  6-90  सहकारी
 ता०  लटूर

 मे०  उदयगीरि  एसएसके  6-8-90  सहकारी
 ता०  उदगीर

 मैं०  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  एसएसके  19-9-90  सहकारी
 ता०  उदगीर

 में०  श्री  राजीव  शेतकारी  एसएसके  29-7-91  सहकारी ता०  औौसा

 में०  श्री  गंगाधर  राव  पाटिल  शेतकारी  22-8-91  सहका  री
 एसएसके  ता०  उदगीर

 मे०  शिवशंकर  एसएसके  19-10-89  सहकारी
 मेषा

 मे०  बली  राजा  एसएसके  8-1 .90  सहकारी पटोदा



 29  1913

 | |  2
 _.........

 जिला  है  8 1  |

 89.  में०  दोगाराई  सागरेश्वर  शेतकारी  एसएसके
 ता०  खांसापुर

 मे०  जनता  एसएसके
 ता०  मीराज

 में०  दुधेश्वर  एसएसके
 ता०  मीराज

 मैं०  एसएसके
 ता०  खानापुर

 में०  वसंत  दादा  एसएसके
 आस्था  ता०  वाल्वा

 में०  क्रांति  एसएसके
 ता०  तासगांव

 मैं०  अन्नत  एसएसके
 ता०  वाल्वा

 श्री  मलिका  भर्जुन  एसएसके
 ता०  वाल्वा

 मै०  बच्नक्रा  एसएसके
 ता०  बाल्वा

 मे  खिवक्रिरपा  एसएसके
 तह०  कवथेमानकील

 में०  कक्लंदीर  भाऊ  राव  पाटिल  एदछद्सके
 ता०  बाल्वा

 मैं०  धनेश्वरी  एसएसके

 तह०  जट

 में०  बाब।साहेव  अम्बेडकर  एसएसके
 तह०  बाल्वा

 में०  शेतकारी  एसएसके
 तह०  महाकाल

 में०  तफ्गांद  तालुका  पूर्वा  भाग
 भोराटट  ता०  तासगांब

 3-5-90

 1-6-90

 1-6-90

 6-6-90

 28-6-90

 28-6-90

 16-8-90

 16-8-90

 16-8-90

 30-8-90

 19-9-90

 12-10-90

 24-1¢-90

 17-12-90.

 28
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 104. =  में»  मैनादेवी  एसएसके  25-2-91  सहकारी
 ता०  शिराला

 105.  मैं०  जठ  तालुका  एसएमके  19  9-91  सहकारी
 दरबादाबी

 106.  मे०  आस्ता  एसएसके  1-11.90  सहकारी
 वाल्वा

 101.  मै०  किसान  एसएसके  20-4-90  सहकारी
 ता०  शाहपुर

 लिला  अहमदगगर

 108.  भहिला  देवी  महिला  एसएसके  8-5-90  सहकारी
 तालुका  जामखेड

 109...  में»  मुक्ताबाई  एसएसके  6-6-90  सहकारी
 ता०  रोहुअरी

 110.  में०  श्री  खाटमलोस  दरीदेव  14-6-90  सहकारी ता०  कारजट

 111.  मैं०  कुकोडी  एसएसक  16-8-90  सहकारी
 ता०  श्रोगौंडा

 112.  में०  शेवगांव  भाग  एसएसके  23-8-90  सहकारी डा०  ता०  शेवगांव
 113.  मैं०  श्री  समर्थ  सदगुरू  किशनगिरि  22-8-90  सहकारी बाबा  एसएसके  नेतरासा

 ता०  नेबासा

 114.  में०  नागर  तालुका  एसएसके  4-9  90  सहकारी
 तह०  भहमदनगर  ॒ व  ६ 115  में०

 फूले
 अम्बेडकर  एसएसके  14-9-90  सहकारी कोलगांव  रोड

 ता»  श्रीगौन्‍्डा

 मै०  संगम  सहकारी  एसएसके
 सहकारी स्थान  थे  डा०  ता  तेवसा
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 में०  नन्‍्दादेबी  एसएसके  2-1-91  सहकारी
 ता०  जामसेड

 119.  में०  किसान  क्रांति  एसएसके  2-1-91  सहकारी
 स्थात  ता»  श्रीगौंढा

 में०  जय  बजरंग  एसएसके  8-5-90  सहकारी
 शेवगांव

 जिला  शोलापुर

 में०  मधा  तालका  शेतकारी  एसएशके  8-5-90  सहुका री
 स्थान  एम०  एम०  जोशी  डा०
 ता०  मधा

 मे०  विश्वनाथ  प्रताप  एसएसके  सहकारी

 तालुका  पन्धारपुर

 में०  महालिंग  राय  एसएसके  3-9-90  सहकारी
 ता०  मोहल

 124.  में०  अस्थविनायक  एसएसके  3-9-90  सहकारी
 तह०  मोहल

 125.  में०  महालक्ष्मी  एसएसके  22:8-:90  सहकारी

 स्थान/डा०  तह०  सांगोला

 126.  मेँ»  सूर्या  सीना  एसएसके  24-9-90  सहकारी
 तह०  दक्षिण  शोलापुर

 127.  मेँ०  डा०  हेडश्गेवार  एसएसके  24-10-90  सहकारी
 स्थान  व  डा०  ता०  पन्धरपुर

 में०  श्री  हनुमान  एसएसके  सहकारी
 ता०  मालसिरस

 129.  में०  चन्द्रभाग  एसएसके  9-1-91..  सहकारी
 ता०  पन्धरपुर

 ।  में  श्री  मकई  एसएसके  सहकारी

 डा० ता० करमला में० बलीराजा एसएसके सहकारी
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 मै०  विकास  एसएसके  लि०  +  1-2-91  सहकारी
 ता०  मालसिरस

 में०  मोहल  तालुका  एसएसके  2-491  सहूंका री
 ता०  मोहल

 में»  अभ्बरीस  शागवंत  शेतकारी  एसएश्के  15-4-91  सहकारी
 उपलई  ता०  बारशी

 मै  जीजा  माता  एसएसके  31-1-9  |  सहुकारी
 पिम्मरी

 जिला  असमराधतो

 में०  संत  गाटेगेबाबा  एसएसक  18:5.90  सहकारी
 स्थॉनि/ता०  चन्द्राबाजार

 में  पूरना  एसएसके  19-9-91  सहकारी
 ता०  मोरशी

 जिला  यबतभाल

 मैं०  जंगवम्यथा  एसएसके  11-6.90.  सहकारी
 ता»  केहलूर

 में०  इन्दिरा  एसएसके  2-4-90  सहकारी
 स्थान  व  ता०  नालेगांव

 मं०'शेतकारी  एसएसके  20°11-90  सहुकारी
 दिगरास

 मैं०  श्री  दाता  एसएसके  25-2-91  सहुकारी
 ता०  धाटन्जी

 मे०  मंहा  ओऔदुमबार  एसएसके  28-2-91  सहकारी
 ता०  महागांव

 जिला  पुणे
 मैं०  दोंड  एसएसके  23-5-90  सहुका  री
 स्थान  ता०  दौंड  अर
 में०  श्री  विश्वेश्वर  एसएसके  5-6  90.  सहकारी ता०  दोंड

 में०  इन्दिरेशवर  एसएसके  5-7-90  सहकारी
 स्थान  ता०  इन्दिरापुर
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 में०  शंकर  एसएसरे

 नंगापुर  थपललिंग  ता०  अम्बेगांव

 में०  भीमा  शंकर  एसएसके
 ता०  अम्बेगांव

 में  ०  घोन्‍्ड  हवेली  एसएसके
 स्थान  ता०  घोन्ड

 मे  शंकर  एसएसके
 ता०  खेड

 में०  जयमलाटार  एसएसके
 भोसलिबाडो  ता०  पुरन्धर

 जिला  जालता

 में०  श्री  राजुरेश्वर  एसएसके
 परदले  ता०  जाफराबाद

 में०  जनता  एसएसके
 स्थान  ता०  आमफेड

 में०  भ्रियदर्शनी  एसएसके
 स्थान  ता०  अम्प्रेड

 श्री  रामेश्वर  एसएसके
 साव  जिला  जालना

 में०  इन्दिराई  एतएसके
 ता०  जाफराबाद

 में०  नारायणदेव  बाबा  एसएसके
 ता०  जाफराबाद

 श्री  महालक्ष्मी  गोगल  एपएसके
 ता०  जालना

 मैं०  इन्दिरा  एसएमसके
 ता०  सतारा

 28-5-90

 21-6-90

 16-8-90

 8-12-89  2-89

 सहुकारी
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 159.  में०  परिवर्तत  एसएसके  12-7°90  सहकारी
 ता०  मान

 160.  में०  अगाशिव  एसएसके  24-790  सहकारो
 तालुका  करड

 में०  संनिक  तालुका  सान  एसएसके  16-8-90  सहकारी
 ता०  खाटव

 162...  में०  श्रीमंत  छतरपती  प्रताप  सिह  महाराज  17-8-90  सहकारी
 एसएसके  स्थान  बादुत
 ता०  सतारा

 163.  पम०  रायत  एसएसके  17-8-90  सहुकारी
 ता०  करड

 164.  भोम  सम्भु  महादेव  एसएसके  30-8-90  सहकारी
 तह०  मान

 165.  में०  किसान  एसएसके  6-9  90  सहकारी
 ता०  करड

 166.  में०  खन्‍्डोबा  मागसोरगीरा  एसएसके  19-9-90 0  सहुका री
 स्थान  ता०  करड

 में०  प्रतापगढ़  एसएसके  5-10-90  सहकारी
 ता०  जवाली

 168.  में०  शिवदर्शन  एसएसके  9-10-90  सहकारी
 ता०  करड

 169.  में०  शिवशक्ति  एसएसके  लि०  20-11-90  सहका ’  री
 तह०  कोरेगाब  हा

 170.  में०  यसबंतराव  चौहान  एसएसके  23-11-90  सहकारी
 ता०  मान

 171.  में०  तुलआभवानी  देवी  एसएसके  28-11-90  सहकारी
 तह०  फाल

 172.  में०  किसन  वीर  एसएसके  19-2-91  सहकारी
 खंडाला

 173.  में»  वेदावती  एसएसके  25-2-91  सहकारी
 ता०  खाटव

 214



 29  913

 Pt  1

 186.

 187.

 लिला  मासिक

 मैं०  यसवंत  राय  चौहान  एसएसके
 ता०  येओला

 इन्दिरा  गांधी  मौसम  एसएसके
 गोलवाड़

 मै०  पचोरा  तालुका  एसएसके
 ता०  पचोरा

 मै०  श्री  रविन्द्र  पी०  पाटिल
 श्री  मुकलतई  एसएसके  सालींगी
 ता०  भुसवाल

 मैं०  भड़गांव  एसएसके
 ता०  भडगांव

 मैं०  निलबंध  एसएसके
 जलगांव  ता०  जलगांव

 में०  लाल  बहादुर  शास्त्री  एसएसके
 हा०  पचोरा

 में०  मधुकर  एसएसके
 नहवीमार्ग  तह०  यवोल

 में०  यवल  तालुका  एसएसके
 ता०  यवन

 में०  रावेर  तालुका  एसएसके
 बोका री  ता०  रावेर

 आदिवासी  दलित  विमुक्ता  भाटक्या

 एसएसके  चालीसमांव

 जलगांव  एमएसके
 कनलारी

 जिला  अकोला

 मे०  इन्दिरा  एसएसके
 ता०  अकोडह

 में०  डा०  बायासाहेव  अम्बेडकर

 एसएसके  मंगरूलपीर

 14-6-90

 711-89

 17°8-90

 4-9-90

 19-9-90

 9-10-90

 30-10-90

 14-12-90

 9-1-91

 19-9-91

 4-8-89

 28-6-90

 10-7-90

 लिखित  उसर
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 188.  में०  हनुमान  एसएसके  3-9.90  सहकारी
 भारोगढ़  तह०  किल्हार

 :
 खिला  लान्देड

 189.  में०  श्री  लक्ष्मी  वेंकटेग  एसएसके  28-6-90  सहकारी
 तालुका  कन्धर

 190.  में८  क्री  विठहल  एसएसके  10-7-96  सहकारी ह
 प्रस्तावित  ता०  कन्धर

 191.  में०  महात्मा  जतिबा  फूले  एसएसके  6-8-99  सहकारी
 ता०  नान्देड

 192.  मै०  देगलूर  विभाग  एसएसके  6-8-90  सहकारी
 स्थान  तह०  देगलूर

 193.  मैं०  पेतगंगा  एसएसके  22-8-90  सहका  री
 उहकदेव  तह०  मीनब्ट

 194,  में०  राजश्री  शाह  मंगस्वर्गीय  एस  एसके  24-12-90.  सहकारी
 तह०  मुप्नेड

 195.  मे०  यणशवन्तराव  चाव  एसएसके  2-11-91  सहकारी
 तह०  नांवेड

 196.  मे०  पंच!लपुर  खोरे  1-8-9}  सहकारी
 एसएसके  तहसोल  खंडहर

 197.  में>०  बलराज  एसएसके  19-8-89  सहकारी
 खंहुहर

 198.  मे०  नन्‍दीगढ़  एसएसके  26-6-89  सहकारी
 नांदेड

 199.  में  सहलकुण्ड  आदिवासी  एसएसके  9-8-89  सहकारी राजगढ़

 200.  मे०  योगेशवर  एसएसके  21-7-89  छहकारी

 तह० पेन जिला बुलधाना 20... में० चाओेशबरी देबी एसएसके सहकारी : दंबलगांव बापसा
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 में०  श्री  संत  गुलाब  बाबा  एसएसके
 ता०  संग्र।मपुर

 में०  इंदिरा  एसएसके  लि  ०,
 ता०  लोनार

 में०  मालगंगा  शेतकारी  एमएसके
 ता०  मोटाला

 मै०  कमलाजा  देवी  एसएमरके
 मह०  लोनार

 में०  पदमावती  एसएसके  लि०
 ता०  चिबरली

 में०  भारतरतन  To  बाबा  साहेव  अंबेडकर

 एसएसके  देलगांव  माही

 में०  श्री  छत्रपति  शिवाजी  महाराज  एसएसके
 पंगरखेड  ता०  मेहकर

 में०  नालगंगापुर  एसएसके

 नालगंगापुर

 में०  श्री  गजानन  महाराज  एसएतके
 येलगांव

 मैं०  रेमुका  देवी  एसएसके

 पिय  रलेडा

 जिला  धुलिया
 मैं०  देवमोगरा  मारा
 त्रिबन  सहकारी  शुगर  फैक्टरी

 अब्वलबुवा  तालेडा

 मै०  भादिवासी  एसएसके
 तालाबीपाडा

 मैं०  श्री  सतपुडा  तापी  परिसर  एसएसके

 शमशेरपुर  और  शिंदा  गांव  के  वा  ०

 दरबार

 जिला  बर्घा

 में०  रुकमणी  एसकुसके
 गांव  ता०  अगोई

 3

 5-12-90

 5-12-90

 14.12-90

 5-9-90  2-90

 5-9-90

 9-6-89

 सहकारी

 सहुकारी

 सहकारी

 री

 सहकारी

 सहकारी

 सहुकारी

 सहकारी

 सहक।री

 सहुकारी
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 जिला  भंडारा

 216.  मे०  मनोहर  एसएसके  8-8-90  सहुका री
 स्थान  और  पो०  ता०  भंडारा

 जिला  नागपुर

 में०  लकमानया  एसएसके  26-6-8  8  सहका री
 बुटी  बेरी

 में०  साईनाथ  एसएसके  29-3-89  सहकारी
 प्ररादिग्गा

 आउप्र  प्रदेश

 जिला  नेह्लूर

 1.  में०  श्री  एन०  प्रदीप  कुमार  8-8-90  निजी
 जिला  नेल्लूर

 2...  में०  एम०  मस्तान  16-8-90  निजी

 कृष्णायानी  शगरंस
 स्थान  ता०  अल्‌रू  जिना  नैल्लूर

 3.  श्री  एम०  शिव  कुमार  16-8-90  निणी
 में०  लक्ष्मी  शुगर  प्रा०
 स्थान  ता०  इंदुकुरपरे
 जिला  नैल्लूर

 4.  श्रो  एस०  वी०  नागराज  16-8-90  निजी
 में०  बालाजी  शुगरंस  प्रा०
 स्थान  टी०  पी०  ता०  टी०  पी०

 गुडु  जिला  नैल्लूर

 5.  श्री  एस०  वी०  सुधाकर  16-8-90  नित्री
 में०  श्री  निवारा  शुगरंस  प्रा०
 स्थान  ता०  संगम  जिला  नैल्लूर

 6.  श्री  एम०  राम  राधव  6-9-90  निजी
 सवेरा  इन्टरप्राइजिज

 स्थान  मनूबोलू
 ता०  जिला  नैल्लूर
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 15.

 2

 मैं०  श्री  ए०  श्याम  सुन्दर
 श्याम  ग्रुप  आफ

 ता०  तालुक  जिला  नैल्लूर

 में०  श्री  प्रदीप  कुमार
 65,  वेनधम  ग्राउंड

 फैक्ट्री  स्थान  ता०

 जिला  मैल्लूर

 में  श्रो०  एन०  जगन  मोहन
 स्थान  संगम  जिला  नैल्लूर

 में०  श्री  के०  आर०

 स्थान  तहसील  जिला  नेलोर

 मैं०  कोटू  पाटलीपुरम
 संगम  अटकुर  अमताक्षुर
 जिला  नेलोर

 में०  जिविज  एण्ड  टिसटिलराईज

 थानतापाडु  नजदीक  तहसोल

 वारीहुन्तपुडी  जिला  नेलोर

 मैं०  श्रीमती  जी०  एस०

 स्थान  तहसोल  चेजेराला

 जिला  नेलोर

 मैं०  सप्ताहगीरी  शुगर  प्रा०

 तहसील  मथुकुर
 जि०  नेलोर

 मै०  एन०  डी०  आर०  शुगर  एण्ड
 तहसील  पडलाकुर

 जिला  नेलोर

 मैं  आन्ध्रा  प्रदेश  पेपर  मिल्‍स

 दुततालुर  तहसील
 जिला  नेलोर

 7-9-90

 14-9-90

 7-11-90

 19-2-91

 25-8-91

 26-3-91

 1-4-91

 13-9-91

 निजी

 सावंजनिक

 निजी

 मिजी

 निजी

 निजी

 निजी

 निजी

 निजी

 निजी
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 जिला  जितुर

 17.  मैं०  श्री  एस०  जयारामन  निजी

 श्यान  पाला  तहसील  ननद्रा  मंडल
 नगरी  जिला  चितुर

 18.  भैं०  पी०  देसाईया  7-9-90  निजी

 हथान  तथा  तहसोल  जिला  चितुर

 19.  मै०  एम०  भी०  जी०  7-9-90..  निजी

 स्थान  तथा  तहसील  जिला  चितुर

 20...  भै०  श्री  चादालवाड़ा  कृष्णा  14-9-90  निजी

 स्थान  जिला  बितुर

 21.  में०  श्री  ई१  अशोक  कुमार  23-11-90  निजी
 स्थान  नोन्‍्द्रा  तहसील  अषन्त्रगीरी

 (Go)  पाकाला  जिला  चितुर

 22  मे०  पो०  एम०  पोकहाई  28-1-91  निजी
 मदनपाले  रेवेन्यू
 ता०  जिला  चितुर

 23,  मैं०  डी०  सिनाक्षी  14-3-91  निजी
 श्री  मिनाक्षी  शुगर  एंड
 ता»  संधीपुरम  जिला  बितुर

 24...  में०  सो०  वी०  23-4-91  निजी
 पिल्लेर  जिला  लितुर

 25.  में०  मादती  शुगर  एंड  केमिकल  13-3-91  निजी
 स्थान  पुलीचे  तहसोल  पुलोचेरला
 जिला  चितुर

 जिला  भेडक

 26...  में०  अजब  कुमार  शुगर  निजी
 स्थान  ता०  जिला  मेड़क

 27.  में०  विनोद  17-8.90._  निजी
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 28.

 29.

 30.

 33.

 34.

 33.

 36.

 37.

 38.

 2

 मे०  कलाश  एस०  आर०  तेग  रपहली
 ता०  कोडापुर  जिला  मेडक

 में०  सी०
 ता०  कोहापुर  जिला  मेड़क

 श्री  डी०

 में०  आन्प्र  स्थान

 तहसील  तुफरान  जिला  मेड़क

 में०  अमाना  शुगरंस
 ता०  जिला  मेड़क

 मै०  श्री  एम०  महीपाल

 ता०  जिला  मेह़क

 जिला  रंगारेडो
 |

 मैण्ख्री  एस७०  बी०
 स्थान  विकाराबाद

 जिला  रंगारेडी

 में०  भवानी  शुगरंस
 श्यू  शुगर  स्थान
 मोनपेठ  मारपल्‍ली  जिला  रंगारेडी

 मैं०  श्री  डी०  पडुरंगा
 स्थान  कंडनशाली  ता०  तेन

 जिला  रंगारेडो

 में०  श्री  जयवेया
 जय  हिन्द  खान्डसारी  शुगर
 स्थान  पेडर
 ता०  जिला  रंगइरेडी

 खिला  निजासाबाद

 मै०  जी०  सामपथ  .  रघधुराम
 बीचक्रोडा-दुंसवाड  ता०

 जिला  निजामाबावद

 मैं०  मेजो  एक्सपोर्टंस  प्रा०

 स्थान  बंडापल्ली

 तहसील/ता०  पितलाम

 जिला  निजामाबाद

 लिखित  उतर

 3  4

 19-3-91  निजी

 12-4-91  निजी

 22-3-90  निजी

 28-6-90  निजी

 6-11-89  निजी

 11-6-90  निजी

 17-8-90  निजी

 6-9-90  निजी

 8-3-91  निजी

 4-6-91  निजी
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 40.

 41.

 43.

 44.

 45.

 48.

 मैं०  श्री  जी०  आनन्द  30-8-91
 स्थान  बंधापलले  पितलाम

 तहसील  बांसवाडा  जिला  निजामाबाद

 में  ०  कंलाश  देव  9-1-90
 स्थान  न्यू  तहसील  कामारेडी

 जिला  निजामाबाद

 में०  एन०  सी०  एस०»  स्टेट  प्रा०  8-8-90

 भुम्मपाली/पदमावादी,  सदासवनगर
 जिला  निजामाबाद

 प्रं०  श्री  के०  जयोती  22-8-91

 स्थान/तहसील  निजामाबाद

 जिला  विधासापटमम्‌

 में०  श्री  एन०  वी०  बी०  8-8-90
 स्थान  कोथाकोटा  तहसील
 जिला  विशाखापटनम्‌

 में०  बेलगापुडो  गोपाल  क्ृष्णा  प्रसाद  एण्ड  14-12-90
 स्थान  कोषधाकोटा  एरिया
 जिला  विज्ञाखाप्टनम्‌

 लिला  श्रोकाकलम

 मं०  कोशटाल  पैपर  24-7-90
 स्थान  पालाकोन्डा  तहसील
 पालाकोरडा  जिला  श्रीकाकुलम

 मै०  ईस्ट  इन्हिपा  कमशियल  क०  6-11-90
 स्थान  तहसील  पालकोन्‍्डा

 जिला  श्रीकाकुलम

 में०  श्रो  वासवी  जुटे  दूवीन  मिल्स  प्रा०  26-3-91
 विरागाधथम  तहसील

 जिला  श्रीकाकुलम

 में०  श्री  एम०  रामा  28-5-90
 स्थान  जिला  श्रीकाकुलम

 4
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 जिला  अविलाबाद

 49.  उपाध्यक्ष  एवं  प्रबंध  6-8-90  निजी

 मैं०  निजाम  शुगर  फंक्ट्री  स्थान  कोड़म  प्रोजेक्ट

 एरिया
 जिला  अदिलाबाद

 50.  में०  इहमपेस  शुगर  एण्ड  केमिकल्स  1-2-91  निजी

 तहसील  काडम
 जिला  अदिलाबाद

 51.  में०  एमको  शुग्स  एंड  कमिकल्स  लिमिटेड  1-2-91  निजी

 जिला  बाशंगल

 52.  में०  बनजारापालली  शुगर  एंड  एलीद  6-5-91  निजी

 इंडस्ट्रीज
 तहसील  धर्मासागर  जिला  वारगल

 जिला  प्रकाशम  ॥
 53.  मैं०  एमको  शुगर्स  एंड  25-9-90  मभिजी

 एट  तहसील  मारकापुर
 जिला  प्रकाशम

 54.  में०  कोरामंडल  शुगर्स  सिगर  9-5-91  निजी

 ता०  सिगरायकोन्डा  जिला  प्रकाशम

 में०  मि०  थियागराज  एस०  13-9-91

 मारकापुर  मारकापुर
 जिला  प्रकाशम

 जिला  गोदाधरो

 56.  में०  श्री  रामचन्द्रम  20-9-90  बिजी

 बुरूगुपहली-गोका  जिला  पूर्व  गोदावरी

 51.  में०  आन्प्र  प्रदेश  उद्योगिक  विकास  निगम  13-9-91  निजी
 !  तहसील  सावंजनिक

 जिला  पूर्वी  गोदावरी

 लिला  महबूबनगर
 58.  प्रं०  जनादेन  राव  31-1-90  निजी

 स्थान  तहसील
 जिला  महबूबनगर

 रा  ०
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 59.  में०  ओमेशवर  16-7-91  निजी
 स्थान  शाद  तहसील
 जिला  महबूबनगर

 60.  में०  श्री  ए०  3-10-91  निजी
 एटपा  तहसील  मनोपेड
 जिला  महबूबनगर

 जिला  पारायरस

 61.  में०  श्री  एस०  वो०  नरप्तिम्भा  21-11-90  निजी
 स्थान  सिवारामपुरम
 तहसील  तालुर  जिला  पाराबरम

 जिला  छुण्मा

 62,  में०  श्री  वेदी  22-8-90  सावंजनिक
 स्थान  कचकचे  रला
 तहसील  कचकचैरला  जिला  कृष्णा

 जिला  गोदाबरी

 63.  में  आन्ध्र  चीनी  14-9-90  निजी
 स्थान  जिला  पश्चिमी  गोदावरी

 जिला  खम्माम

 64...  में०  हमेरा  काशी  विश्वानाथ  12-4-91  निजी

 प्र/का  ०  बुरग  तहसील

 बुरग  मपुडु  जिला  खम्माम

 जिला  क्रगुल
 65.  मै०  मोहन  शुगर  एण्ड  27-6-91  निजी

 टाउन-मन्डी  कोदठुर  तहसील  मन्डी

 कोठ्र  जिला  कुरमुल

 जिला  कुष्णानगर

 66.  मैं०  रासादा  शुगर  13-9-91  निजी
 स्थान  तहसील  गोलापाली

 जिला  कृष्णानगर
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 जिला  गस्दुर

 67.  मैं०  मउली  एगरो  22-3-90  निजी
 अपरावती  ज़ि०  गन्दुर

 लिला  कुडप्पा

 68.  मैं०  श्री  सी०  वेंकेटेश  22-8-90  निजी
 स्थान  तहसील  जिला  कुड़प्पा

 pete oe ae ६:  २४०
 श्री  एम०  यो०  थी०  एस०  मृति  :  २४

 ४
 171. श्री एम० ato थी० एस० af : रु २४ ४  224

 की  भीवह्लभ  पाणिप्रही  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  रुग्ण  अथवा  अल।भप्रद  उपक्ञमों
 में  बगीकृत  करने  के  लिए  जाने  वाले  मापदण्डों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  उक्त  दो  श्रेणियों  के  अस्तगंत  आने  वाले  झरकादी  क्षेत्र  के  किन्हों
 उपक्ष॒मों  का  पता  खगाया  और

 क्‍या  आ।न्प्र  प्रदेश  में  और  विशेष  रूप  से  विशद्याक्मपत्तनम  में  ऐता  कोई  उपक्रम  है  ?

 उच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  के०  :  शर*र  ते  वंमान  रुग्

 ओऔद्योगिक  कम्पनी  1965  को  संशोधित  कर  सरकारो  क्षेत्र  के  रुग्ण
 उद्यमों  को  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्गठन  म्रण्डल  को  सौंपने  का  किग्रा  है  ।  इस  अधिनियम
 के  प्रा्रधात  के  अनुसार  रुग्णता  को  औद्योगिक  कम्पनीਂ  के  रूप  में  पारिभाषित  किया  गया

 है  जिसका  अर्थ  एक  ऐसी  औद्योगिक  कम्पनी  सात  वक्ष  के  लिए  पंजीकृत  कम्पनी

 से  है  जिसने  किसी  वित्तीय  वर्ष  के  अंत  में  अपने  कुल  निवल  मूल्य  के  बराबर  या  उससे  अधिक
 संचयी  घाटा  उठाबा  हो  तथा  उस  बित्तीब  बर्ष  में  एवं  उत्  वित्तीय  वर्ष  के  आसन  पृथ्॑वर्ती  वर्ष  में

 नकद  घाटा  भी  उठाया  हो  |

 और  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  वर्ष  1989-90  तक  के  कार्य-विष्पादन  तथा

 उपर्युक्त  अधिनियम  में  वणित  रुग्णता  के  प्रावधान  के  आधार  पर  सरकारी  क्षेत्र  के  50  उचछमों  को
 4

 रुण  कहा  जा  सत्ता  इनमें  से  दो  के  पंजीकृत  कार्यालय  आंध्र  प्रदेश
 में  स्थित

 .
 २८ की  कृपा

 शीतागार  कम्पलेक्सों  की  स्थापना  के  लिए  सहायता

 रो  एस०  थो०  थी०  एस०  क्‍या  प्रधान  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  निर्यात  के  लिए  कृषि/ममुद्री  उत्पादों  के  प्रसंस्करण  ड्वेतू  श्रावक्रक  होतागार
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 कम्पलैक्सों  की  स्थापना  के  लिए  सरकारी  एजेंसियों/अन्य  संस्थाओं  को  वित्ततीय  सहायता
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ग्राणोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  उत्तमभाई  एच०  :  जी

 प्रइन  नहीं  श्द कक
 ककेज कई  |  शाह  NS  5  ,  पेकेज

 173.  प्रो०  राम  कापसे  :
 क्या  शहरो  बिकास  संत्रो  8  1990  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  304  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यहू  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षैद्रीय  लोक  निर्माण  विभागेमें  लागू  वैकेज  डोलਂ  को  आरेखण
 और  चतुर्थ  श्रेणी  के  कमंचारियों  पर  लागू  नहीं  किया  गया  है  यद्यपि  वहां  भारी  संख्या  में  क  मंचारी
 बिना  पदोन्‍मति  के  10  से  20  वर्षों  से  ऐसे  ही  पदों  पर  काये  कर  रहे  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  और  कनिष्ठ
 इंजीनियरों  और  अनुभ।गीय  अधिकारियों  के  लिए  दो  वेतनमान  रढ्वने  की  चतुर्थ  वेतन
 आयोग  की  सिफारिशों  तथा  एक  सपान  वेतनमान  रखने  की  स्टाफ  की  मांग  तथा  सरकार  और
 एसोसिएशनों  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  हस्ताक्षर  की  गई  को  छ्पान  में  रखते  हुए  कनिष्ठ
 इंजीनियरों  और  अनुभागीय  अधिकारियों  के  बारे  में  पे  पंकेज  होल  संबंधी  आदेश  जारी
 किए  गए  ड्राइंग  और  चतुर्थ  श्रेणी  स्टाफ  की  रुद्धता  को  इन  श्रेणियों  की  मंबर्गं
 पुनरीक्षा  के

 वि
 में  निर्णय

 लेते
 समय  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।

 नाभिकोय  ऊर्जा  क्षमता  में  वृद्धि  करमे  को  योजना

 174.  श्रोभतों  बसुन्धरा  राजे  :  क्‍या  प्रधान  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ni  3९!  आए

 कया  सरकार  ने  नापस्‍्रिकीय  ऊर्जा  क्षमता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कोई  दीर्घावध्ि  योजना
 बनाई

 यदि  तो किस  अवधि  तक  के  लिए  दीर्धावधि  योजना  बनाई  गई

 उस  अवधि  के  अन्त  तक  नाभिकीय  ऊर्जा  के  उत्पादन  का  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 और

 नाभिकीय  क्षमता  में  बृद्धि  करने  और  सुरक्षा  पहलुओं  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  उठाये  .
 गये  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकाण्त  पेंशन  संज्ालय  में  राज्य  मंत्रो  सागंरेट  :
 हां  ।

 सन्‌  2002  तक  |
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 सन्‌  2002  तक  7700  मेगावाट  बिजली  पैदा  करने  के  स्तर  तक  पहुंचने  का  ।

 कक  8  न्यूक्लियर  विद्युत  रिएक्टर  काम  कर  रहे  5  रिएक्टरों  से  संबंधित  काफी
 ज्यादा  काय  हो  गया  इन  रिएक्टरों  को  विभिन्‍न  घरणों  में  सन्‌  1997  तक  चालू  कर  दिया

 जाएगा  और  इस  प्रकार  सातवीं  योजनावधि  के  अन्त  तक  तरिश्युत  उत्पादन  का  स्‍तर  2000  मेगावाट
 तक  पहुंच  सन्‌  1997  ने  2002  के  बीच  साधन  उपलब्ध  होने  की  स्थिति  में  9  विद्युत
 रिएक्टर  चालू  किए  जाएंगे  जिनमे  से  4  रिएक्टर  500  मेगावाट  क्षमता  बाले  होंगे  ताकि  5700
 मेगावाट  विद्युत  उत्पादन  के  स्तर  तक  पहुंचा  जा  इसके  यदि  भारत  सरकार  ने

 अनुमति  दे  दी  रूम  द्वारा  सहायता  प्राप्त  कुडानकुलम  परियोजना  की  स्थापना  से  बिजलो  के
 उत्पादन  में  2000  मेगावाट  की  और  बढ़ोतरी  2०९7  *४  हि

 ra
 मा

 |  आवयास  कार्यकलापों  में  निजो  क्षत्र  को  सम्मिलित  करमा

 175.  भोसती  बसुन्धरा  राजे  :  कया  धाहरी  थिकास  संज्ो  यह  बताने  की  क्षुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  आवास  कार्यकनलापों  में  निजी  क्षेत्र  को सम्मिलित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 (१)  क्‍या  सरकार  मे  दिल्‍ली  ओर  अन्य  क्षेत्रों  में  समाज  के  विभिन्‍न  वर्गों  को  आवास  देने

 के  लिए  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  बनाया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहूरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मग्जो  एस०  :  और  राष्ट्रीय
 आवास  नीति  प्रारूप  ने  आवास  विकास  क्रियाकलाप  में  निजी  क्षेत्र  को  शामिल  करने  की

 कता  को  स्वीकार  क्रिया  हस  संबंध  पें  कारंवाई  मुख्यतः  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जानी

 कुछ  राज्यों  ने  तिजी  क्षेत्र  के  विक्रासकर्तताओं  की  सक्रिय  शामिलता  के  लिए  आवास  योजनाएं
 तेयार  की  राष्ट्रीय  आवाम  बेंक  निर्धारित  मार्गनिदेशों  के  अनुसार  पात्र  विकासकर्ताओं  की
 पोजनाओं  को  धनराशि  दे  रहा  है  ।

 और  आवास  राज्य  का  विषय  है  तथा  आवास  योजनाएं  राज्य  सरकारों  और

 तंष  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  अपनी  प्राथमिक्ताओं  तथा  योजना  संसाधनों  के

 अनुसार  तैयार  को  जाएी  हैं  तथा  कार्यान्वित  की  जाती  हैं  |  ये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सहायता
 प्राप्त  स्‍कीमों  और  कायंत्रमों  द्वारा  संपूरित  की  जाती  हैं  ।

 कुछ  स्कीमें  निम्नलिखित  हैं  :

 (i)  ग्रामीण  अनुसूचित  जाति/भनुसूचित  जन-जाति  के  लिए  इन्दिरा  आवास  योजना  ।

 (॥)  नेहरू  रोजगार  योजना  के  अन्तगत  शहरी  निर्धनों  के  लिए  आश्रय  उन्नयन  ।

 (ii)  शहरी  पटरी  निवासियों  के  लिए  रैन  बसेरे  ।

 इसके  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  आबास  और  शहरी  विकास  अभिकरणों  को  राष्ट्रीय

 227



 लिखित  उतर  20  1991

 स्तर  वित्तीय  सैस्यानों  जैसे  राष्ट्रीय  आवास  आदि  के  माध्यम  से  बिंसीव  अहायता  को

 व्यवस्था  करती  है  |  ५५

 जहां  तक  दिहली  का  संबंध  1994-95  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  लिए  रिहाक्शी
 एककों  के  निर्माणे  हेतु  दिछली  विकास  प्राधिकरण  की  योजना  निम्नानुसार  है  :

 वर्ष  विर्माश  का

 लक्ष्य

 )

 (0)  1991-92  2  19,000

 (॥)  1992-93  2-93  26,000

 (॥)  1993-94  3-94  26,500

 (iv)  1994-95  5  36,000

 यौग  1,07,500

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  सहकारी  समितियों  को  भूमि-आवटन  के  माध्यम  से  मकामों  की
 व्यवस्था  में  वृद्धि  कर  रहा  है  ।

 av  सीमेंट  उद्योग  पर  नियन्त्रण ना
 176.  श्रीमती  बसुश्घरा  कया  प्रधान  मम्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  हि  :

 क्या  सरकार  का  सीमेंट  उद्योग  पर  पुनः  नियन्त्रण  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  मे  साोमेंट  पर  मिंवन्त्रण  से  उपभोक्ताओं  पर  पड़ने  बाले  प्रभावों  की  जांच
 को  भौर

 (a)  यदि  तो  इससे  उपभोक्‍ता  किस  प्रकार  लाभान्वित  होंगे  ?

 उच्चोग  संज्ालय  में  राज्य  मग्त्री  पो०  ले०  :  नहीं  ।

 से  उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहों  उठता  ।

 स्वरोशगार  कर्म

 177.  भ्री  भोगेर  क्‍या  प्रधान  मंत्री  [4  1991  के  अत्तारांकित  प्रश्न  संख्या
 3060  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  समस्वित  ग्रामीण  विकास  स्वनियोजन  के  लिए  प्रामीण  युवकों  का
 प्रशिक्षण  डी०  डब्ल्पू०  सी०  भार०  ए०  भारि  द्वारा  सजित  उत्पादन  और  आय  के  साधनों
 को  ब्लाकवार  सर्वेक्षण  द्वारा  देश  स्तर  पर  जांच  की  गई  है  ताकि  उनके  अस्तित्व  का  प्रत्यक्ष  रूप  से
 पता  लगाया  आ
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 यदि  लौ  तत्सस्वन्धी  ब्यौरा  कया

 ~  क्या  उत्यादन  वृद्धि  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उक्त  प्रमुख  स्वरोजगार  कार्यक्रमों  को
 उत्पादक  कामजमों  में  परियहिल  काने  का  विचरर  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ग्रामीण  विकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  उस्तमभाई  एच०  :  (%)  से  भारत

 सरकार  1985  से  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  बारे  में  समवर्ती  मूल्यांकन  करती
 आय  रही  है  ।  अब  तक  समवर्तों  मूल्यांकन  के  तीन  दौर  पूरे  हो  चुके  समस्त  देश  में  सर्वेक्षण  का

 कार्य  स्वृतन्त्र  अनुसंधान  संस्थाओं  द्वारा  किया  जाता  है  तथा  सर्वेक्षण  नमूता  आधार  १र  चुने  हुए  36

 जिलों  के  द्रो-दो  खण्डों  से  आंकड़े/सूचना  एकत्र  की  जाती  जनवरी  से  1989  तक  को

 अवधि  के  लिये  किये  गये  समबर्ती  मूल्यांकल  के  तीसरे  दौर  के  अनुसार  राष्ट्रीय  स्‍तर  पर
 71  प्रतिभैत्त  मामलों  में  परिसम्पत्तियां  सही  हाखत  में  पायी  गईं  ।  उन  मामलों  जिनमें  परि
 सम्पत्तियां  सही  हालत  में  नहीं  पाई  गई  उनके  लिए  अप्रत्याशित  चटनायें  जेस  बीमारी  तथा  मृत्यु
 भौर  पारिवारिक  उपभीग  आवश्यकताओं  आदि  फे  लिए  अपर्थाप्त  आय  सुजन  जंसे  कारण  थे  ।

 मूल्यॉकत  रिपोर्ट  से  यह  आदर्शित  हीता  हैं  कि  उपलब्ध  कराई  गई  परिसम्पत्तियों  से  42  भ्रतिशत
 ममलीं  में  2000  रुपये  से  अधिक  की  अतिश्क्‍त  झाय  और  ऋण  की  वापस  अदायगी
 को  सफल  ।8  प्रतिशत  मामलों  में  1001  दपये  से  2000  रुपये  तथा  9  प्रतिशत  मश्णेलों
 में  50  रुपये  से  1000  रुयये  के  बोच  भाय  सूजित  की  43  प्रतिणत  मामलों  में  लाभथियों

 की  कुल  वाधिक  पारिवारिक  आय  उनकी  प्रारमस्प्रिक  दाधिक  आय  से  50  प्रतिशश  से  भी  अधिक
 थी  ।  20  प्रतिग़त  मामलों  में  आय  में  यह  वृद्धि  मूल्यांकित  प्रारम्भिक  आय  से  100  प्रतिशत  से  भी
 गच्िक  थी  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उपलब्ध  कराई  गई  विभिन्‍न  योजनाओं  से
 40  प्रतिशत  से  44  प्रतिशत  मामलों  मे  लघु  सिंचाई  योजनाओं  और  दुकानों  कीं  योजना  तथा  30

 प्रतिशत  से  3।  प्रतिशत  मामलों  पे  सिलाई  तथा  बुनाई  और  बेलगाड़ो  वाली  योजनाओं
 से  लाभाथियों  को  6400  दुपये  को  गरीबी  की  रेक्षा  को  पार  करने  में  मदद  मिली  ।

 हि  आह  0
 की

 गेल  -  3१

 उत्तर  प्रदेश  को  आ्थटित  चाबल  ओर  चोनो

 178.  भो  भुवत  चना  खण्डूरो  :  वया  खाद्य  संत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वंष  1990-91  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  का  चावल  और  चौनी  की  कुल
 करितनो  मात्रा  अध्यष्टित  की

 4  कया  यह  मात्रा  राज्य  सरकार  द्वारा  की  गई  मांग  से  कम

 आबंटित  कोटे  में  राज्य  सरकार  द्वारा  उक्त  मदों  की  कित्तनी+किलनों  मात्रा  उठाई

 बया  सरकार  को  ऐमी  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  हे  कि  राज्य  के  कुछ  हिस्सों  में
 खाह्चान्त  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  और
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 (४)  यदि  तो  क्‍या  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  और  अधिक
 खाद्यान्न  आवंटित  किया  आएगा  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राउ
 के  दौरान  गेहूं  भौर  चावल  की  आबंटन  और  ठठान  निम्नानुमार  था  :

 —_——  -...._-->+-+++  ----

 आबंटन

 उठान

 गे

 830.0

 690.9

 401.6

 ्द

 मंत्री  तदण  :  से  वर्ष  1090-91

 मीटरी  टन

 चावल

 460.0

 370.0

 237.7

 जहाँ  तक  चोनो  का  संबंध  अधिकांश  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  को एक-समान  मानदंड
 के  आधार  पर  आवंटन  किए  जाते  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  को  वर्ष  1990-91  के  लिए  651.05  हजार
 मीटरी  टन  चीनी  का  आबंटन  किया  भया  चंकि  उत्तर  प्रदेश  सोधा  भलाटी  राज्य  इसलिए
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उठान  के  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 हां  |  सितंबर/अक्तूबर,  ।99।  में  सूचित  किया  गया  था  कि  राज्य  सरकार  द्वारा
 गढ़वाल  क्षेत्र  के लिए  खाद्यानतों  के  आबंटन  में  कमी  कर  दी  गई  थी  ।

 (=)  यद्यपि  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  को  केन्द्रीय  पूल  से  खाद्यानन्‍नों  के आबंटन
 समयचे  राज्य  के  लिए  होते  हैं  ओर  इसके  सीमा  क्षेत्र  तथा  उपभोक्ताओं  के  लिए  निगंम  की  भात्रा  सहित
 राज्य  के  अन्दर  वितरण  के  बारे  में  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्णय  किया  जाता  लेकिन  राज्य  के  लिए
 गेहू  के  आवंटन  को  1991  में  5,000  मीटरी  उन  और  1991  में  10,000
 मीटरी  टन  बढ़ा  दिया  गया  है  |  इसी  प्रकार  राज्य  के  लिए  चावल  के  आबंटन  को  1991  के
 27,500  मीटरी  टन  से  बढ़ाकर  '991  में  30,000  मीटरी  टन  और
 1991  के  लिए  35,000  मीटरी  टन  कर  दिया  गया  है  ।  1991  के  लिए  40,000  मीटरी
 टन  का  आवंटन  किया  गया  है  ।

 #  7”...  साबंजनिक  बितरण  प्रणालो  के  माध्यम  से  मिटटी  के  तेल  का  बितरण

 179.  भरी  अर्जुन  सिह  यादव  :  वया  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  द्वारा  मिट्टी  के  तेल  के  वितरण  में
 भ्रष्टाचार  अ्याप्त

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 »

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  मिट्टी  के  तेल  की  कालाबाजारी  करते  के  कितने  मामले  पकड़े
 और
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 ञ  मिट्टी  के  तेल  के  अनियमित  वितरण  के  बारे  में  सरकार  को  कितनी  शिकायतें  मिली  हैं
 भौर  अब  तक  कितने  मामले  पषड़े  गए  हैं  ?

 नागरिक  पूति  ओर  सावंजनिक  वितरण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दोत  :
 और  मिट्टी  के  तेल  के  वितरण  में  कदाचार  के  सम्बन्ध  में  जब  भी  शिकायतें  मिलती

 उनकी  जांच  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  बी  जानी  शिकायतें  अक्सर  कार्ड्धारियों  को  मिट्टी  का  तेल

 न  कम  खुदरा  विक्रेताओं  द्वारा  दुव्यंबदार  किए  जाने  और  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली
 के  मिट्टी  के  तेल  को  अन्यत्र  भेजे  जाने  के  सम्बन्ध  में  होती

 नियन्त्रण  आदेश  के  उल्लंघन  के  बारे  में  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  26  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट
 दर्ज  कराई  हैं  ।

 इस  बषं  के  दौरान  312  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  तथा  23  मामलों  में  प्रथम  सूचना
 रिपोर्ट  दर्ज  कराई  गई

 ]

 राष्ट्रीय लाइय  तेल  प्रिड
 की  स्थापना  का  प्रस्ताव

 180.  भी  लोकमनाथ  चोधरी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  व्राद्म  तेल  की  कालाबाजारी  तथा  हस  क्षेत्र  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  को

 समाप्त  बरतने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  खाद्य  ग्रिड  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विद्वार  कर  रही
 और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागरिक  पूति  ओर  सा्वजसिक  वितरण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुददीन  :

 और  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  उत्पादन  केन्द्रों  को  उपभोक्ता  केन्द्रों  से  जोड़ने  के  लिए

 एक  राष्ट्रीय  तेल  प्रिड  तैयार  करने  की  योजना  बना  रही  है  ताकि  सट्टेबाजी  करने  बाली  शक्तियों

 के  ददबे  तथा  विपरीत  प्रभाव  को  घटाया  जा  जो  क्षेत्रीय  तथा  मौसमजम्य  कारणों  से  आपूर्ति
 और  मांग  के  बीच  अन्तर  आने  से  उत्पन्न  होती  राष्ट्रीय  तेल  ग्रिड  के  निर्माण  में  ये  तीन  मुख्य
 बातें  शामिल  हैं  :  (1)  उपयुक्त  स्थानों  में  भंडारण  क्षमता  का  निर्माण  (2)  पैकेज  बनाने  के

 केसद्रों  के  एक  राष्ट्रीय  तंत्र  की  स्थापना  और  (3)  अधिकता  काले  क्षेत्रों  से  कमी  वाले  क्षेत्रों

 को  तिलहन  और  तेल  पहुंचाने  हेतु  किफायती  दुलाई  प्रणाली  का  विकास  करना  ।

 लगर  किराया  नियसत्र"ण  और  अभिषति  अधिनियम
 ४  181,  भरी  श्रयण  कुमार  पटेल  :  कया  शहरी  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 231 -  «

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  नगर  किराया  नियन्त्रण  और

 धृति  अधिनियम  मकान  मालिकों  की  तुलना  में  किरायेदारों  के  पक्ष  में  अधिक  है  ओर  इसके

 परिणामस्वरूप  अधिक  संख्या  में  मकान  खाली  है  और  अनप्रयुक्त  पड़े

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कौन-से  उपभारी  कदम  उठाने  का  विचार  है  और  क्‍या
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 कलकत्ता  और  मद्रास  तथा  अन्य  महानयरों  में  इन  कानूक़ों  को  तक़संगव  अनाने  के

 लिए  कार्यवाही  की  गयी  है  और  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  सरकार  को

 किराया  आवास  की  बढ़ी  हुई  आपुत्ति  पर  किराया  कानून  के  प्रतिकूल  प्रभाव  की  जानकारी

 किराया  तियन्त्रण  राज्य  का  विषय  है  तथा  राज्य  किराया  आत्रास  के  विभिम्न  पहुलुओं  को

 नियन्त्रित  करने  के  लिए  उपयुक्त  कानून  बनाने  के  लिए  पृर्णतया  सक्षम  केन्द्रीय  सरकार  पुथक
 शज्यों  द्वारा  अपनाने  के  लिए  स्थानीय  परिस्थितियों  के  अनुकूल  उपयुक्त  परिवतेनों  के  साथ  एक
 आदशे  िराया  नियन्त्रण  विधेषक  तैयार  कर  रही

 he  oa
 -  जमाखोरो  के  विशद्ध  अभियान

 182.  भी  श्रवण  कुमार  पढेल  :
 भरी  गोविन्द  सतन्‍्द्र  मुण्डा  :

 कया  प्रधाम  मसजो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हस  वर्ण  अक्तूबर  में  दिल्‍ली  में  जमरखोरी  समाप्त  करने  का  अभियान  चलाया
 गया

 यदि  तो  इस  अभियान  में  फितने  छापे  मारे  और

 इस  अभियान  के  फलस्वरूप  पकड़ी  गई  वस्तुओं  का  ब्यौरा  कया  है  और  किन  वस्तुओं
 की  जमाखोरी  समाप्त  हो

 सागरिक  पूति  और  सा्थजनिक  बितरण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  कमालह्ोत  :
 क्षौर  ।99।  की  अवधि  में  दिल्‍ली  प्रशासन  के  आपूर्ति  ओर  उपभोकता

 कयर्ये  विभाग  क्रे  प्रवतेन/जम|खो री  विरोधी  शाखा  द्वारा  147  छापे  मारे  गए  ।

 इन  छापों  के  परिणामस्वरूप  निम्न  वस्तुएं  छोड़  मिकाजी  गयीं  :

 (1)  गेहूं  221.63  बिवटल

 (2)  भावल  3.75  क्यियल

 (3).  मिट्टी  का  तेल  1202  लीटर

 इसके  अबावा  16,000  लीटर  मिट्टी  का  तेल/एम०टी  ०क्षो०  के  दो  टैंकर  ह्ली  पकड़े  गए  ।

 ]
 ig

 ५५
 _

 सकी राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत  संबंधी  समिति  को  सिफारिशों

 183.  झो  भगवान  धांकर  रावत  :  कया  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्रिट
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 जन

 %.  दिल्‍ली  के  प्रस्तावित  उपनगरों  के  बारे  मे  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 संबंधी  समिति  की  सिफारिशें  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  उन  नगरों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  समिति  को  सिफारिशों  के  आधार

 पर  उपनगरों  में  बदलने  का  निर्णय  लिया  गया

 यदि  तो  सरकार  का  उपनगरों  के  नामों  के  बारे  में  कब  तक

 निर्णय  लेने  का  विचार

 क्या  उपनगरों  में  बदलने  के  लिए  नगरों  के  तामों  को  अन्तिम  रूप
 देने  से  पहले  राज्य  सरकारों  की  सिफारिशें  भी  मांगी  गई  और

 यदि  तो  उत्तर  प्रदेश  में  राज्य  सरकार  द्वारा  किन-किन  नगरों  को  उपनगरों
 के  रूप  में  घोषित  किए  जाने  की  सिफारिश  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  रात्य  मंत्री  एम०  :  से  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  ने  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  परामश  पे  क्षेत्रीय  राष्ट्रीय
 राजघानो  के  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  स ेविकसित  किए  जाने  वाले
 लिखित  काउन्टर  मेगर्नेट  नगरों  बी  शिनाण्त  की  है  :

 ९  नगर  का  नाम  राज्य  का  नाम

 1.  बरेली  इत्तर  प्रदेश

 2.  ग्वालियर  मध्य  प्रदेश

 3.  हिसार  हरियाणा
 4.  कोटा  राजस्थान

 5.  पटियाला  पंजाब

 प्रामीण  परियहत  प्रणालो  के लिए  घनराशि  2.५5  “21

 184.  भरी  भगवान  शंकर  राजत  :  क्‍या  प्रधान  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सर#र  जवाहर  रोजगार  योजना  अथवा  किसी  अन्य  योजना  के  अन्तगंत  गांवों
 को  मुख्य  सड़कों  से  जोड़ने  वाली  संपर्क  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  राज्य  सरकारों  अथवा  जिला
 ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  किन्हीं  योजनाओं  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  ग्रामीण  परिवहन  को  सस्ता  और  सुगम्य  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 प्रामीग  विकास  संत्रालय  में  राय  मंत्रो  उत्तमभाई  एच०  :  से  (१)
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 20  1991

 संष  शासित  क्षेत्र  में  प्राभोण  सड़कों  का  विकास/निर्माण-कार्य  न्यूनतम  भावश्यकता  कार्य क्रम  का  भाग

 है  और  इस  कार्यक्रम  के  लिए  परिव्यय  सम्बन्धित  राज्य/संघश  सित  क्षेत्र  की  योजन!ओं  में  उपलब्ध

 कराये  जाते  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  सड़कों  का  निर्माण  करना  एक  स्वीकार्य  मर

 है  और  प्राम  पंचायतें  अपनी  प्राथमिकता  और  निधियों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  सड़कों  का

 निर्माण  कर  सकती  हैं  ।  ग  ले
 ७  था  १औैज

 [  अनुवाद  ]  ०  थ्जै  भूमिहोन  र्‌

 राज्यों  में  भूमिहोन  नि्ंनों  को  परतो  भूभि  का  घितरण

 185.  भी  शरद  विधे  :  क्या  श्रधान  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  भूमिहीन  निधंनों  को  उनकी  दशा  सुध।रने

 हेतु  सरकारी  परती  भूमि  आबंटित  करने  के  लिए  कहा

 बदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  फ्या  है  और  इस  संबंध  में  राज्यवार  अब  तक  क्‍या

 प्रगति  हुई  है  ?

 प्रामोण  विकास  संत्रालय  में  रज्य  मंत्री  लो०  :  भूम्हिन  नि्धनों

 को  सरकारी  परती  भूमि  आबंटित  करने  से  सम्बन्धित  मुद्दे  पर  1985,  1986  भौर  1988  में  हुए
 राजस्व  मन्त्रियों  के  सम्मेलनों  सहित  विभिन्‍न  मंचों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  इन  सम्मेलनों

 में  हुई  आम  सहमति  को  इस  विषय  में  उचित  कारंवाई  करने  हेतु  राज्यों/केन्द्रणासित  क्षेत्र  को  भेजा

 गया

 (a)  1988  में  हुए  राजस्व  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सरकारी

 परती  भूमि  के  वितरण  फे  सम्बन्ध  में  हुई  आम  सहमति  को  उचित  कारंवाई  करने  के  लिए
 केन्द्रशासित  क्षेत्रों  को  भेजा  गया  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-|  में  उपलब्ध  है  ।

 सरकारी  परती  भूमि  के  वितरण  क्री  राज्य-वार  प्रगति  संलग्त  में  उपलब्ध  है  ।

 राज्य  सरकारों  को  सरकारी  परती  भूमि  की  उपलब्धता  का  यहून  पूछ्यांकन  क*ना

 चाहिए  और  भूमिहीन  गरोब  लोगों  में  इसके  वितरण  हेतु  तत्काल  उपःय  करने

 चाहिएं  ।  इस  उद्देश्य  के  लिए  ग्राम-वार  आंकड़े  तैयार  किए  जाने  चाहिए  और
 रण  कार्यक्रम  की  जिला  और  राज्य  स्तर  पर  नियमित  रूप  से
 रानी  को  जानी  चाहिए  ।

 वनरोपण  तथा  अन्य  उत्पादक  प्रयोजनों  के  लिए  भूमि  के  आवंटन  के  मामले
 गे  अनुमूचित  जातियों/अनुसू चित  जनजातियों  और  महिलाओं  को  उच्च  प्राथमिकता

 है  दो  जानी  सामुदायिक  आधार  पर  सामाजिक  वानिकी  के  कार्यों  क ेलिए
 भूमि  के  आबंटन  पर  भी  विचार  किया  जा  सकता

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजभआर  कायंत्रम/ग्रामीभ  भूमिद्ोत  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के
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 अम्तगंत  इन  जमीनों  के  क्किास  के  लिए  सहायता  सहित  विभिन्‍न  ग्राभीण  बिकास
 कार्यक्रमों  क ेलाभ  परियोजना  आधार  पर  इन  जमीनों  के  आबंटितियों  को  उपलब्ध
 मार्गदशिकाओं  के  अनुसार  दिए  जाने  शाज्य  सरकार  को  इस  प्रयोजन  के

 लिए  निधियां  निर्धारित  करती  चाहिए  ताकि  इस  काय  को  दी  गई  वरीयता  उजागर

 हो  सके  ।  इन  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विभिन्‍न  कायंत्रमों
 के  अन्तगंत  दी  गई  राहायता  नी  मात्रा  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जानी

 चाहिए  ।

 अष्कलम  सीमा  से  फालतू  भूमि  के  आशंटितियों  को  विस्तोय  सहायता  देने  की  केंद्रीय
 प्रायोजित  योजना  के  लाभ  सरवारी  भू-दान  भूमि  के  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  के  भात्री  आबंटितियों  को  उपलब्ध  कराने  के  भारत  सरकार  के  निर्णय  का
 स्वागत  किया  गया  था  ।  जद्दां  कहों  आवश्यक  विगत  के  आबंटितियों

 को  भी  यह  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।

 आबंधितियों  और  उनके  पति/पत्नियों  के  नाम  में  संयुक्त  नामांकन/पट्टा  लिखने  के
 बारे  में  छठी  योजना  निर्देशों  के  कार्यान्वयन  में  कोई  उल्लेखनोय  प्रगति  नहीं

 हालांकि  कई  राज्यों  ने  संयुक्त  पट्टा  जारी  करने  के  लिए  अपने  कानूनों  मे

 धान  किए  महिलाओं  की  भूमि  तक  अधिकाधिक  पहुंच  को  सुनिश्चित  करने  के

 उद्देश्य  से  महिला  लाभाथियों  को  भूमि  के  आबंटन  भौर  संयुक्त  पहूटा  जारी  करते
 की  समय-समय  पर  मिगरानी  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 आबंटितियों  का  उन्हें  आबंटित  की  गई  भूमि  पर  बेरोकटोक  कछ्जा  सुनिश्चित

 चूमि  से  हटाने  और  बेदखल  करने  की  धमक्रियों  के  विद्द्ध  उन्हें  संरक्षण  भर
 जो  लाभाथियों  विशेष  रूप  से  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनज!ति  के  लोगों  को
 आवंटित  भूमि  से  बेदखल  करते  हैं  उनके  विरुद्ध  कारंबाई  करने  के  लिए  विद्यमान

 कानूनी  प्रावधानों  और  प्रशासनिक  उपायों  को  सुदृढ़  किया  उसको  समीक्षा

 की  जाएगी  और  उसके  बाद  जो  लोग  भूमि  के  ग्रामीण  गरीब  आबंटितियों  को

 शान  करते  उनके  विरुद्ध  उचित  दण्डात्मक  प्रावधानों  को  कड़ा  बनाया

 अनुसूचित  जाति/अनुसूबित  जमजाति  के  लोगों  ओर  महिलाओं  को  आबटित

 आवास  मकानों  के  हस्तांतरण  फो  रोकने  के  लिए  विधायी  उपाय  किए  जाने

 चाहिए  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  क्रिये  परिसम्पत्तियां  उनके  कब्जे  में

 बनी  जहां  ऐसे  प्रावधान  अमुसूचित  जनजाति  के  लिए  पहले  से  विश्वमान

 ऐसे  ही  फ्रावक्षन  अनुसूचित  जातियों  महिलाओं  के  लिए  किए  जाने  की  आवश्यकता

 चूंफि  भूमि  के  हस्तांतरण  को  केवल  कानून  बना  देने  से  नहीं  रोका  जा

 इसक्ए  इस  उद्वेश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  अन्य  आवश्यक  प्रशासनिक  एवं

 संस्थागत  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ।

 *  235
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 )

 क्रमांक  राज्7/केन्द्रशासित  क्षेत्र  एकड़  में  जिन्हें  वितरित  किया  गया
 क्षेत्र  का नाम

 1  2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  30,40,000  हरिजनों  सहित  भूमिहीन  गरीब  लोग

 2.  असम  3,74,600  अनुसूचित  जातियों/भनुसूचित  जनजातियों

 सहित  भूमिहीन  कृषि  मजदूर
 3.  बिहार  4,20,000  अनुसूचित  जातियां/अनुसूचित

 पिछड़ा  वर्ग  तथा  सशस्त्र

 सेनाओं  के  कमंचारी

 4.  गुजरात  13,73,031  अनुसूचित  जातियां/अनुसू चित
 अन्य  पिछड़े  गर-पिछड़े

 भूतपूर्व  प्रादेशिक  सेना
 के  बर्मा  से  लौटे

 पुतंगाली  कालोनियां  तथा  विशेष  श्रेणी  ४ਂ

 वाले  लोग  1987

 5...  हरियाणा  3,950  हरिजन  तथा  पिछड़े  वर्ग  के  लोग

 6.  हिमाचल  प्रदेश  17,384  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों
 के  भूमिहीन  सेना  के

 भूतपूर्व  सैनिक  तथा  वे  लोग  जिनके  पास
 कम  उपजाऊ  वाली  भूमि  की  जोतें

 7...  कर्नाटक  13,22,195  5  अनुसूचित  जातियां/अनुसू बित
 भूमिहीन  भूतपूर्ब  सैनिक

 तथा  कार्यरत  सैनिक

 8.  केरल  2,72,937  अनुसूचित  जातियां/अनुसू चित
 भूमिहीन  वे  लोग  जिनके

 पास  छोटी-छोटी  जोतें  सेना  के
 कमंचारी  तथा  कम  आय  वाले  लोग

 9.  मध्य  प्रदेश  78,573*  1976  के  अनुसार

 936
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 10...  महाराष्ट्र  0,23,484

 11.  मणिपुर  32,259

 12.  पंजाब  1,10,056*

 13.  उड़ीसा  6,55,580

 14.  तमिलनाडु  2,07,081

 15.  जिपुरा  1,31,555

 16.  उत्तर  प्रदेश  7,29,000

 17.  पश्चिम  बंगाल  4,32,000

 18.  दादरा  व  नगर  हवेली  758

 19.  दिल्ली  1241

 20.  दमन  ओर  दीव  9065

 21.  मिजोरम  74,074

 लिखित॑  उत्तर

 4
 नी  नी  रसऊसताः

 अनुसूचित  जातियां/अनुसूचित

 भूमिहीन  सेना  के

 भूतपूर्व  स्वतंत्रता
 स्वर्ण  नियंत्रण  आदेश  से  प्रभावित

 लोग  तथा  सहकारी  कृषि  सोसाइटियां

 अनुसूचित  जातियां/अनुसूचित  जन -
 भूमिहीन  कृषक

 *एन०  सी०  ए०  1976  के

 अनुसार

 अनुसूचित  जातियां/भनुसूचित  जनजातियां
 1988

 अनुसूचित  जातियां/अनुसूचित
 सेनिक  का  रंबाई  में  मारे  गए

 अथवा  विकलांग  हुए  सैनिकों  के

 भूमिहीन  सशस्त्र  सेनाओं  में
 रत  बर्मा  और  श्रीलंका  से

 वापस  आए  स्वर्ण  नियन्त्रण  भादेश
 से  प्रभावित  लोग  तथा  अम्य  भूमिहीन
 गरीब  लोग

 1987  तक )

 भूमिहीन  कृषि  श्रमिक

 अनुसूचित  जातियां/अनुसूचित

 भूमिहीन  वे  लोग
 जिनके  पास  एक  हैक्टेयर  से  कम  रेस्यत
 जोतें  हैं

 अनुसूचित  जातियां/अनुसू चित
 जातियां

 भूमिहीन  लोग

 भूमिहीन  कृषक

 कृषक
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 29.  पांडियेशे  277  अनुसूलित  भूतपूर्व  सेना

 में  कायरत  भूतपूर्व  वाणिज्य

 दूतावास  का  स्टाफ

 हि
 बी  ० -  ठत्कार

 क  मे  णः
 शधु  क्षेत्र  के  अम्तगंत  कांच  यूनिटों  को  प्रोद्योगिकी  को  उन्तत  करना

 भी  दो०  एस०  सईद  :  कया  प्रधान  संज्ञी  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 कया  उद्योग  मंत्रालय  में  लघु  क्षेत्र  के  अन्तगंत  कांच  एककों  की  प्रोद्योगिकी  को  उत्तत
 रूरते  लिए  अप्रनी  मंजूरी  दी

 यदि  तो  हस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्‍या

 इस  योजना  के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई

 इस  सम्पूर्ण  पोजना  को  किन  स्रोतों  से  वित्त  प्रदान  किया

 इसप्त  परियोजना  के  कब  तक  पूरे  हो  जाने  की  सभावना  और

 इसके  मुख्य  रूप  से  क्‍या  लाभ  होंगे  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पी०  जें०  :  हां  ।

 और  कांच  उद्योग  विकास  केरद्र  की  स्थापना  कुल  |  0.50  करोड़  राए  की
 लागत  पर  यू०  एन०  डी०  पी०  की  सहायता  से  की  जानी  है  ।

 धस  समची  योजना  की  वित्त  व्यवस्था  राज्य/केल  सरकार  तथा  यू०  एन०  डी०  पी०
 द्वारा  ऐसे  विकास  कायों  केतु  निर्धारित  स्रोतों  के  माध्एम  से  की  जाएगी  जिसके  ब्यौरे  नीचे  बिये
 शए  हैं  :

 भारत  सरकार  उ०प्र०  सरकार  यू०एन०डी०पी ०

 2.47  करोड़  रुपए  2.44  करोड़  रुपए  आधुनिकीकरण की  करोड़  रुपए

 ()  यह  परियोजना  पांच  वर्षों  अर्थात्‌  तक  पूरी  हो  जाएगी  ।

 यह  परियोजना  कांच  बनाने  वाले  छोटे  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  की  मूल  समस्याओं
 से  निपटमे  के  लिए  बनायी  गयी

 है जो निम्नलिखित हैं : कच्चे का मजकीकरण ओर जांच । (2) ऊच्चे माल और ऊर्जा संसाधनों का ऐसा उपयोग सुनिश्चित करना जिसमे लागत कम लगे । . 238
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 जऋ  (3)  तकमोटोजी  का  अभ्युत्यान  ।

 (4)  कौशल  विकास  ।

 (5)  थमंल  और  कैमिकल  प्रदूषण  आदि  को  करन  ।

 ला  हर  ext  के  पर  मणि
 ]  ८  ८  है

 कटक  के  फलों  ओर  सब्जी  पर  आधारित  उद्योगों  को  सहायता  देगा

 187.  भी  श्रीकाम्त  जेना  :  नया  खाझ  प्रसंस्करण  उधोग  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  के  कटक  जिले  के  फल  और  सब्जी  पर  ॒  आधारित  उश्योगों  को
 कोई  सहायता  दे  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  इस्हें  दी  गई  सहायता  का  ब्यौरा
 क्या  और

 क्‍या  उड़ीसा  के  उक्त  जिले  में  ऐसे  उद्योग  लगाने  संबंधी  योजनाएं  सरकार  के  पास
 स्वीकृति  के  लिए  लंबित  पड़ी  हैं  !

 b  लाश  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  (  प्री  गिरिधर  :  (१)  और
 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्राजय  विभिन्‍न  योजना  स्क्रीमों  का  कार्यास्वयन  करता  भआ  रहा  है  जिनके
 अन्तगेत  फल  एवं  सब्जी  प्रसंस्करण  सेक्टर  के  लिए  राज्य  राज्य  सरकार  के

 सहका  रिताओं  आदि  को  वित्तोय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 वर्ष  1990-91  के  दौरात  उड़ीसा  को  निम्नलिखित  वित्तीय  सहायता  दी  गई  :

 (1)  खुम्बी  प्रसंस्करण  और  बुनियादी  सुविधाओं  का  थिकास  2.4  ,  लाख  ३०

 (2)  खुम्बी  का  अचार  बनाना  और  उनकी  21.1494  लाख  २०

 डिब्ब  बंदी

 (3)  प्रसंस्करण  यूनिटों  की  करने  माल  की  भावश्यकता  को  16.50  लाख  ३०
 पूरा  करने

 (4)  खुम्बी  के  रस  और  प्रचार  पर  होते  वाले  व्यय  के  0.41  लाख  ३०
 लिए

 १.  उड़ीसा  के  कटक  जिले  से  संबंधित  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  लम्बित  नहीं
 पड़े

 २११  “-  40
 उड़ीसा  को  विकास  योजनाएं

 २
 158.  भ्रो  भोकांत  लेना  :  क्या  ओर  कार्यकम  किधास्यअन  लंभ्रो  बह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 239
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 कण  उड़ीसा  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  योजना  आयोग  को  स्वीकृति  हेतु
 कुछ  विकास  योजनाएं  भेजी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  योजनाओं  को  किन-किन  स्थानों  पर

 कार्यान्वित  किया  और

 योजना  आयोग  ने  ऐसी  प्रत्येक  योजना  पर  क्या-क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 पोजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  धत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :
 योजना  आयोग  में  उड़ीसा  सरकार  से  प्राप्त  कोई  भी  विकास  योजना  अनुमोदन  हेतु

 धीन  नहीं  है  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ¢  ल्‍  >

 ४५  )
 ओऔषध  मूल्य  सियंत्रण  आवेधा

 189.  भ्रो  संतोष  कुमार  गंगवार  :  कया  प्रधान  भन्‍त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भोषघ्न  मूल्य  नियन्त्रण  भादेश  को  परृर्ण  रूप  से  लागू  किया

 क्‍या  सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  !45  ओषधों  पर  घोषित  सीमा  शुल्क
 रियायतों  लाभ  दवाओं  के  मुल्यों  में  कमी  करके  उपभोक्ताओं  को  पहुंचाया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  औषध  बनाने  वाली  कम्पनियों  ने  लगभग  सभी  ओबषधियों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  की

 (e)  यदि  तो  इसफे  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  औषधियों  के  मूल्यों  पर  सीमा  शुल्क  रियायतों  के  प्रभाव  की  निगरानी
 रखती  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  ओर  उबेरक  मंत्रालय  में  राज्य  संतज्रो  चिन्ता  ओऔषध
 1987  के  मुख्य  उपबन्धों  को  लागू  कर  दिया  गया  है

 और  सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  145  प्रपुंज  भौषधों
 पर  शुल्क  में  कमी  नहीं  की  पिछले  तीन  वर्षों  में  145  से  अधिक  औषध  मध्यवर्तियों  पर  सीमा  .
 शुल्क  115५८  से  कम  करके  90%  कर  दिया  गया  शुल्क  में  इस  कमी  की  अनुमति  प्रपुंज
 औौषधों  के  उत्पादन  को  अधिक  मूल  अबस्था  से  प्रोत्साहन  देने  के लिए  दी  जाती  है  और  प्रत्येक
 मामले  में  प्रपुंअ  औषध  के  मूल्य  में  कमी  से  यह  जुड़ी  हुई  नहीं  है  ।

 भौर  ($)  सूचीबद्ध  औषधों  के  मूल्यों  पर  ढो०पी  1987  के  अश्तगेत  दी  गई
 कायंविधियों  और  मापदण्डों  के  अनुसार  समय-सभय  पर  निर्धारित  किये  जाते  गैर-भनुसू  चित
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 ज्लोषधों  के  मूल्यों  पर  सरकार  कड्ढी  नजर  रश्षती  जब  कभी  कोई  अप्तामास्य  बृद्धि  सरकार  की

 जानकारी  में  आती  है  तो  यह  मामले  में  हस्तक्षेप  करती  है  ।

 मजहुर  संघों
 को  मायता  2५

 190.  श्री  जा  फर्नास्डोज  :  कया  प्रधान  मंत्री  24  1991  को  में

 “16  ट्रेड  यूनियन्म  कनेम्स  सेन्ट्रल  रिक्गनीशनਂ  शीर्षक  में  प्रकाशित  समाचार  के  संबंध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोलह  मजदूर  संघों  ने  केन्द्रीय  मजदूर  संघ  का  दर्जा  हाप्तिल  करने  का  दावा

 किया  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ॥

 क्रम  मंत्राक्षम  में  उप  मंत्रो  पथन  सिंह  :  (२)  केन्द्रीय  श्रम  संघ  संगठनों  के

 कप  में  मान्यता  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  तरह  श्रम  संघ  संगठनों  ने  3।  1991  की  निर्धारित

 तारीख  तक  अपने  संबद्ध  श्रम  संघों  की  सदस्यता  से  मंबंधित  दावे  प्रस्तुत  कर  दिए  हैं  ।

 इस  उद्देश्य  क ेलिए  बनाई  गई  प्रक्रिया  के  अनुसरण  में  दावों  का  सत्यापन  किया  जा

 रहा

 ]  २०!
 दिहलो  के  यांथों  में  भूत खर  अवध  कमला

 191.  भी  पंरण  चोधरो  :  कया  शहरों  विकास  ससत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  दिल्‍ली  में  गांवों  में  कुछ  कम्पनियों  द्वारा  भूमि  पर  अवैध  कढ़ता  किये  जाने  के

 कारण  दूसरे  मास्टर  प्लान  की  योजनाओं  को  कार्यास्वित  किये  जाते  की  सम्भावता  नहीं

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उक्त  गांवों  में  अवैध  कब्जा  करने  दालों  को  वहां  से
 हटाने  के  लिए  अब  कक  कोई  कारंबाई

 की  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  उयौरा  क्या  है  और  यदि  तो  हसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा
 हस  सम्बन्ध  में  कब  तक  कार्यवाही  किए  जाने  की  सम्भावना

 शहरो  घिक्तास  मग्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  एम०  :  से  दिल्‍ली
 विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  वह  भूमि  अधिग्रहण  समाहर्त्ता/दिल्ली  प्रशासन
 गौर  भवन  द्वारा  भूमि-अधिव्रहीत  करने  तथा  इसको  सोपे  जाने  के  भश्यात्‌  भूमि  की
 रेख  करता  आबादी  क्षेत्र  के  बाहर  कृषि  भूमि  के  प्रविभाजन  के  कुछ  मामले  हो  सकते  परन्तु
 यथातध्य  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 प्र  ५७५)८४
 >

 ]

 दोप  विकास  प्राधिकरण
 का  पुमर्गठत

 192.  क्री  सनोरंजन  भकत  :  कया  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यात्वयन  संत्री  रह  बताते  की
 कृपा  करेंगे  कि  ;
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 कया  वर्ष  1986  में  गठित  किया  गया  द्वीप  विकास  प्राधिकरण  समाप्त  कर  दिया  गया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इसी  द्वीप  विकास  प्राधिकरण  को  पुराने  ढांचे  पर  पुनगरेठित
 करने  का

 यदि  तो  इसका  पुनगंठन  कब  तक  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एथ०  आर०  :

 नहीं  ।

 और  हां  ।  संशोधित  स्वरूप  के  साथ  द्वीप  विकास  प्राधिकरण  का  पुनगंठन
 करने  का  ए+  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  और  आशा  की  जाती  है  कि  पुनगंठित  द्वीप  विकास  प्राधिकरण
 की  बेठक  शीघ्र  ही  बुलाई  जाएगी  ।

 लागू  नहीं  होता  ।

 95४7
 मो

 कम्पनियों  के  लिए  चरणबद्ध  उत्पादन  कार्यक्रम

 193.  श्री  गुशवास  कामत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कई  औषध  निर्माण  कम्पनियां
 बढ़  उत्पादन  कार्यक्रम  का  पालन  नहीं  कर  रही

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रसायन  और  उरव”क  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  चिश्ता  :  (१)  और  ओऔषध
 1986  के  उपबच्धों  के  अन्तगंत  प्रपुंज  भौषधों  का  निर्माण  उनके  लिए  निर्धारित  आरम्भिक

 अवस्थाओं  के  अनुमार  किया  जाना  अपेक्षित  है  ।  जडां  कहीं  प्रोद्योगिकी  आदि  के  सम्बन्ध  में
 नाइयां  होती  हैं  वहां  तैयार  प्रपुंज  औषधों  के  आयात  से  बचने  के  लिए  अवस्थाओं  में  विशिष्ट
 अवधियों  के  लिए  ढील  दी  जाती  है  ।

 १  है
 2"  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 उर्थधरकों  पर  से  राजसहायता  बापस  लेने  ओर  यूरिया  पर  से  नियस्त्रण  हटाने  का  प्रभाव
 न्न्नल्न्

 194,  भरी  गुरवास  कामत  :  कया  प्रधान  मन्‍्त्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :  है

 क्‍या  उवरकों  पर  राजसहायता  न  देने  और  यूरिया  पर  से  नियन्त्रण  हटाने  के  कारण
 बहुत  से  उर्वरक  एककों  के  कार्यकरण  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 कया  मूल्यों  पर  से  नियन्त्रण  हुटाने  से  निर्माताओं  को  कोई  लाभ  हुआ
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 इससे  सबसे  अधिक  प्रभावित  एककों  की  संख्या  क्‍या  है  ?

 रसायन  ओभोर  उ्ंरक  मरत्रालय  में  राज्य  सन्‍त्रो  चिन्ता  तीन  निम्न

 न्यूद्रिएन्ट  अर्थात्‌  कैल्शियम  अमोनियम  नाहइट्रेट  ए०  अमो।नयम  क्लोराइड
 सी०  और  अमोनियम  सल्फेट  को  छोड़कर  अधिकांश  उर्वरकों  पर  अभी

 भी  राजसहायता  दी  जा  रही  हसके  सल्फेट  आफ  जो  पृणंतः  आयात  की
 जाती  है  और  जिसकी  खपत  बहुत  कम  से  भी  नियन्त्रण  हटा  दिया  गया  यूरिया  से  नियन्त्रण

 नहीं  हटाया  गया  है  ।

 तीन  अर्थात्‌  सी०  ए०  ए०  सी०  एल०  तथा  ए०  एस०  से  नियन्त्रण
 हम  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हटाया  गया  है  कि  वे  निम्न  न्यूट्रिएन्ट  उवंरक  थे  और  प्रति  टन  देय

 राजसहायता  बहुत  अधिक  थी  |  इसके  सभी  निम्न  न्यूट्रिएन्ट  उबंरक  देश  में  कुल
 जनयुकत  उरवरकों  के  उत्पादन  में  3.5%  का  अंशदान  करते  हैं  ।

 नियन्त्रण  उत्पादकों  को  सहायता  प्रदान  करने  के  इरादे  से  नहीं  हटाया  गया  था  ।

 दो  जो  नियन्त्रण  हटाए  गए  तीन  कम  न्यूट्रियन्ट  वाले  उवबंरकों  में  से  एक  का
 उत्पादन  कर  रहे  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्हें  वित्तीय  रूप  से  हानि  होगी  ।  '

 हा  हि
 दवाइयों  को  कोसतों  में  ४  5-४

 195.  क्रो  गुरदास  कामत  :  कया  भ्रधास  संत्री  यह  बताने  की  करेंगे  के  :

 क्या  कई  आवश्यक  तथा  व्यापक  रूप  से  प्रयोग  में  आने  वाली  दवाइयों  की  कीमतों  में
 भारी  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसी  औषधों  की  कीमतों  को  नियन्त्रण  में  लाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 (४)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भौर

 औषध  एककों  द्वारा  औषध  मूल्य  नियन्त्रण  आदेश  के  प्रावधानों  का  उल्लंघन  रोकने
 के  लिए  कौन  से  विशेष  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  विधार  है  ?

 रसायन  और  उ्ंरक  सम्त्रालय  में  राज्य  सस्त्रो  लिस्ता  :  और  जी

 नहीं  ।  अपितु  अन्तर्वस्तुओं  क्री  लागत  में  बुद्धि  की  हालत  में  कुछ  मूल्य  वृद्धि  होता  अभरिहाय॑
 विनिमय  दर  समायोजन  के  कारण  आयातित  अन्तवंस्तुओं  पर  आधारित  दवाइयों  के  मूल्यों  में

 अपेक्षाकृत  अधिक  वृद्धि  हुई  है  ।

 से  अनुसूचो  बढ्ध  सूत्रयोगों  के  मुल्य  डी०  पी०  सी०  1987  के  अन्तर्गत  एक

 सूत्र  एवं  निर्धारित  मानदंडों  के  जो  इन  सूत्रयोगों  के  मूल्य  को  समुचित  नियन्त्रण  में  रखते
 नियत  किए  जाते  हैं  ।
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 जब  भी  ही०  पी०  सी०  1987  के  उल्लंघन  की  कोई  सूचना  मिलती  तो

 सरकार  डी०  पी०  सी०  1987  के  पंगत  उपबन्धों  के  अधीन  उचित  कारंवाई  करती  है  ।

 (५
 सर  न  हाट  अभिकासो  भारतीयों  हारा  निवेश

 196.  थी  आनस्य  रत्म  भीये  :  क्‍या  प्रधान  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारत  में  उधोग  स्थापित  करने  में  अनिवासी  भारतीयों  ढवरा  निवेश

 करने  के  लिए  कोई  सीमा  निर्धारित  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 (*)  क्‍या  वे  सभी  लाभ  अपने  यहां  ले  जायेंगे  अथवा  इस  देश  में  जमा

 सरकार  का  उस  धन  को  भारत  में  रखने  के  लिए  कया  कदम  उठाने  का  क्चार  है  ?

 उच्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  पो०  जें०  :  से  वित्त  मन्त्रालय
 में  भारत  सरकार  ने  28  1991  के  प्रेस  नोट  के  तहत  निर्धारित  शर्तों  के  अनुसार
 बासी  भ्नास्तीयों  और  ओवरसीज  कार्पोरेट  जो  उनके  स्वामित्व  मे  को  उच्च
 प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  तथा  अन्य  उश्योगों  मे  100%  तक  इक्विटी  का  निवेश  करने  को  अनुमति
 दी  ८...

 हुर्गा  पाक  कालोनो  में  सुविधाएं  प्रदान  करता

 बा  ४्श्‌

 197.  श्री  रामाभय  प्रसाद  सिंह  :  क्या  हाहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेगे

 कया  डाबरी  मजीरपुर  नई  पर  स्थित  दुर्गा  पार्क  कालोनी  एक
 नियमित  कालोंनी

 यदि  तो  क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  नियश्ति  कालोनियों  को  उपलब्ध
 सभी  इस  कालोनी  को  भी  उपलब्ध  करायी  -

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  कालोनी  को  सभो  सुविधाएं  प्रवान  करने
 के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  और

 इस  सम्बन्ध  में  उठाये  गये  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :
 नहीं  ।

 से  )  उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर

 <i

 देखते  हुए  प्रश्न-बहीं  उठता  ।

 ७०
 ४  आवासोय  यूनिटों  के  लिर्माण  के  लिए  हारा  को

 198.  श्री  रासाभ्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 2$  1913  रसिंखतਂ  उत्तर

 क्या  हुशफों  द्वारा  ॥034  आवास  तिर्माण  योजनाओं  के  लिए  ऋण  मंजूर  किया
 गया

 |
 क्‍या  इस  ऋण  का  उपयोग  48  लाख  आवासीय  यूनिटों  के  निर्माण  के  लिए  किया

 क्‍या  विभिन्‍न  राज्यों  को  आबंटित  प्रति  व्यक्ति  ऋण  को  सूची  में  बिहार  का  स्थान
 सबसे  नीचे

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कर  रण

 ($)  पिछड़े  राज्य  बिहार  को  प्रति  ब्यक्ि  ऋण  में  बुद्धि  करते  के  लिए  सरकार  हारा
 अपनाए  जा  रहे  उपचारात्मक  उपायों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 (@)  कद  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और
 31-10-1991  को  स्थिति  के  हुडकों  ने  भिन्न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  में  विभिन्‍न

 अभिकरणों  को  ऋण  सहायता  प्रदान  करने  हेगु  8156  योजनाएं  स्त्रीकृत  की  हैं  जिनले  लगभग

 48.09  लाख  रिहायशी  एककों  का  निर्माण  हो  सकेगा  ।

 और  31-10-1991  की  स्थिति  के  हुडकों  ने  कहर  राज्य-में  विधिन्‍न
 अभिकरणों  के  लिये  |,  0.22  करोड़  रुपये  के  ऋण  घटक  के  साथ  99  योजनाएं  स्वीकृत  की  इससे
 122396  रिहायशों  एककों  का  निर्माण  तथा  4078  प्लाटों  का  विकास  होगा  ।  बिहार  राज्य  में

 अप्रिकरणों  द्वारा  लिया  गया  ऋण  राज्य  के  क्षेत्रफत  नथा  जनसंछया  को  देखते  हुए  अपेक्षाकृत  कम

 बिहार  राज्य  में  हुडकी  से  कम  मात्रा  में  ऋण  प्राप्त  करने  का  मुख्य  कारण  हुडको  को  पर्याप्त

 योजनाएं  प्रस्तुत  न  ऋण  लेने  वाले  अंभिकरणों  हरा  राज्य  सरकार  की  गारंटियों  इत्यादि
 की  व्यवस्था  करने  में  विलंब  के  कारण  उन्हें  स्वीकृत  योजनाओं  के  प्रलेखन  में  विलंब

 ओर  प्रत्येक  वर्ष  के  आरंभ  हुडको  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  को
 क्षेत्रफल  मानदंड  तथा  जनसंब्या  मानदंह  के  आधार  पर  ऋणों  का  नियतन  किया  जाता  नियतित
 को  गई  राशि  राज्य  सरकारों/संघ  शाप्तित  प्रशासनों  को  सूचित  कर  दी  जाती  है  ताकि  वे  समुचित
 योजनाएं  तैयार  करें  तथा  उन्हें  हुडको  को  प्रस्तुत  करें  ।  इसका  अनुपालन  करने  के  हुडको
 मागेनिश्षेशों  के  अमुसार  हुडको  को  बोजनाएं  भितयामे  रे  लिये  सम्मत  करने  तथा  योजनाएं  तैथार
 करने  में  प्रतिकर्धा  के  संबंध  में  परामर्श  देने  हेतु  हुडको  अधिकारियों  राज्य  सरकारों  तथा  “

 आवास  अभिकरणों  के  अधिकारियों  के  साथ  निरंतर  सम्पर्क  किया  जाता  हुइको  ने  जिहार  मैं

 विभिन्त  अभिफरणों  के  साथ  संपर्क  करने  तथा  प्रक्रिया  को  गति  बढ़ाने  में  उनकी  सहायता  हेतु  पटना

 4  एक  क्कास  कार्यालय  भी  स्थापित  किया  है  ।  259  ००

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  में  प्रतिनिधित्व

 199,  भरी  रामाभय  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  प्रधान  लंत्री  बह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 हस  समय  संध  लोक  सेवा  आयोग  में  कितने  सदस्य
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 लिखित  उतर  20  1991

 कया  सदस्यों  के  मनोनयन  के  समय  विभिन्‍न  राज्यों  के  प्रतिनिधित्व  को  ध्यान  में  रखा

 जाता

 इन  सदस्यों  को  मनोनयन  करने  वाले  व्यक्ति  कौन

 क्‍या  इस  समय  किसी  सदस्य  का  स्थान  रिक्त  और

 (&)  यदि  तो  ये  रिक्त  स्थान  कब  तक  भर  दिए  जायेंगे  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सार्गरेट
 संध  लोक  सेवा  आयोग  में  अध्यक्ष  सहित  सदस्य  हैं  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  316  (।)  के  परन्तुक  के  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के
 लगभग  आधे  सदस्य  ऐसे  व्यक्ति  होंगे  जिन्होंने  भपनी  संबंधित  नियुक्तियों  की  तारीख  को  भारत
 सरकार  के  अधोन  अथवा  किसी  राज्य  सरकार  के  अधीन  कम  से  कम  10  वर्ष  कार्य  किया
 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  सदस्यों  की  नियुक्ति  के  मामले  में  राज्यों  को  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिए
 संविधान  में  कोई  व्यवस्था  मही  है  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  सदस्यों  को  राष्ट्रपति  द्वारा  नियुक्त  किया  जाता

 नहीं  ।
 My FS

 |  (४)  प्रषन  नहों  उठता
 ।

 धर  तर  7६  हू  पड
 ४

 मंगल  ग्रह  पर  उपग्रह  छोड़ा  जाता

 200.  भ्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 इस  समय  भारत  के  अन्‍्तरिक्ष  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्‍या

 कया  इस  कार्यक्रम  के  अंतगंत  मंगल  ग्रह  पर  उपग्रह  छोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्‍या  सरकार  का  कम्प्यूटर  और  युद्ध  संबंधी  बहुउद्देशीय  उपग्रह  छोड़ने  का
 प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  नाम  कया  और

 (३)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भागेरेट  :
 े  अन्‍्तरिक्ष  कार्यक्रम  का  मुख्य  जोर  आत्मनिर्भर  रूप  में  प्रवालनात्मक  अन्तरिक्ष  सेवाएं  प्रदान

 करने  के  लिए  अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  करते  हुए  राष्ट्रीय  प्रणाली  की  स्थापना  करने
 तथा  यह  सुनिश्चित  करने  पर  रहा  है  कि  इस  आधुनिक  प्रौद्योगिको  के  लाभ  हमारे  समाज  के  मूल भाधार  तक  इस  समय  भारतीय  राष्ट्रीय  उपग्रह  और  भारतीय  सुदूर  संवेदम
 उपग्रह  आर०  का  उपयोग  करते  हुए  दो  प्रयालनात्मक  अन्तरिक्ष  प्रणालियां

 शिक्षा  विशेष  रूप  में  ग्रामीण  भर  विकासात्मक  आपदा  तथा  सूखा प्रबन्ध  ओर  प्राकृतिक  संसाधनों  के  प्रबंध  एवं  पर्धावरण  के  लिए  उपग्रह-आध।रित  सेवाएं  प्रदान
 हर  रहो
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 चर  भारत  इन  प्रणालियों  के  बड़े  पैमाने  पर  विस्तार  की  अवप्तीधा  पर  पहुंचने  वाला  है  ।
 1992  में  स्वदेशी  निर्मित  ए  के  प्रमोचन  तथा  1993  में  बी  के  जिनके

 बाद  1994-98  की  कालावधि  में  ई  के  प्रमोचन  एवं  1995-96  में  ग्रामधैट
 उपग्रह  के  प्रमोचन  से  देश  में  संचार  ओर  दूरदर्शन  सेवाओं  में  तथा  ग्रामीण  शिक्षा  के  नये  आवामों
 में  विविध  प्रकार  की  वृद्धि  होने  की  संभावना  है  ।  1991  में  आई०  बी०
 के  सफल  प्रथालनीकरण  तथा  ।994  में  अगली  पीढ़ी  के  भाई०  आर०  सी०  उपग्रह  की

 योजनाबद्ध  प्राप्ति  से  प्राकृतिक  संसाधनों  के  चहुंमुत्री  और  दीर्घषकालीन  विकाप्त  को  प्राप्त  करने  की
 दिल्ला  में  आधुनिक  तकनीकों  को  विकसित  और  प्रयोग  में  लाया  जा  रहा  1992  में  संबंधित

 उपग्रह  प्रमोचक  रागजेट  एप्त०  एल०  धवीय  उपग्रह  प्रमोषक  राकेट  एस०  एल०
 के  निर्धारित  प्रमोचन  और  1995-96  में  भू-तुल्यकालिक  उपग्रह  प्रमोचक्र  राकेट  एस०

 एल०  के  प्रमोचन  से  भारत  को  प्रमोचक  राकेट  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  आत्म-निर्भेरता  प्राप्न

 होने  की  आशा

 नहीं  ।

 और  1992  में  प्रभोचत  के  लिए  निर्धारित  स्वदेशी  रूप  में  निभित  भू-स्थायी
 दूरदशंन  रेडियो  मौसमविज्ञान  और  आपदा  प्रणमन

 के  क्षेत्रों  में  मुख्य  रूप  में  शान्तिपूर्ण  उपयोगों  क॑  लिए  एक  बहु-उद्देशीय  उपग्रह  है  '  इस  उपग्रह  को

 कम्प्यूटरों  को  परस्पर  जोड़गे  के  कार्य  में  भो  उपयोग  में  लाया  जायेगा  ।

 (३)  प्रश्न  उत्पस्त  नहीं  होता  ।  न्‍्े
 ०  ने

 भूतपुथ  मंत्रियों  ओर  संतद  सदस्यों  पर  धकाया  बिल

 201.  भरी  सन्‍्तोध  कूमार  गंगवार  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  अनेक  भूतपूर्व  मंत्रियों  और  संसद  सदस्यों  पर  बिजली/पानो  के  शुल्क  तथा  मकान

 के  किराए  की  र/शि  बकाया  और

 यदि  तो  प्रत्येक  पर  कितनी  घनराशि  बकाया  है  ?

 हाहरी  बिकास  सम्त्रालय  में  राज्य  सल्जो  एम०  :  और

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 |

 ; मभष्पाह सदस्यों द्वारा शपथ प्रहण श्री हरिलाल ननजी पटेल श्री कांशी राम



 वाराणसी  में  कातून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  20  499  .

 के  बारे  में

 झी  ताराचग्द  खण्डेलबाल  :  अध्यक्ष  आज  शून्यकाल  में  दिल्‍ली
 की  गंभीर  समस्या  को  उठाना  चाहता  हूं  ।  दिवाली  के  दिन  और  दिवाली  के  दो  दिन  बाद  दिल्‍ली
 में  सुरा  के  प्रयोग  से  250  मौतें  पुलिस  ड्रग  विभाग  और  एक्साइज  विभाग  की
 भगत  और  लापरवाही  के  कारण  दिल्‍नी  में  250  मौतें  हुईं  |  जहरीली  शराब  के  नाम  पर  बिकने

 वाली  औषधि  जिसे  आयुर्वेदिक  औषधि  कहते  हैं  निसते  आयुर्वेदिक  चिक्रित्सा  प्रणाली  बदनाम  हुई
 इस  संबंध  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जिन  अधिकारियों  की  लापरवाही  के  कारण  यह

 कांड  हुआ  है  तो  उन्हें  सख्त  से  सख्त  सजा  मिलनी  चाहिए  ।  मुझे  वह  मालूम  है  कि  न्यायिक  जांच
 बिठायी  गई  है  और  उसकी  अबधि  दो  मास  की  रखी  गई  इतने  भयंकर  कांड  लिए  मैं  यह
 मांग  करना  चाहता  हूं  कि  30  नवम्बर  तक  यह  न्यायिक  जांच  पूरी  होनी  चाहिए  और  उसके  15
 दिन  के  भोतर  जो  उसमें  अपराधी  माने  जाएं  उन्हें  दण्डित  किया  जाना  चाहिए  )

 ओर  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  इस  सिलसिले  में  दो  सौ  आदमी  बोट
 क्लब  पर  धरना  दे  रहे  )

 म०  प०

 वाराणसी  में  कानून  और  व्यवस्था  को  स्थिति  के  बारे  में

 भरी  इश्नाहिस  सुलेमान  सेट  :  भ्रष्यक्ष  आपकी  अनुमति  से  मैं  सभा  का
 ध्यान  गंभीर  एवं  अत्यग्त  चिताजनक  जो  बनारस  में  क्छिले  12  छिलों  से  »याप्त
 की  ओर  आक्ृष्ट  करना  चाहूंगा  ।  वहां  नृशंस  हत्याएं  हुई  इस  महीने  की  8  तारीरू  को
 कागजनी  शुरू  हुई  थी  भ्लौर  बह  आज  तक  भेरोकटोक  जारी  25  से  अधिक  लोगों  की  हत्या  की
 गई  उन्हें  जला  दिया  गया  और  मार  डाला  गया  और  शवों  को  उनके  रिएतेदारों  को  भी  नहीं
 दिया  गया  है  ।

 मुस्लिम  बहुल  क्षेत्र  मदनपुरा  में  मुख्यतः  रहने  वाले  सभी  शारीरिक  रूप  से  तगड़े  युवकों
 को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  और  उनके  हाथ-पैर  तोड़  दिए  गए  |  यह  अस्थम्त  जघन्य  कृत्य  है  ।

 पूरा  क्षेत्र  घेरे  में  भोजन  और  दवा  उपलब्ध  नहीं  यहां  तक  कि  बच्चों  को  दूध  शी  तहीं
 मिल  रहा  |  वे  भूख  से  मर  रहे  हैं  ।

 मैं  भांग  करता  हूं  कि  केन्द्र  इस  मामले  में  तुरन्त  हस्तक्षप  करे  और  बह  केल्ीब
 लगाए  जाएं  क्योंकि  राज्य  पुलिस  बल  पर  लोगों  को  विश्व।स  नहीं  है  ।  मैं  इस  पूरे  मामले  की
 स्यायिक  जांच  करने  की  भी  मांग  करता  हूं  ।

 राष्ट्रीय  दलों  के  नेताओं  को  इन  अशांत  क्षंत्रों  का  दौरा  करने  की  अनुमति  नहीं
 मांग  करता  हूं  कि  सभी  राष्ट्रीय  दलों  का  प्रतिनिधित्व  करने  बाज़ा  एक  फिष्टअंडल  वह

 शीघ्र  भेजा  जाए  जो  बनारस  के  उन  अशांत  क्षत्रों  में  सही  स्थिति  का  पता  लगाए  ।
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 न

 श्री  विभ्यनाथ  प्रताप  सिह  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  और  मेरे  साथी  बनारस

 गए  वहां  पर  निरीह  लोगों  की  जानें  हिन्दू-पुस्लिम  दोनों  की  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इन्सान
 की  जान  गई  ।  राज्य  सरकार  उन  जानों  का  बच'ने  में  बिलकुल  हीं  असमर्थ  ही  नहीं  बल्कि
 जो  उसका  कत्तंथ्य  था  उसने  उसका  निवंहन  नहीं

 भो  सदन  लाल  खुराना  :  मेयर  ने  वया  किया  और  बिहार  में  क्‍या  हुआ
 यह  भी

 श्री  विश्यमाय  प्रताप  पहले  दिन  जो  घटना  घटी  और  प्रशासन  की  ढील  जिस  तरह  से

 रही  उसने  ऐसी  चिन्गारी  जगाई  जिसकी  पूरी  आग  से  बनारस  झुलसा  ।  वहां  पर  हमें  लोगों  से
 मिलने  का  अवसर  मिला  ।  पहले  दिन  अगर  सख्तो  बरती  जाती  और  एहतियाती  कदम  प्रशासन
 उठाता  तो  यह  आग  नहीं  लगती  ।  पहले  दिन  यह  खामी  रही  उसके  बाद  कोई  कारंवाई  शासन  की
 ओर  से  नहीं  हुई  वे  दर्दनाक  घटनायें  फिर  हुईं  |  मासूम  लोगों  की  ह॒त्यायें  हुईं  ।  उसके  बाद  जिम
 क॒द्र॒  से  पुलिस  और  पी०  ए०  सी०  ने  काम  किया  है  वह  बहुत  दर्देताक  कहानी  डा०  अनीस  की
 जान  पुलिस  कस्टडी  में  गई  ।  हम  मांग  करते  हैं  कि उस  लाश  का  फिर  से  पोस्टमार्टम  हो  ।

 यह  भी  अफसोस  की  बात  है  कि  केन्द्र  शासन  कुछ  नहीं  बोलता  ।  आज  तक  ऐसी  जितनी  भी
 चटनायें  हुई  हैं  उनमें  प्रधान  मंत्री  या  गृह  मंत्री  गये  लेकिन  इस  घटना  में  आज  तक  वहां  पर

 कोई  नहीं  गया  ।  मेरी  मांग  है  कि  केन्द्र  सरकार  आज  आश्वासन  दे  कि  बनारस  की  इस  धटना  पर

 वहु  क्‍या  करने  जा  रही  है  ओर  उसका  इसके  बारे  में  स्पष्ट  रुख  क्या  यह  आश्वासन  सदन  में

 हमें  वह  दे  ।  इसके  बिना  कोई  भी  भरोसा  उनकी  बात  का  हम  लोगों  को  नहीं  होगा  ।

 क्री  सोसनाथ  चटर्जो  :  बनारस  में  जो  हुआ  वह  इतिहास  का  एक  झौर
 काला  अध्याय  जिस  तरीके  से  वहां  स्थिति  पर  नियंत्रण  किया  गया  उसकी  प्रत्येक  ब्यक्ति

 जनता  के  सभी  वर्गों  ने  निन्‍्दा  की  यह  मामला  अत्यन्त  गंभीर  वहां  उचित  राहुत  उपाय
 किए  जाने  चाहिए  ।  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  न  हो  इसके  जिए  उचित  उपाय  किये  जाने
 चाहिए  ।  यह  आवश्यक  है  कि  स्थिति  का  उचित  मूल्यांकन  किया  जाना

 जो  पहले  की  जा  चुकी  हैं  उनके  अलावा  मैं  यह  मांग  करता  हुं  कि  वहां  सही  स्थिति
 और  तथ्यों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  संसदीय  दल  भेजा  जाए  ताकि  सदन  भी  वास्तविक  स्थिति
 जान  सके  और  उचित  कदम  उठाए  जाएं  ।

 मैं  जानना  चाहूंगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  मामले  में  राहत  देने  के  लिए  या  वहां  के  पीड़ित

 कोगों  को  सुरक्षा  देने  क ेलिए  और  वहां  व्याप्त  स्थिति  से  भयभीत  लोगों  के  लिए  कया  कदम  उठा

 रहो  इसलिए  मैं  मांग  करता  हूं  कि  इस  मामले  में  तुरंत  कायंवाही  की  जानी  चाहिए  और
 आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वहां  एक  संसदीय  दल  भेजा  जाए  ।

 हिन्दी  |

 थी  भीश  बस  दोक्षित  :  अध्यक्ष  बनारस  में  जो  कुछ  हुमा  वह
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 के  बारे  में

 दुर्भाग्यपूर्ण  इसको  कोई  मना  नहीं  करता  है  लेकिन  इसको  इस  परिप्रेक्ष्य  में  देखना  होगा  कि
 बनारस  में  तो  पूरे  उत्तर  प्रदेश  में  किसी  प्रकार  का  साम्प्रदायिक  दंगा  इस  बीच  में  नहीं  हुआ

 बनारस  में  बड़े-बड़े  फंक्शन्स  सभी  शान्तिपूर्वक  हुए

 8  तारीख  को  शाम  को  काली  बाड़ी  का  एक  जुलूस  विसर्जन  के  लिए  जा  रहा  था  जिसंको
 रोका  गया  ।  पुलिस  ने  वहां  शान्ति  बनाने  की  कोशिश  की  *'

 एक  सासतोय  सदस्य  :  वहां  केवल  6  कांस्टेबल  थे  ।

 भरो  भोद्य  चन्द्र  दोक्षित  :  आपकी  सूचना  सही  नहीं  मैं
 स्वंय  बनारस  होकर  वहां  के  हालात  देखकर  आया  मैं  समझता  हूं  कि  एक  जिम्मेदार  सांसद  को
 भांति  मुझे  सदन  को  सही  बातें  बता  देनी  यह  कोई  राजनैतिक  मामला  नहीं  यह
 दुर्घटना  एकाएक  हुई  भर  उस  वक्‍त  इस  बात  की  बिलकुल  आशंका  नहीं  थी  कि  काली  बाड़ी  के
 हस  जुलूस  में  दंगा  हो  यद्यपि  व्यवस्था  की  गयी  थी  परन्तु  उस  जुलूस  में  से  कुछ  लोग
 भागे  और  उससे  वहां  पर  एकदम  से  आंतक  फैला  और  इधर-उधर  के  जो  और  लोग  थे  उन्होंने
 छुट-पुट  वारदातें  कीं  जिसमें  6  जानें  चली  गयीं

 एक  साननोय  सदस्य  :  वे  किस  समुदाय  के  लोग  थे'*ਂ

 भी  मोहन  सिह  :  8  तारीख  को  एक  विशेष  समुदाय  के  लोग  बड़े  पैमाने  पर
 मारे  गये  और  प्रशासन  ने  कोई  कारंवाई  नहों  कोਂ  '

 थो  मोहन  तिह  :  जो  राज्य  सरकार  अल्पसंक्यकों  की  हिफाजत  नहीं  कर  उस  राज्य
 सरकार  को  बर्खास्त  कर  देना  चाहिये'*ਂ

 थी  निर्मल  कांति  चटर्जो  :  मुंझे  लगता  है  कि  वह  बनारस  में  जो  कुछ  हुआ  उसे
 उचित  ठहरा  रहे

 अध्यक्ष  सहोवय  :  खराना  जी  आप  बैठ  जाइये  ।

 भी  भीश्  चना  दीक्षित  :  जहां  तक  समुदाय  की  बात  अगर  आगे  मुझे  कहना  वह
 मैं  नहीं  कहना  चाहता  इसलिए  जो  मौतें  हुईं  वे  इनसान  की  मौतें  हुई  यह  सही  बात  है  ।
 उसके  बाद  शहर  शान्‍्त  हो  गया  और  9,  भर  तारीख  को  कोई  वारदात  नहीं
 गिरफ्तारियां  हुई  हैं

 '
 सूचता  गलत  गिरफ्तारियां  हुईं  और  उसके

 बाद  तारीख  को  पूरे  बनारस  में  बजे  से  5  बजे  तक  कर्फ्यू  ने  रिलेक्सेशन  दिया  गया
 लेकिन  जो  अफेक्टेड  एरिया  था  जहां  पर  ये  झगड़ा  शुरू  हुआ  मदनपुरा  का  वहां  पर
 एकाएक

 '

 ]
 अध्यक्ष  सहोएव  :  कृपया  हस  प्रकार  बोच  में  न
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 व ााककभभ

 ]

 ओ  भोद्या  चस्ा  दोक्षित  :  वहां  पर  लगभग  ढाई  बजे  जबकि  वहां  पर  पुलिस  फोर्स

 मौजूद  लेकिन  हर  मकान  हर  दुकान  पर  तो  वह  नहीं  हो  सकती  ।  एक  पार्टिकुलर  स्पाट
 पर  कुछ  जो  पहले  से  तैयार  जिनकी  यह  साजिश  वे  लोग  एकाएक  सड़कों  पर  निकले
 भर  जो  लोग  भी  उनको  मिले  उनको  पकड़  लिया  ।''  '  *

 से  कई  लोग  मर  गए  भौर

 कई  लोग  जरुमी  हो  गए  उसके  बाद  फिर  16,  17,  18,  19  तारीख  को  कोई
 वारदात  नहीं

 ]
 अष्यक्ष  महोबय  :  आपको  अत्यत  संक्षेप  में  बोलना  होगा  ।

 श्री  विग्विजय  सिंह  :  कया  वह  भाषण  दे  रहे  हैं  ?  )

 भरी  भ्रोष्त  चन्र  दीक्षित  :  उसके  बाद  किसी  प्रकार  की  कोई  घटना  नहीं  हुई  |  यह  कहना  कि
 प्रशासन  ने  कोई  स्टेव  नहीं  बिल्कुल  गलत  इसी  प्रकार  की  वारदातें  यहा  पर  8  तारीश
 ओर  ।2  तारीख  को  इसलिए  मेरा  इस  ममय  सदन  से  मात्र  एक  निवेदन  है  कि  क्योंकि  मैं
 स्वयं  वहां  पर  देखकर  आया  इस  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना  से  किसी  प्रकार  का  राजनीतिक  लाभ  उठाने
 को  चेष्टा  न  की

 |
 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  मत  आपको  इसे  नियंत्रित  करना  होगा

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  संक्षेप  में  बोलिए  ।  अन्य  मामले  भी  श्री  अस्बारासु  बोलेंगे  ।

 )

 श्री  भन्‍्कारासु  इरा  :  अभी  हाल  ही  में  आए  तूफान  और  बाढ़  के

 भी  भोश  चसा  दोक्षित  :  उस  हालन  में  जिस  हालात  में  कि  वहां  पर  दंगा  हुआ  उस
 हालत  में  वहां  पर  पालियामेंट  का  एक  डेलीगेशन  जाना  पार्लियामेंट  लीडर्स  को  जाना
 चाहिए  जिस  वक्‍त  एरिया  कर्फ्यू  बाउंड  है  और  वहां  शांति  बनाए  रखने  के  लिए  तथा  जो  लोग
 जक्मी  हुए  उनके  इलाज  का  प्रबंध  हो  रहा  उस  वक्‍त  राजनीतिश्ञों  का  वहां  जाना  मैं  समझता
 हैं  उचित  नहीं
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 के  बारे  में
 ....ु.3..>*>े॥ेंेेे+ननननननननननननननननन-॑ननन  सनननन-नान-मनान-मनन-म  मनन  न  नमन  न  न  न  नव  नव  नन  न  नमक  मनन  न  न  मनन  कक  )  कमला  दि

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 भरी  इग्राहोस  सुलेमान  सेट  :  यह  एक  अध्यन्त  महत्वपूर्ण  मामला  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  भक्त  आप  अपने  स्थान  पर  बैठ  जाइए  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  क्या  आप  समझते  हैं  कि  इस  प्रकार  आप  चर्चा  कर  सकते  हैं  ?  क्या  अन्य

 महत्वपूर्ण  मामले  नहीं  हैं  ?  श्री  अन्बारासु  एक  मुद्दा  उठा  रहे  हैं  ।  आप  उन्हें  भी  अवसर  दीजिए  ।

 )

 ]

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रों  :  वाराणसी  से  हम  लोग  भी  भाते  हमें  भी  सुना  जाए

 )
 झो  हरि  किशोर  सिंह  :  अध्यक्ष  मेरा  आपसे  निवेदन  आपको  मुझे  समय

 देना  मैं  आपसे  विनम्नतापूबंक  आग्रह  करता  हूं  कि  हमें  भी  बोलने  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सब  बेठ  जाहए  ।  जब  मैं  खड़ा  हूं  तो  आप  बेठ  जाएं  ।

 )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  सभा  की  कार्यवाही  इस  प्रकार  चलाते  रहे  तो  मैं  अन्य  सदस्यों

 को  बोलने  का  अवसर  नहीं  दे  पाऊंगा  ।  आप  यह  मत  सोचिए  कि  सिर्फ  इसी  मामले  पर  सभा  में
 चर्चा  होनी  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  बैठ  मेरे  ड़े  होने  पर  भी  आप  छड़े  हो  रहे  हैं  ।

 कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करें|  मुझे  अपनी  बात  समाप्त  करने  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  उचित  नहीं  आप  मुझे  भी  अपनी  बात  पूरी  नहीं  करने  दे  रहे  ,

 अगर आप सोचते हैं कि यह महत्वपूर्ण मामला है और इस पर चर्चा की जानी तो हम कार्य मन्त्रणा समिति में इस पर निर्णय लें । अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं । आपको प्रक्रिया का पालन करना होगा | क्षपया 252
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 अपना  स्थान  प्रहण  करें  ।  मुझे  अपनी  बात  पूरी  करने  दें  ।  भाप  वहां  से  सभा  को

 कायवाही  चलाएं  ।

 झीमतो  सरोज  दुबे  वहां  महिलाओं  भौर  बच्चों  की  बहुत  बुरी  हालत
 है  ।  इस  सम्बन्ध  मैं  आपसे  एक  मिनट  में  निवेदन  करना  चाहती  हूं  ।

 मिनुवाद  ]

 करो  हरि  किशोर  इस  मामले  पर  आज  ही  चर्चा  होनी  है  ।

 भी  राजताथ  सोनकर  शास्त्री  :  हम  भी  वाराणसो  से  आते  हैं  इसलिए  हमें  भी  अपनी  बात

 कहने  का  मौका  मिलना  बाहिए  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  मुझे  सुनना  होगा  ।  अब  बहुत  हो  गया  |  अगर  प्रत्येक  सदस्य
 अपनी  इच्छानुसार  चर्चा  करे  तो  आप  किसी  भी  बात  पर  चर्चा  नहीं  कर

 हहिष्दी

 पहले  मैं  क्या  कह  रहा  हूं  ।

 )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मुझे  अपनी  बात  पूरी  करने  मैं  शरपकी  सहायता  करू गा  ।

 आप  बेठिए  ।

 भी  इस्राजीत  गुप्त  :  आपको  निष्पक्ष  होना  आपने  वाराणसी  के
 माननीय  सदस्य  को  वक्‍तथ्य  देने  की  अनुमति  दी  है  और  आप  भन्‍्य  सदस्यों  को  बोलने  की  भनुमति
 नहों  दे  रहे  आपने  उन्हें  वक्‍तथ्य  देने  को  अनुमति  क्यों  दी  ?

 झो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  हमारी  भी  इस  हाउस  में  कुछ  अहमियत  हमें  भी  कहने
 का  मौका  मिलना
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सब  लोग  बेठिए  ।  मैं  आपको  बताता  पहले  सब  लोग  बंठ

 जाइये  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यहां  पर  इम्पोर्टेन्ट  मंम्बसं  ने  अपने  ब्यूज  एक्सप्रेस  किये  हैं  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  को  अपने  विचार  व्यक्त  करने  की  अनुमति  वे  रहा
 हैं  ।  मैं  एक  के  बाद  एक  को  भनुमति  दूंगा  ।

 झो  भीकांत  जेना  हम  सभी  हस  मामले  पर  चर्चा  करना  चाहते  गृह  मन्‍्त्री
 को  सभा  में  आकर  एक  वक्‍तअ्य  देता  हम  इस  मामले  पर  आज  और  अभी  चर्चा  करना
 चाहते  हमारी  रुचि  इस  मामले  में  अधिक  है  ओर  कोई  और  मुद्दा  इस  मुद्दे  से अधिक  महत्वपूर्ण
 नहीं  हमारी  रुचि  इस  मुद्दे  मे ंअधिक  है  और  गृह  मन्त्री  आकर  इस  पर  वक्तव्य  दें  ।

 भी  राजमाथ  सोमकर  शास्‍्न्नो  :  यदि  आप  मुझें  बोलने  अपनी  बात  कहने  का  मौका

 जहीं  देंगे  तो  मैं  यहां  सदन  के  बेल  में  बैठूंगा  ।  आप  एक  पक्ष  की  बात  सुनते  दूसरे  पक्ष  की  बात

 नहीं  सुनना  चाहते  यह  क्या  बात  आप  हमें  भी  बोलने  का  मौका  दीजिये  ।

 ]

 झी  इसाजीत  गुप्त  :  मुझे  भविष्य  के  लिर  आपके  मार्गनिर्देशन  की  आवश्यकता

 )

 अध्यक्ष  सदोदय  :  श्री  पहले  दिन  से  ही  आपने  ऐसा  करना  शुरू  कर  दिया  यह

 सही  नहीं  हैं  ।

 आप  बैठिए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  इन्द्रजीत  गृप्त  ।

 झो  इसाजोत  गुप्त  :  वाराणसी  के  माननीय  सदस्य  ने  हमें  यह  सलाह  दी  कि  दंगा  ग्रस्त  क्षेत्र
 में  जब  कर्फ्यू  लगा  तो  अन्य  दलों  के  सदस्पों  को  या  अन्य  प्रमुख  सदस्यों  को  वहां  जाने  का

 प्रयास  नहीं  करना  चाहिए  |  यह  उनकी  सलाह  मैं  आपसे  जानना  चाहता  क्योंकि  भाप  हो

 हमें  भविष्य  में  निर्देश  कया  यह्‌  सच  है  कि  जब  बनारस  शहूर  में  कर्प्यू  लगा  था  तो  किसी  भी
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 बनीਂ

 किसी  भी  संसद  सदस्य  किसी  भी  दल  के  किसी  नेता  को  कोई  कर्फ्यू  पास  नहीं
 दिए  सिफं  श्री  दीक्षित  को  अनुमति  दी  गई  |  हम  आपसे  जानना  चाहते  हैं  कि  भविष्य  में  क्‍या
 किया  जाएगा  ।

 भी  मोहम्मद  पूनुत  सलोम  :  यह  मामला  अध्यम्त  सीधा  है  ।  समस्या  की  गंभीरता
 की  ओर  सभा  का  ध्यान  आक्षुष्ट  किया  गया  श्री  वो०  पी०  सिंह  ने  एक  सुझाव  दिया  है  कि
 राज्य  सरकार  में  हमारा  विश्वास  नहीं  है  और  बह  राज्य  में  कानून  और  व्यवस्था  पर  नियन्त्रण
 करने  में  समर्थ  नहीं  है  ।  इसलिए  केन्द्र  सरकार  का  एक  इल  जिसमें  प्रधान  मंत्री  या  गृह  मंत्री

 वहां  जाना  उते  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  करना  चाहिए  और  वह  कानून  व्यवस्था  सुनिश्चित
 करमी  चाहिए  ।  हम  केन्द्र  सरकार  से  यह  आश्वासन  चाहते  हैं  ।

 श्री  असुदेव  आचार  गृह  मन्त्री  को  इस  पर  एक  वक्तव्य  देना

 भी  राजनाथ  सोसकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  हमारे  एक  माननीय  सदस्य  ने  इस  हाउस
 को  बनारस  की  स्थिति  से  अपने  ढंग  से  परिचित  कराया  मैं  इस  हाउस  के  संज्ञान  में  लाना

 चाहता  हूं  कि  जिस  समय  दंगा  हो  रहा  था  ''  अब  ये  लोग  मुंह  बन्द  शब्चाई  को
 देख  नहीं  सकते  ।  8  तारीख  को  शाम  को  8.20  बजे  पर  वहां  दंगा  प्रारम्भ  हुआ
 था  और  उप्त  समय  हमारे  माननीय  सदस्य  बनारस  में  थे  ही  नहीं  और  श्रीमान  जहां  पर  दंगा
 जिन  क्षेत्रों  की यह  घटना  है  वहां  काली  जी  की  मूर्ति  को  ले  जाने  में  दंगा  शुरू  मैं  आपके
 संज्ञान  में  यह  लाना  चाहता  हूं  कि

 उस  स्थान  पर  जहां  दंगा  शुरू  हुआ  वहां  पर  3-4  साल  पहले
 भी  दंगा  शुरू  हुआ  था  ओर  हमेशा  इसी  अवसर  पर  वहां  दंगा  होता  वह  बहुत  सेंसिटिव  एरिया
 रहा  लेकिन  उत्तर  प्रदेश  सरकार  कानों  में  तेल  डालकर  बैठी  हुई  यदि  प्रशासन
 तो  भदनी  के  पास  ही  जुलूस  को  रोक  लेता  और  वहां  पर  जुलूस  के  रोकथाम  की  फोई  ऐसी  व्यवस्था
 कर  दी  तो  दंगा  नहीं  होता  ।

 झो  दिग्विजय  सिंह  :  माननीय  श्री  सेट  और  इस  ओर  के  मेरे  लित्रों
 द्वारा  इस  मामले  में  व्यक्त  की  गई  चिता  में  हम  सहभागो  वहां  स्थिति  खतरनाक  हस  क्षेत्र
 में  सिफे  एक  संसद  सदस्य  को  घुसने  की  अनुमति  दी  गई  जबकि  अन्य  सभी  महत्वपूर्ण  राजनीतिक
 दलों  जैसे  जनता  दल  एबं  अन्य  सदस्यों  को  घुसने  की  अनुमति  नहीं  दी  बात  बिल्कुल  साफ '

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  एक  संसदीय  दल  को  वाराणसी  जाना  चाहिए  ।  इस  दंगाप्रश्श
 क्षेत्र  में  पी०  ए०  सो०  की  भूमिका  निदनीय  मैं  गृह  मन्त्री

 से  और  सभा  के  नेता  से  इस  मामले
 में  हस्तक्षेप  करने  का  और  एक  वक्तव्य  देने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  यह  अत्यस्त  महत्वपूर्ण  इस
 सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश  के  अल्पसंडयकों  और  जनता  को  केन्द्र  सरकार  से  आश्वासन  की  आवश्यकता

 288



 वाराणसी  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  20  1991

 क्री  राजनाथ  सोतकर  शास्‍्त्रो  :  हमारी  बात  तो  आपने  सुनी  ही  नहीं  ।

 भो  चसाहझोलर  :  यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  ऐसे  दुखद  मामलों  पर  भी  सदन  में

 इस  तरह  की  प्रतिक्रिया  हो  रही

 क्रो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  हमारी  बात  तो  पूरी  नहीं  हुई

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोनकर  जो  आप  शुरू  से  ही  ऐसा  कर  रहे  मैं  आपके  विरुद्ध  कार्यवाही
 कहू गा  ।  कृपया  बैठ  जाहये  ।  आप  ठीक  से  आचरण  करें  ।

 भ०  प०

 समय  भी  राजनाथ  सोनकर  शास्‍्त्रो  आये  ओर  सभा-पठल  के
 लिकट  कहां  पर  बेठ  गये  ।)

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक  नहीं  भाप  ठीक  से  आचरण

 12.31  म०  प०

 समय  भी  राजनाथ  सोतक्र  शास्त्री  अपने  स्थान  पर  वापस  खले  गये  )

 भरी  शंकर  सिंह  बाघेला  अध्यक्ष  मेरा  पाइंट  आफ  आडंर  पूरे
 हाउस  का  इनडिसीप्लीन  यह  तरीका  ठीक  नहीं

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इस  समय  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 भी  अमाशेखर  :  इतने  दुखद  सवाल  पर  भी  सदन  में  इस  तरह  की  प्रतिक्रिया  हो  यह  हम
 सबके  लिए  लज्जा  की  बात  8  ओर  13  तारीख  को  जो  हुआ  वह  दुखद  लेकिन  हमारे
 मिन्न  दीक्षित  जी  ने  जो  यह  सही  है  कि  प्रशासन  वहां  जो  कर  रहा  है  उसमें  हमें  दखलअंदाजी

 नहीं  करनी  चाहिए  ।  मैं  कमेटी  के  लिए  नहों  मैं  आडवाणी  विजयराजे  सिंधिया  जी  और
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 ब्राजपेयी  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  आप  वहां  जाकर  देखें  कि  किस  अनुशासन  और  नियम

 के  अन्दर  अजीत  सिंह  जेसे  यादव  जी  जैसे  आदमी  को  वहां  नहीं  जाने  दिया  औौर  दीक्षित
 जी  को  निर्वाध  गति  से  घूमने  दिया  ।  अगर  अजीत  जी  बहां  पर  जाएं  तो  गिरफ्तार  किए  जाएं  ।
 उनका  क्षेत्र  है  लेकिन  दूसरी  पार्टियों  के  स्थानीय  लोगों  को  भी  देखना  सोनकर  जी  को

 ऐतराज  हो  सकता  उनका  भी  जिला  बनारस  पड़ोस  में  कैलाश  जी  दूसरे  लोग  हैं  ।
 क्या  हस  तरह  की  घटनाएं  इस  मामले  में  भी  होंगी  ?  प्रशासन  अगर  इस  तरह  की  बातें  करेगा  तो
 उसके  ऊपर  लोगों  को  संदेह  होगा  ही  ।  बनारस  की  स्थिति  बहुत  खराब  है  और  इदन  दो  दिनों  के
 दंगे  के  बाद  पुलिस  की  जो  कार्यवाही  हुई  है  वह  न  केवल  निदनीय  है  बल्कि  वह  इंसानियत  की
 गिरी  हुई  घटना  है  जिसका  कोई  भी  आदमी  समर्थन  नहीं  कर  सकता  ।

 मैं  इस  मामले  में  बिल्कुल  भावुक  नहीं  हो  रहा  यह  सदन  तय  करे  कि  बी०  जे०  पी०
 के  तीन  महान्‌  नेता  सिध्चिया  जी  और  आडवाणी  जी  वहां  जाकर  देखकर  निणंय  लें
 कि  पुलिस  ने  किस  तरह  का  व्यवहार  13  तारीख  की  घटना  के  बाद  अगर  वे  कह  दें  कि
 बहू  अस्टीफाईड  था  तो  हम  उसको  स्वीकार  कर  लेंगे  ।

 झो  मदन  लाल  खुराना  :  यह  ऐसा  मामला  जैसा  दीक्षित  जी  ने  इसमें  दो  राय

 नहीं  खून  किसी  का  भी  वहा  हिस्यू  का  या  मुसलमान  वह  देश  के  माथे  पर  कलंक

 नहीं  होना  चाहिए  ।  यू०  पी०  की  सरकार  को  बरखास्त  करने  वालों  को  मैं  कहना  चाहता
 अभी  दो  दिन  पहले  तो  वहां  की  जनता  ने  अपना  निर्णय  दिया  (sree)  यह  भाज  के  एक
 नेशनल  पेपर  में  मैं  इसलिए  कहता  चाहता  हूं  कि  जो  बातचीत  ऐसा  न  हो
 कि  उससे  और  साम्प्रदायिकता  फैले  ।

 अभी  चन्द्रशेखर  जी  ने  कहा  कि  मामले  को  देख  लेकिन  मेरा  यह  कहना  है  कि  दोनों

 तरक  देखना  चाहिये  |  अभी  तक  जो  कुछ  कहा  गया  उससे  ऐसा  लगा  कि  जैसे  एक  ही  पक्ष  दोषी
 मैं  केवल  एक  लाइन  पढ़कर  सुनाना  चाहता  उसमें  यह  कहा  है  कि  वहां  कांग्रेस  के

 मेयर  की  उत्तेजना  के  कारण  दंगे  भड़के  ।  वहां  कांप्रेस  के  दो  जनरल  सेक्रेट्रीज  ने  उसको  कांग्रेस
 से  निकालने  के  लिये  बयान  दिया  और  एक  जनरल  सेक्केट्री  ने  अपने  ही  मेयर  को  गिरफ्तार  करने
 की  मांग  की  ।''  :'  यह्‌  बनारस  का  मामला  इसमें  केवल  बी०  जे०  पी०

 को  दोषी  क्‍योंकि  वहां  पर  उसका  शासन  सही  नहीं  अगर  किसी  ने  कोई  बात

 कहनी  है  तो  कहां  किसको  गलतो  वह  स्पष्ट  रूप  से  बतायें  ।  मेरे  पास  पेपर  की  एक  किंग  है
 उसका  हैडिंग  है  के  सौदागरों  की  लड़ाई  मजहबी  फसाद  मेंਂ  ।  वहां  पर  लड़ाई  दो  शराबियों

 के  बोच  में  थी और  शराब  बेखने  वालों  में  थी  ।  इन्होंने  ही  बहां  पर  दंगे  कराये  ।  अगर  यहां  पर
 !  बहस  विचार  होगा  तो  अगर  वह  एक  बैलेंस  में  चलकर  होगा  तो  कोई  चीज  निकलकर
 |  आयेगी  |  अगर  कोई  इससे  राजनीतिक  लाभ  उठाना  चाहेगा

 अध्यक्ष  महोबय  :  मिस्टर  आपको  जो  रूल  से  करना  वही  करना  चाहिये  ।
 ऐसा  देखा  जा  रहा  है  कि  भाप  झल्स  को  फॉलो  नहीं  कर  रहे  हैं  ।
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 ]
 क्या  मैं  आपको  नियमों  का  पालन  करने  का  अनुरोध  कर  सकता  हूं  ।

 ._
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भापको  समय  दूंगा  |  लेकिन  इस  तरह  से  नहीं  ।  कृपया  बैठ  जायें  ।

 ह
 झी  भदम  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  मैं  बहुत  साफ  तोर  पर  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 मेरी  जानकारी  के  अनुसार  यू०  पी०  की  गवरंमेंढ  ने  दोनों  पक्षों  को  गिरफ्तार  किया  और  दंगों  को
 दबाने  की  कोशिश  की  जो  आज  बड़े  भाषक  हो  रहे  हैं  उन्हें  ककया  यह  मालूम  नहीं
 कि  बिहार  में  क्या  हुआ  ?  क्या  वे  उनकी  निन्‍दा  करेंगे  ?  बिहार  में  चुनावों  के  अश्दर  किस  तरह
 लोगों  को  मारा  यह  तो  उत्रको  अच्छी  तरह  से  मालूम  वे  उसकी  भी  यहां  निन्‍दा  करें  ।

 शो  अजोत  सिह  :  मागनोय  अध्यक्ष  अभी  मसननीय  सदस्क  ने  कहा  कि
 झगड़ा  दो  शराबी  गुटों  में  हुआ  ।  सदाल  यह  नहीं  समल  है  कि  कहां  को  सश्कार  वहां  के
 प्रशासन  वहां  की  पुलिस  ने  जिस  लरह  एक  सम्प्रदाय  के  लोमों  को  गिस्फ्तार  ऊपर

 किया  मैं  वह  पर  यप्मा  मैं  जेल  कयाः  ल्ोफों  से  मिल्क  हूं
 वहां  के  लोगों  की  टांग  दूटी  है  लेकिन  वे  कह  रहे  हैं  कि  हम  अस्पताल  न्ढीं  जायेंगे  क्करेंकि  हमें  डर
 है  कि  वहां  पर  हमको  मार  दिया  जायेगा  ।  चन्द्रशेखर  जी  ने  कि  आपके  नेता  रोग  जाकर
 उम्ची  जेल  में  लोगों  से  मिल  लें  ओर  जानकारी  ले  बे  प्रतिष्ठित  लोग  पी०  एच०  डी०
 डाक्टर  लोग  वे  अस्पताल  नहीं  जाना  चाहते  हैं  क्योंकि  एक  डाक्टर  को  वहां  की  पुलिस  के
 सामने  ही  मारा  गया  ।  प्रदेश  की  सरकार  के  झुछ्य  मम्त्री  या  गृह  म/्त्री  आज  तक  बनारस  में  जहां
 इतना  बड़ा  दंगा  हो  उसको  देखने  के  लिए  नड्डीं  एक  सवाल  यह  भी  है  कि  केस्द्र  की सरकार
 की  भी  जिम्मेदारी  है  |  पूरे  देश  में  जो  हो  रहा  जो  एक  सम्प्रदाय  के  प्रति  उत्तर  प्रदेश  में  अन्याय
 हो  रहा  ऐसे  में  एक  सवाल  यह  उठता  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  केस  की  सरकार  क्‍या  करने

 रही  है  ?  क्या  वह  अपनी  जिम्मेदारी  समझती  है  ?  क्‍या  उनकी  राय  में  बहं  पर  जो  कूछ
 **

 *“(व्यकधान  )

 झरो  मदन  लाल  झुराता  :  विद्धार  के  बारे  में  नहीं  बोलेंगे  ।  )  ु
 भी  अजोत  सिह  :  क्‍्यः  गृह  मंत्री  जी  यहां  हमें  यह  आत्यासन  देंबे  कि  भविष्य  में  मे

 चार  नहीं  होंगे  ।

 भी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  मैं  किसी  पर  दोंषारोंपण  नहीं  करना  चाहता  हूं  ।
 मैं  पहले  जवाब  दे  दूं  ।  आपने  हमकों  समय  दिया  और  मैं  अपनीं  पूरी  बांत  नहीं  कर  पाया  ।

 आपने  हमको  बैठाल  दिया  और  कोई  वूसरा  बोलने  लगा  तो  आपको  हसकी  समय  देना
 ह

 चाहिए । मैं पुराना मेम्बर हूं ओर मैं नियमों को जानता हूं । 258
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 2७  1913  आओराणसो  में  काकस  और  ध्यवश्या  की  स्थिति
 के  बारे  में

 मैं  आएसे  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  समय  वहां  पर  दंगे  का  एक  चरण  जथ
 समाप्त  हो  तब  उस  समय  तक  कोई  भी  व्यक्ति  वहां  पर  नहीं  था  और  प्रशासन  सिर्फ  अपने

 मन  से  काम  कर  रहा  था|  यहाँ  तक  कि  यदि  पहले  वहां  पर  व्यवस्था  कर  दी  गई  होती  मैं

 मानता  वहां  पर  पुलिस  के  लोग  भौ  काफी  चायल  हुए  और  शाम  को  इतनी  जबरदस्त  अभिशिला
 जिसका  कोई  वर्णन  नहीं  किया  जा  सकता  |  इसके  बाद  13  तारौख  को  जो  षध्टला

 इस  श्लोख  इतने  दिनों  में  जो  कर्फ्यू  लगा  हुआ  जो  घठनाएं  हुई  उन  पर  प्रशासन  चुप
 खामोश  हो  यया  ।  एकाएक  13  तारीक्ष  को  वह  आय  इतने  भग्यंकर  रूप  से  मिससे

 8  ब्रारीख  के  दिन  के  पहले  दंगे  से  ज्यावा  वहां  हानि  छुई  भोर  उत्तमें  बीसियों  माझ्तम  बच्चों
 को  गलियों  में  असी(़  करके  मारय  अस्पताल  में  एक  विशेष  कक्‍य  के  लोगों  को  इतने  बुरे  तरोके
 से  अत्ाड़ि  किया  सया  कि  अस्पताल  में  प्रशासन  की  यह  स्थिति  श्री  कि  वहां  दवा  तक  नहीं  पहुंची

 अजीत  सिंह  जो  ने  सही  कहा  कि  वहां  का  आदमी  अस्पताल  जाने  से  भी  डर  रहा  बहां
 का  आदमी  पुलिस  से  भी  हर  है  और  वहां  इतनी  बदतर  हालत  हो  गई  है  कि  कुछ  कहिये
 मत  |  जिस  समय  दंगा  लाल  कृष्ण  आषहवाभों  साहब  दंगे  स ेकरीब  20  मिनट  पहले  बहां

 गये  थे  और  बहू  जनसंध  को  नीति  और  अपनी  बी०  जै०  पी०  की  नौतियां  वहां  समझा  रहे
 थे  श्लौर  उसके  बाद  पह  यहां  पर  थदि  चले  यये  जहां  पर  कि  तमाम  आवमी
 मारे  गए  यदि  उस  स्थान  पर  थह  चले  गये  होते  तो  शायद  यह  दंगा  इतना  भयंकर  रूप  प्रहण  न
 करता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अन्न  हो  बैठिये  ।

 हो  राजनाथ  सोनकर  क्षास्त्री  :  तो  मैं  आपके  माध्यम  से  कहुंगा  कि  सरकार  की
 इस  पर  वक्तव्य  देना  सरकार  से  हमारी  मांग  है  कि  वह  इस  पर  वक्तव्य  दे

 एक  साननोय  सदस्य  :  यह  अखबार  के  संवाददाताओं  की  रिपोट्स  हैंਂ

 ॥  शो  रशोद  मश्रृद  :  मुझे  अंदाज  वह  है  कि  उसको  आप  इजाजत  देते  नहीं  जो
 हंगामा  नहों  करता  ।  मैंने  जोरो  ऑबर  शुरू  होने  के  बाद  ही  हाथ  उठाया  मैं  नहों  बोला  भर
 मैं  देख  रहा  था  कि  आप  मुझे  इजाजत  देते  हैं  कि  नहीं  ।  तो  जो  हंगामा  जो  आकर***

 अध्यक्ष  धाहोचय  :  भज्छा  हीक  भाश्र  भी  बोल

 भो  रशौद  मसुद  :  मैं  यहां  पर  बेठे  हुए  80  फीसदी  पम्बर्स  से  ज्यादा  सीनियर  मैम्बर  हूं'*ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बोलिये  आप  अब्या  क्यों  कर  रहे  हैं  इसे  ?

 शी  र्नोद  मसुद  :  मेरा  कहना  इतना-शा  8  तारीख  को  किसने  किसको

 13  लारीक्ष  भें  किसने  क्रिसको  मैं  इसमें  नहीं  जाना  चाहता  इसलिए  कि  हस  सम्बन्ध  में  यहां
 पर  पूरा  डिस्कशन  होता  लेकिन  मैं  एक  थात  कहना  चाहता  जो  तिरफ्तारियां  हुई
 8  तारीख  के  बाद  अगर  कोई  एक्शन  ले  लिया  गया  होता  तो  13  तारीख  को  कोई  मामला  होने
 बाला  नहों  था  भेकिन  चूंकि  8  तारीख  में  कोई  एक्शन  ढहीं  लिया  बल्कि  उन  लोगों  जिन्होंने
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 कत्ल  किया  और  जिन्होंने  हन्सानों  को  उठाकर  आग  में  जिन्दा  जला  उन  लोगों  को  पकड़ा
 तक  नहीं  गया  और  वह  इसलिए  कि  वहां  बी०  जे०  पी०  की  सरकार  है  13

 तारोख  को  यह  हुआ  कि  एक  डाक्टर  को  एस०  पी०  और  डी०  एम०  की  मौजूदगी  में  मारा  गया  है  ।

 यू०  पी०  में  सबका  विश्वास  इन्सानियत  पर  से  उठ  गया  है  इसलिए  हमारी  सरकार  की  यह
 दारी  है  कि  यह  सदन  को  बताये  कि  यह  माइनोरिटी  के  लिए  क्‍या  कर  रही  है  ?

 झरो  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  8  तारीख  को  भौर  13  तारीख  को

 जो  घटनाएं  बनारस  में  बहुत  दुखद  जो  भी  उसके  लिए  दोषी  जो  भो  अपराधी
 उनकी  भत्संना  हो  उनको  दण्डित  किया  जाना  चाहिए  और  मैं  स्वयं  आपको  कह  सकता  हूं
 कि  साधारण  रूप  से  भो  कहीं  पर  होता  है  या  किसी  की  हत्या  होती  है  तो  वह  दुख  पहुंचाती
 है  ।  लेकिन  जब  8  तारीख  को  बनारस  की  घटना  हुईं  तो  मुझे  ज्यादा  दुख  इसलिए

 महीनों  तक  हम  लगातार  यह  दावा  कर  रहे  थे  कि  हमारी  सरकार  बनने  के  बाद  वहां  पर  अनेक

 बड़े-बड़े  का क्रम  दीवाली  मोहरंम  ईद  दशहरा  जन्माष्टमी  यह
 5-6-7  बड़े-बड़े  त्योहार  इसमें  सब  शान्तिपूर्ण  हुए  ।  यहां  तक  कि  जिस  मोहरंम  में  लखनऊ  में

 कई  बार  दूंगा  ही  जाता  वहां  पर  भी  इस  बार  कोई  घटना  नहीं  हुई  ।  यह  हम  दावा  करते  थे  ।

 इसीलिए  मेरे  लिए  तो  यह  भौर  भी  वुख्धद  बात  साधारण  जितनी  दुखद  हो  सकती  उससे
 ज्यादा  दुखद  बात  है  |  आज  मैं  स्वीकार  करूंगा  कि  जितनी  सारी  बातें  कही  गई  उनका  उत्तर

 देने  की  स्थिति  में  मैं  इसलिए  नही  हूं  क्योंकि  यह  मंच  उसका  नहीं  भगर  मंत्र  तो  मैं

 सारी  डिटेल्स  लेकर  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  से  आता  |  आपने  ऐसा  क्‍यों  आपने  दीक्षित  जी
 को  एलाउ  किया  और  अजित  सिंह  जी  को  क्‍यों  एलाउ  नहीं  किया,**ਂ

 ऊपरी  तौर  पर  मैं  इसे  उचित  नहीं  ठहरा  सकता  तथा  इसे  ठीक  नहीं  कह  सकता  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  यह  जरूर  अध्यक्ष  कि  इस  प्रकार  के  विषय  का  उल्लेख
 चर्चा  भी  नहों  होनी  चाहिए  ।  यह  परम्परा  बनी  रहे  |  भाज  इस  मामले  में  ऐसा  क्योंकि
 उत्तर  प्रदेश  में  आज  मेरी  सरकार  है  और  यहां  पर  कई  पार्टियां  जो  मेरी  सरकार  वहां  पर  आ
 गई  इसलिए  दुखी  इसीलिए  इस  मैं  जो  बात  कह  रहा  चम्द्र  शेखर
 जी  को  बात  का  आदर  करते  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  जी  को  बात  का  आदर  करते  हुए  और
 इस  सदन  के  हिसाब  से  कह  रहा  हू  और  आपको  भी  यह  समझना  यहां  पर  हम  उत्तर
 मांगते  तो  उत्तर  हम  अर्जुन  सिंह  जी  से  और  नरसिह  राव  जी  से  मांग  सकते  हैं  ।  यहां  पर
 कल्याण  सिंह  जी  नहीं  बेठे  जो  उत्तर  दे  सकें  ।  कल्याण  सिंह  जी  अगर  यहां  पर  तो  वे  पूरा
 उत्तर  देते  ।  भगर  नोटिस  मुझे  होता  कि  चर्चा  होनी  तो  मैं  कल्याण  वह  जी  से  एक-एक
 जितने  भी  पहलू  उनके  बारे  में  जानकारी  लेकर  आाता'''(व्यकधान)**'मैं  तो  इतना  ही  जानता

 भाठ  तारीख  भोौर  13  तारीख  के  बीच  में  अनायास  किसी  व्यक्तिगत  काम  किसी  शादी  का
 मिमंत्रण  देने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  चीफ  सै  मुझे  मिलने  क ेलिए  उन
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 29  1915  वाराणसी  में  कानून  भर  श्यवस्था  को  स्थिति
 के  बारे  में

 ही

 से  मैंने  बनारस  की  इस  घटना  के  बारे  में  पूछा  और  उन्होंने  उसका  उत्तर  दिया  कि  किस  प्रकार

 बहां  पर  पथराव  हुआ  था  उस  दिन  के  जलूस  इत्यादि  ।  फिर  बाद  में  उन्होंने  यह  भी
 मेरे  मुख्य  मंत्री  का  मुझे  आदेश  है  कि  आप  बनारस  की  इस  दुर्घटना  को  रोकने  के  दंगे  को
 रोकने  के  कोन  हिन्दू  हैं  और  कौन  मुसलमान  इसकी  बिल्कुल  चिन्ता  न  कठोरता  से
 जो  भी  दंगाई  जो  भी  हिसा  करने  वाले  जो  भी  उत्पात  करने  वाले  उनके  खिलाफ  कार्यवाही
 करें  *''

 मुझे  इस  बात  का  संतोष  हुआ  और  मैंने  भी  उनको  यही  हिदायत  क्योंकि
 मैं  यह  मानता  हूं  कि  दंगा  न  केवल  देश  के  लिए  कलंक  लेकिन  कहीं  पर  भारतीय  जनता
 पार्शी  की  सरकार  तो  उसके  लिए  बहुत  बड़ा  कलंक  है  और  इसलिए  दंगा  नहीं  होता  चाहिए  ।

 इस  मामले  में  जो  बात  मैं  कह  रहा  जिनको  बोलने  नहीं  दे  रहे  मैं  जनसत्ता  का  यहू  अखबार

 पढ़  था  और  पढ़कर  भी  यह  पहलू  समझ  में  नहीं  आया  ।  इतनी  दुभग्यपूर्ण  स्थिति  हो  सकती
 है  कि  वहां  का  मेयर  भी  इस  प्रकार  का  काम्त  करे  ओर  ऐसा  काम  करे  कि  वहां  के  जनरल  सेक्रेटरी
 को  यह  मांग  करनी  पड़े  कि  इनको  इसीलिए  चन्द्र  शेखर  जी  की  इस  बात  से  सहमत  हूं
 कि  इस  मामले  को  या  राष्ट्रीय  एकता  के  जो  भी  संकट  ऐसे  मामलों  में  दलगत  राजनीति  का
 विषय  मत  बनाइये  ।  यह  भी  जिस  कारण  से  आप  हमारे  ऊपर  प्रहार  करते  हो  सकता

 है  वहु  भी  योगदान  कर  रहा  है  इस  स्थिति  में  कि  17  में  से  दस  सीटें  मेरी  आयें  और  कांग्रेस  को

 एक  भी  न  आए  ।  इसलिए  ये  चीजें  महंगी  पड़ गी  ।  राजनीतिक  दृष्टि  से  मुझे  नुकसान  नहीं
 लेकिन  देश  को  नुकसान  हो  रहा  है  ।  दंगा  बंद  होना  साम्प्रदायिक  हिसा  बन्द  होनी  चाहिए  ।
 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  भौर  इस  मामले  में  भी  '  अध्यक्ष  मैं  चाहुंगा  +  यह
 परम्परा  बनी  रहे  कि  कोई  विषय  मुख्य  रूप  से  प्रदेश  का  मामला  सदन

 आान्दोलित  तो  अब  तक  जो  परम्परा  रही  सदन  में  उसकी  मांग  की  जाती  हमेशा  गृह  मंत्री
 या  प्रधान  मंत्रीजी  कहते  हैं  कि  हम  इस  विषय  में  राज्य  सरकार  से  पूछते  हैं  और  .  यहां  पर  भाकर

 टिप्पणी  देंगे  और  उसके  बाद  चर्चा  होगी  ।  यही  परम्परा  इसके  बारे  में  भी  अपनाई  तो  मुझे
 कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  भर्जुन  सिह
 '

 मुझे  खेद  मैंने  आपको  बहुत  बार  रोका
 लेकिन  इस  बार  मैं  आपको  नहीं  रोकंगा  ।

 मोहस्मश  यूनुस  सलीम  :  मुझे  उम्मीद  है  कि  आप  हमें  आएवासन  देंगे  कि  कानून  एवं
 व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  विरुद्ध  उचित  कायंवाही  की  जायेगी  *'*

 :

 अध्यक्ष  महोदय  :  पाठक  आप  हमेशा  आपस  में  बातचीत  करते  रहते  मैं  मापको  देश

 रहा  हूं  ।  यह  आपके  लिए  अच्छा  नहीं  है  भर  न  ही  किसी  अस्य  व्यक्ति  के  लिए  अच्छा  है  |

 सांसव  संशाधम  जिकास  समत्रो  अर्जुन  :  अध्यक्ष  वाराणसी  में  हुई  इस
 अत्यन्त  दुःखद  घटना  पर  मैं  माननीय  सदस्यों  की  भावनाएं  समझ  रहा  मैं  कुछ  सीमा  तक
 भाश्वस्त  हूं  कि  प्रतिपक्ष  के  माननीय  नेता  ने  भी  इसकी  निंदा  की  लेकिन  इस  सदन  में  जो  कुछ
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 के  बारे  में
 न

 कहेत  गया  है  ससका  अधिक  महत्व  है  भौर  यह  दुर्भाग्य  से  देश  के  किसी  भाग  में  हुई  घटना  से  कहीं

 जेधिक  राष्ट्रीय  दृष्टि  से  अंधिक  महत्ववृर्ण  है  और  वही  मेरा  विचार  है  कि  सभा  को  इस  पर  अपने

 विचार  भ्रस्तुत  करने  जब  तक  अपने-अपने  कुछ  प्रतिक्रियाओं  अथवा  कुछ  विशेष  विचाशों

 को  श्रोत्लाहन  देने  के  जो  हमारे  विशाल  राष्ट्रीय  हित  के  अनुरूप  नहीं  का  सामना  करने  के

 लिए  शैयार  नहीं  हैं  तथ्य  तक  किसी  के  ऊपर  दोषारोपण  फरयसे  अथवा  किशी  को  बचाने  का  हमादा
 प्रकाश  केशल  वष्यवहारिक  ही  होगा  ।  इससे  राष्ट्र  हित  पूरा  नहीं  होगा  4

 मेरा  विचार  है  कि  हमें  इसे  केवल  एक  स्थान  पर  हुई  जहां  किसी  विशेष  पार्टी

 की  सरकार  सत्ता  में  के  रूप  में  लेने  की  अपेक्षा  इसे  अधिक  गम्भीरता  से  लेना  चाहिए  भौर  इसे
 उस  सरकार  की  असफलता  समझना  मैं  दोषारोपण  नहीं  कर  रहा  हूं  बल्कि  यह  एक  तथ्य

 है  कि  कुछ  ब्षों  से  देश  कुछ  विश्वासों  और  कार्यंबाहियों  से  निष्क्रिय  हो  गया  है  जो  पूर्ण
 हुप  से  राष्ट्रीय  हित  के  विद्वद  वाराणसी  की  घटना  केवल  उसी  की  अभिभ्मक्ति  हमें  इसे

 भूलना  गहों  चाहिए  |  मुझे  बहुत  खक्षेद  हैं  कि  आडवाणी  जी  को  मजाक  में  कहना  पड़ा  कि  ये  चीज़ें
 राजनीतिक  रूप  से  हमारे  लिए  सहायक  होंगी  ।  और  -  हमें  इससे  कुछ  फायदा  होगा  ।  मैं  कहवा
 बाहुता

 थी  जाल  कृत्ण  आड्याणो  :  मैंने  कहा  कि  जिस  प्रकार  से  हमारे  कृपर  आरोप  लगाए  जाते  हैं
 उससे  पौजिटीकल  मुकसान  नहीं  है  लेकित  उससे  देश  का  मुकसाम

 श्री  अभुंय  सिंह  :  मैं  वही  कह  रहा

 की  लाल  कृष्ण  आ्यह्णाणी  :  मुझे  उससे  कोई  पोलिटोकल  फायदा  नहीं  है  ।
 ;  '

 मैं  ऐसा  नहीं  कह  रहा  ।  मैं  कह  रहा  था  कि  अगर  आप  इसे  अपने  हितों  के  लिए  प्रयुक्त
 करें  तो  आपको  इससे  कोई  राजनीतिक  लाभ  नहीं  होगा  ।

 भरी  अर्जुत  सिंह  :  मैं  केवल  यह  कहना  चाहता  था  कि  इन  पासिंग  भो  ये  फीलिग्स  होना  कि

 ऐसे  भारोप  लगाए  उससे  आपको  या  किसी  दूसरी  प!रटी  को  फायदा  यह  श्री  उस  मंशा
 भर  मनोदशा  के  अनुरूप  जिसने  आज  सारे  देश  में  भाग  लगा  दी  जरूरत  इस  बात  की  है
 कि  कैबल  आपको  पार्टी  बल्कि  इस  देश  में  सभी  पाटियां  राजनैतिक  विषयों  को  लेकर  बोट
 ऋते  था  म  थाते  के  लिए  इस्तेमाल  म  यह  मूल  थीज  जहां  तक  हस  कटता  का  सवाल
 ओर  सब  मानभीय  सदस्यों  मे  जो  बात  कही  है  हम  उनकी  वेदना  से  सहमत  हम  आज  आाफ्की

 तरह  किसी  की  ऊंगली  उठाना  नहीं  चाहते  हैं  लेकिन  जंसी  सदन  की  मंशा  मुझे  दिखाई  दी  उसकी

 पूरी  जानकारी  ली  सदन  को  दी  जाए  और  उस  पर  चर्चा  उसके  बाद  जैसा  सदन  का
 भादेश  हो  वेसा  सरकार  करने  को  तंयार

 ऊँ
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 29  1913  वाराणसी  में  कानून  और  व्यकस्था  को  स्थित्त
 के  बारे  में

 कक  मक3०  SS foryere)  भरी अर्जुन सिंह : गृह मन्त्री महोदय, एक वक्तव्य देंगे।  आप  नमक

 किन

 भी  भीकांत  लेता  :  आप  अश्वासन  दें  |

 भरी  अर्जुन  सिंह  :  गृह  मन्त्री  एक  वक्तव्य  आप  उस  पर  चर्चा  कर  सकते
 वाद-विवाद  के  दौरान  उन्हें  जो  कुछ  कहना  वह  मैं  भी  यहीं  कह  रहाਂ  वह
 वक्‍तथ्य  देंगे  ।  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  केवल  श्री  अन्यारासु  का  वक्‍तश्य  कार्यवाही  बुत्तांत  में  श्लामिल  किया

 रहा  है  ।
 ह

 थ्रो  अन्यारासु  इरा  :  तमिलनाडु  में  हाल  ही  में  आये  तूफात  और  बाड़  के  कारण
 माल  का  भारी  नुकसान  हुआ  सड़क  और  पुल  नष्ट  हो  गए  तमिलनाडु  के  विभिन्‍न  जिलीं  में

 और  विशेषकर  तनन्‍्जौर  में  लगशव  5  करोड़  रुपये  से  अधिक  को  खड़ी  फलम  वहु  मई  ।  इसी  प्रकार

 दक्षिण  उत्तरी  आरकोट  और  चेंगार्ड  अन्ना  बाढ़  से  बुरी  तरह  क्रभावित  हुए

 मद्रास  शहर  तो  बाढ़  में  लगभग  डूब  ही  गया  मैं  व्यक्तिगत  रुप  से  मद्रास  के  शौरे  पड

 भक्क  ओर  मद्रास  को  गलियों  में  कमर  तक  आये  बाढ़  के  पाती  में  हुआरों  झुंगी-भोपड़ी
 मिवासी  बेघरबार  हो  गये  ओर  उनके  मकान  बाढ़  में  बहु  गये  ।  लगभग  सो  व्यक्षित  बाढ़  के  कारण  ह
 मर  गये  ।

 है  मैंने
 प्रधान  मन्त्री  महोदय  से  तमिलनाडु  में  घटना-स्थल  का  ब्यौरा  करते  और  बाढ़  के

 कारण  हुए  भारी  नुकसान  और  हानि  का  अनुमान  लगाते  का  अनुरोध  करूंगा  और  कर  से  कम  25

 करोड़ रुपये को अमुश्नह-राध्रि तुरन्त राहुत और पुनर्कास॒ का़द हेतु केके को अफील कसतर हूं । फ्री ब्रधाक मस्त्रीਂ गहोदय से अधील है कि काढ़ में जित्र कोबों ने अपन कोकत कंबाया है उनके निकट रिश्तेदारों को एक लाख रुपये देने फिर से अपील करता हूं । भरी हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष मैंने लिखित सूचना दी मुझे बोलने का मौका विवा जाये । ] अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा । ॥ | ' अध्यक्ष सहोदय : यह ठीक नहीं आप एक वरिष्ठ सदस्य हूँ । छ् *कायेवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया । 363 .
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 के  बारे  में
 हि

 प्रष्यक्ष  महोबय  :  बहू  जो  कुछ  कह  रहे  उसे  कार्यवाही  बृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया
 रहा  ।

 भी  अम्यारासु  इरा  :  अगर  प्रधान  मन्त्री  महोदय  पहले  से  ही  थ्यस्त  हैं  तो  मैं  आपके  माध्यम
 से  अपील  करता  हूं  कि  तमिलनाडु  के  प्रभावित  लोगों  को  राहुत  प्रदान  करने  क ेलिए  एक  संसदोय
 प्रतिनिधि  मंडल  अथवा  एक  सरकारी  प्रतिनिधि  मंडल  वहां  भेजें  ।  केवल  मद्रास  में  हो  हजारों  वब्यव्ति
 बेधर  हो  गये

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  प्रहण  करें  ।
 .

 भरी  हरि  किशोर  सिंह  :  अध्यक्ष  हम  लोग  आपका  ध्यान  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय

 की  भोर  आकंधित  करना  चाहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही-बृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।  आप  मेरे  कक्ष  में

 भा  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।

 क्षी  के०  पी०  रेडुब्या  याइव  :  हमें  कोई  अबसर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यही  करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  हूं  ।  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिये  ।
 मैं  आपको  अवसर  प्रदान  करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  हूं  ।

 कल  सच्चा  के  नेताओं  से  मेरी  बातचीत  हुई  आज  सभा  में  मौजूद  सभी  सदस्य  यह  देख

 रहे  हैं  कि  हूम  किस  प्रकार  से  उन  मामलों  पर  जो  सभा  के  सामने  कार्यवाही  करने  में  समर्थ

 होंगे  ।  वह  मामला  जिस  पर  सभा  में  चर्चा  नहीं  की  जा  चर्चा  के  लिए  सभा  पर  थोपा  जा

 रहा  है  और  वह  मामला  जो  सभा  के  सम्मुख  उचित  नोटिस  पर  आया  पर  चर्चा  नहों  हो  रही
 है  ।

 क्या  मैं  विभिन्न  पार्टियों  के  नेताओं  को  अपने  पार्टी  के  सदस्यों  से  बात  करने  के  लिए  कह
 सकता  हूं  और  अगर  आपके  दल  के  किसी  सदस्य  को  कुछ  कहना  है  तो  अपने  दल  के  सदस्यों  का
 चयन  कीजिए  और  उन्हें  अपनी  बात  कहने  दें  ।  ऐसे  बहुत  से  मामले  हैं  जिन  पर  चर्चा  होगो  मैं

 एक  ही  दल  के  सात  या  आठ  सदस्यों  को  उनको  मर्जी  के  मुताबिक  अपनी  बात  कहने  की  अनुमति
 नहीं  दे  सकता  ।  इस  पर  निर्णय  होना  इससे  भी  अधिक  हमें  यह  देखना  पड़ता  है  कि  इस  सभा

 *कायवाही-बृत्तांत  में  सस्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 264:



 29  1913  वाराणसी  में  कानून  और  व्यक्स्था  की  श्विसि
 के  बारे  में

 हे  Fea विषय पर चर्चा हो सकती है

 विषय  पर  चर्चा  हो  सकती  है  और  किस  विषय  पर  नहीं  हो  सकती  ।  अगर  आप  सभा  को

 उसके  कार्यमंचरालन  में  मदद  नहीं  करते  तो  फिर  यह  निश्चित  है  कि  कोई  भी  बात  करने  में  समर्थ

 नहीं  हो  सकेगा  ।  यहां  आंध्र  प्रवेश  के  सदस्य  हैं  ।  वे  वहां  हुई  बारिश  के  बारे  में  बोलता  चाहते  हैं
 आपके  पास  तमिलनाडु  के  सदस्य  वह  मामला  भी  महत्वपूर्ण  उन्हें  भी  मौका  जाना

 चाहिए  ।

 श्री  के०  पी०  रेहुस्‍्या  यादथ  :  मैं  प्रभावित  व्यक्तित  हूं  ।

 श्री  मुसताल  अंसारी  :  अध्यक्ष  जुरुम  फैलता  जा  रहा  है  और  आप  हमें
 अपनी  बात  कहने  का  अवसर  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जाइए  ।  मैं  आपको  चांस  देने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  ।

 ]

 मैं  आपकी  मदद  करने  का  प्रयश्न  कर  रहा  हूं  ।  आप  समझते  क्‍थों  नहीं  ?  अगर  आप  हर
 वक्‍स  ऐसे  खड़े  होते  रहते  मैं  आपको  ऐसा  करने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  मैं  अ।पकी
 मदद  करने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।  मैं  वक्‍त  निकालने  का  प्रण्त्न  कर  एक  सदस्य  बोलना

 चाहते  हैं  और  वह  तकरीबन  अपने  बोलने  के  अधिकार  के  लिए  ठबात्र  दे  रहे  आपको  बोलने  का

 अधिकार  है  ।  उन्हें  भी  बोलने  का  अधिकार  उन्हें  बोलने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  |

 वे  सभी  मामले  जो  आपके  मस्तिष्क  में  हैं  वास्तव  में  महत्वप्ृर्ण  हैं  लेकिन  प्रबमिकताएं
 निर्धारित  करनी  पड़ती  हैं  ।  हमें  दूसरों  के  भी  बोलने  के  अधिकार  का  भी  ढ्याल  रखना  पड़ता  है  ।

 हमारा  ही  एकाधिऋार  नहीं  होना  मैं  आपके  दुःख  और  उत्सुकता  को  समझता  हूं  ।  कुछ
 मापलों  में  हमारे  हृदय  दुःख  से  भरे  हुए  हैं  और  कुछ  मामलों  में  चिता  है  लेकिन  हमें  उस  मंच  का

 चुनाव  करना  पड़ता  हमें  तरीके  का  चुनाव  करना  पड़ता  है  तथा  बोलने  वाले  श्यक्ित  का  चुनाव
 कफश्ना  पड़ता  तभ्ीਂ  हम  वसा  करने  में  समर्थ  हो  सकेंगे  ।  अगर  आप  सभा  को  उसके  कार्य-सं  बालन
 में  मदद  नहीं  देंगे  तो  फिर  कुछ  लोग  तो  बोलने  में  सफल  हो  जायेंगे  और  अन्य  लोग  बोल  नहीं
 पायेंगे  ।  सक्तरूढ़  दल  के  सद्रस्थ  कहेंगे  क्रिः  उन्हें  बोलने  का  अधिकार  नहीं  विंधाਂ  उसकी  भी

 समस्याएं  हैं  |  आपने  देखा  है  कि  मैंने  विपक्ष  के लगभग  सभी  सदस्यों  को  बोलने  कोਂ  अनुमति  दी  हैं
 और  सत्तारुड़  दल  को  नहीं  ।

 श्री  इस्त्रजोत  गुप्त  :  वे  बोलना  नहीं  चाहते  |  क्या  किया  जा  सकता  है  ।

 1.00

 किन  अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  भी  बोलने  का  अधिकार  यदि  आंध्र  प्रदेश  के  माननीय  सदस्य
 इस  तरह  का  व्यवहार  करेंगे  तो  मैं  कार्यवाही  कंसे  चलाऊंगा  ?  माज  पहला  दिन  आपकी  अनेक
 समस्याएं  मैं  आपकी  उत्सुकता  को  समझता  हूं  ।  मुझे  आपसे  सहानुभूति  है  और  मैं  ऐसा  तरीका

 ढुं  ढ़ने  का  प्रयास  कहुंगा  जिससे  आप  इस  मामले  पर  चर्चा  कर  हम  यहां  पर  एक  दूसरे  की
 सहायता  करने  के  लिए  हुम  यहां  पर  आपको  च्षृष  कराने  अथवा  आप+-े  बोलने  की  अनुमति  न
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 के  बारे  में

 देने  लिए  नहीं  लेकिन  आप  लोग  क्ृपप्रा  बोलते  ममय  थोड़ा  ऐसा  रवंया  रखें  कि  स्वयं  आपके  ,

 लिए  भी  आसानी  हो  जाए  ।

 मेरा  सभा  के  नेता  और  विभिन्‍न  दलों  के  सदस्यों  के  नेताओं  से  अनुरोध  है  कि  वे  कृपया
 अपने  सदस्यों  से  बात  अब  यदि  आप  सहायता  नहीं  करेंगे  तो  हम  स्वयं  अपनी  सहायता  नहों
 कर  सकेंगे  ।

 )

 भी  विश्वनाथ  प्रताप  सरकार  ने  कहा  है  कि  वह  एक  वक्तव्य  देगी  और  आश्वासन

 देगी  |  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  अपने  पद  का  यह  सुनिश्चित  करत  के  लिए  इस्तेमाल  +रे  कि  सरकार

 आज  ही  वक्तव्य  और  आश्वासन  दे  क्‍योंकि  आप  इस  सबंध  में  सदन  को  उत्सुकता  देख  हैं  ।

 यहां  तक  कि  सत्ताधारी  दल  के  सदस्यों  ने  भी  ऐसी  मांग  की  है  ।  यदि  आप  सरकार  से  वक्‍तव्य  और

 आश्वासन  देने  के  लिए  कह  सकें  तो  इमसे  हम  सभी  को  सहायता  मिलेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जो  कुछ  भी  कहेंगे  उसको  ध्यान  में  रखा  जाएगा  और  उस  पर

 लित  रूप  से  विचार  किया  जाएगा  ।  यदि  सरकार  ऐसा  करती  है  तो  मुझे  उम्त  पर  कोई  आपत्ति

 नहीं  होगी  ।  लेकिन  मैं  सरकार  को  कुछ  भी  कहने  के  लिए  बाध्य  नहों  कर  सकता  ।  संभवतया  गृह
 मंत्री  महोदय  यहाँ  पर  नहीं  हैं  ।

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रों  अर्जुन  :  वास्तव  में  मैंने  कहा  था  कि  हम  तथ्यों  का
 पता  लगाएंगे  और  फिर  गृह  मंत्री  इस  पर  वबक्‍लव्य  मैं  आज  कैसे  कह  सकता  हूं  ?  )
 वह  बहुत  जल्दी  एक  तबनतव्य

 भी  महम्मद  यूनुस  सलोध  :  कल  छट्टी  है  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  अब  यह  आपके  हिन  में  यदि  आपने  इसके  लिए  समुचित  पृबं-सू चना
 दी  होती  तो  मैंने  उन्हें  नोटिस  दे  दिया  मैंने  उन्हें  सदन  में  उपस्थित  रहने  के  लिए  कह  दिया
 होता  ।  आपका  प्रस्ताव  स्वीकृत  हो  गया  होता  ।  अब  यह  बिना  जिसी  पूर्वे-सूचना  के  आ  रहा  है
 ओर  मैं  उन्हें  इसके  लिए  बाध्य  भी  नहीं  कर  सकता  हूं  ।

 भरी  सोमनाथ  चटजों  :  यह  8  और  13  तारीख  को  आज  20  तारीख  उनके
 पास  अभी  तक  जानकारी  ही  नहों

 अध्यक्ष  महोढय  :  हो  सकता  है  उनके  पास  जानकारी  हो  ।

 )
 अध्यक्ष  महोबय  :  मैंने  अपनी  बात  समाप्त  नहीं  की  मैं  बोल  रहा  कृपया  अब  बेठ

 श्री  बासुदेव  भाचायं  भी  कृपया  बैठ  आप  जानते  हैं  te  मैं  संसद  सदस्य  की  हैसियत
 से  नहीं  बोल  रहा  आज  पहलः  दिन  है  जब  मुझे  अध्यक्ष  पीठ  से  इतना  लंबा  भाषण  देने  का

 '

 अवसर  मिला  मैं  नहीं  बोल  रहा  में  आपके  बोलते  को  सुविधाजनक  बनाने  की  कोशिश  कर

 रहा  हूं  और  आपको  परस्पर  एक-दूसरे  की  सहायता  करनी  होगी  ।
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 क्री  भोकान्त  जेना  :  हम  आ  पूरा  सहयोग  हम  यह  जानने  के  इच्छुक  हैं  कि  क्‍या

 गृह  मंत्री  आज  वकक्‍तथ्य  देंगे  या  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमान  आप  नियमों  का  पालन  नहीं  कर  रहे  आप  केवल  अपनी

 मर्जी  मुझ्न  पर  थोप  रहे  हैं  ।

 थ्री  श्रोकान्त  जेना  :  हम  यह  जानने  के  इच्छुक  हैं  कि  क्या  गृह  मंत्री  आज  वक्‍तब्य  देंगे  या

 नहीं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  जल्दी  ।”

 भी  हरि  किशोर  सिंह  :  अध्यक्ष  सरकार  की  ओर  से  स्पष्ट  आश्वासन  आना  चाहिए  कि

 भाज  ही  सरकार  का  वक्तव्य  आएगा  ।

 क्री  शोभनाव्रोश्वर  राव  वाड़डे  सत्ताधारी  दल  ने  आंध्र  प्रदेश  में  चुनाव  में

 बल  का  मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जा  और  बम  फेंक  करके  लोकतंत्र  और  चुनाव
 प्रक्रिया  को एक  मजाक  बना  दिਂ  मैं  मांग  करता  हूं  कि  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  इसकी  आंच

 करवाई  जाए  और  उन  सभी  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  फिर  स ेमतदान  करवादा  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाज  सभा  मध्पाह्न  भोजन  के  लिए  स्थगित  अब  सभा  मध्याद्व
 भोजन  के  लिए  2.05  म०१०  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 1.05  स०प१०

 तल्पश्चात  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2.05  म०प०  तक  के  लिए  स्थपित  हुई  ।

 2.07  भ०  प०

 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  2.07  स०  प०  पर  पुनः  समयेत  हुई  ।

 सहोबय  पीठासीन  हुए  ।)

 सदस्य  द्वारा  शपथ  प्रहण

 श्री  शिवराज  सिह

 ]
 शी  असुदेव  आचार्य  पंजाब  गे  श्रमिक  वर्ग  जब  वहां  अलगावबादी

 शक्तियों  से  संघर्ष  कर  रहा  है
 '

 उपाध्यक्ष  सहोवय  :  आचाय॑ं  इस  सभा  में  एक  व्यवस्था  है  ।  प्रश्न  काल  समाप्त  होने  के

 .  5  267
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 तुरन्त  पश्चात्‌  अस्यन्त  महत्वपूर्ण  और  प्रासंगिक  मामले  उठाए  जाते  हैं  और  उसके  श्श्चात्‌  हम
 अन्य  विषयों  को  लेते  हैं  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  अच्छा  पूर्वोदाहरण  नहीं  हो  सकता  ।  हमें  कुछ  सिद्धांतों  का  पालन
 ऋरओा

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  मुझे  भाज  पंजाब  से  एक  टेलीफोन  संदेश  मिला  कल

 बहां  पुलिस  ने  गोली  चलाई  और  कई  श्रमिक  बायल  हो

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  विषय  को  हम  कल  लेंगे  ।

 भरी  असुदेव  आध्ार्थ  :  एफ०  सी०  आाई«  के  कमंचारी  संघ  का  सेक्रेटरी  मारा  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  मैं  आपको  अपनी  बात  से  सहमत  कराऊंगा  |  कृपया
 अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  यह  सही  है  कि  शून्य  काल  में  बाढ़  की  विभीषिका  ज॑से  कुछ  महत्वपूर्ण
 मामलों  को  लिया  जाना  चाहिए  था  |  मैं  जानता  हूं  कि  आंध्र  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  काफी
 प्रभावित  हुए  कितु  दुर्भाग्य  से  शुन्य  काल  का  अधिकांश  समय  अन्य  विषयों  ने  लिया  ।  यह  विषय
 परसों'लिया  जा  सकता  है  ।  अब  हम  अगला  विषय  लेने  ।

 “

 झो  बसुदेव  आचार्य  :  यह  एक  अत्यन्त  गंभीर  घटना  पुलिस  की  गोली  से  एक
 श्रमिक  मारा  गया  ओर  कई  श्रमिक  घायल  हुए''(व्यवधान )

 ओ  के०  पो०  रेश्डथ्या  पथ  :  नंवथाल  और  वजेनुगोंडा  के  गुडों  ने
 बम  और  वंदूकों  से  मेरे  ऊपर  हमला  किया  ''

 उपाध्यक्ष  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।  हमसे  नियम  यहां  एक
 प्रक्रिया  है  ।

 )

 भी  बसुदेव  आचाय  :  हम  यह  मुद्दा  उठाना  चाहते  कितु  हमे  यह  उठाने  नहीं  दिया
 गया  '

 थी  भ्‌०  विजय  कुमार  राजू  :  दुर्भाग्य  से  अध्यक्ष  ने  यह  मुद्दा  उठाने  की

 अनुमति  नहीं  दी  ।  आंध्र  प्रदेश  में  लोकतंत्र  को  हत्या  की  गई  है  ओर  यह  लोकतंत्र  का
 अपमान  है  ।  प्रधान  मंत्री  के  निर्वाचन  क्षेत्र  नंदयाल  में  अल्लागड्डा  विधान  सभा  क्षेत्र  में  जुनाव  रह
 हो  गया है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  श्री  राम  लास  राही  ।
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 सभ्ता  पटल  पर  रखे  गए  पत्र
 ट७्गे

 संबिधान  के  अनुच्छेद  35  ,  (3)  के  अंतर्गत  सेधालय  राज्य  के  संबंध  में  अधिसूचना  /
 और  मेघालय  के  राज्यपाल  का  प्रतिवेदन

 गृह  संत्रालय  में  उपसंत्री  रास  लाल  :  मैं  श्री  एम०  एम०  जैकब  की  ओर  से
 निम्नलिदित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  मेघालय  राज्य  के  संबंध  में  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अन्तगंत  राष्ट्रपति
 द्वारा  1]  1991  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०
 का०  नि०  623  में  प्रकाशित  हुई  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  ।

 उपरोषत  उद्धोषणा  के  खंड  (१)  के  उपखंड  के  अनुसरण  में  राष्ट्रपति
 के  11  1991  के  जो  |!  1991  के  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  624  में  प्रक।शित  हुआ

 की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  ।

 जा

 में  रखे  गए  |  देलिए  संख्या  एल०टी०  710/91]

 (2)  मेघालय  के  राज्यपाल  के  राष्ट्रपति  को  प्रेषित  8  और  9  199)  के

 बेदनों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  |  देखिए  संख्या  एल०्टो०  711/91]

 26 ]  ५

 एकाधिकार  तथा  अबरोधक  व्यापारिक  1991  7

 संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्‍्याथ  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  में  ध्विधान  के  अनुच्छेद  123  (2)  के

 अंतर्गत  27  1991  को  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रद्य.पित  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  1991  (1991  का  संख्या  8)  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 पटल  पर  रखो  गई  |  वेलिए  संख्या  एल०टी०  712/91]

 भरी  ध्वोकाम्त  लेता  :  हम  सभी  चुनाव  आयोग  के  व्यवहार  से  बितित  हैं  ।

 चुनाव  आधोग  पूरी  तरह  पक्षपात  कर  रहा

 वन  नेता  अमन  मममम»मभ
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 सदस्य  द्वारा  स्याग्पत्र  20  1991
 a  न  नमन  न  -

 2.13  मण्प०
 ल्‍

 उपाध्यक्ष  द्वारा  घोषणा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेघालय  राज्य  के  संबंध  में  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अन्तगंत

 राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  वी  गई  उद्घोषणा  के  बारे  में  जो  चर्चा  आज  सांविधिक  संकल्प  के  अन्तगेत

 सभा  में  उस  उद्घोषणा  की  उदघोषणा  तथा  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  के  पश्चात्‌  जारी

 किए  गए  आदेश  की  प्रतियां  प्रकाशन  काउन्टर  पर  उपलब्ध  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  अपनी  प्रतियां  प्रकाशन  का  उन्टर  से  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 2.134  भ०  प०

 सदस्य  हारा  त्यागपत्र

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सदन  को  सूलित  करना  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  के  नन्‍्दयाल  निर्वाचन
 क्षेत्र  से  इस  सदब  के  लिए  निर्वात्रित  सदस्य  श्री  गांगुना  प्रताप  रेड्डी  ने  23  1991  को
 स्वयं  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  को  एक  पत्र  दिया  जिसमें  उन्होंने  लोक  सभा  की  सदस्यता  से  तुरन्त
 स्थागपत्र  दे  दिया  अध्यक्ष  महोदय  ने  23  199!  से  उनका  त्यागपन्र  स्वीकार  कर
 लिया  है  ।

 शपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  श्रीकान्त  कृपया  अपने  मित्रों  को  समझाइए  ।  कृपया  अपना
 स्थान  प्रहण  कीजिए  ।

 )

 भ्रो  भू०  बिजय  कुमार  राज  :  जब  हम  यह  मुद्दा  उठा  रहे  थे  तो  अध्यक्ष  महोदय  ने
 सभा  स्थगित  कर  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  अपना-अपना  स्थान

 ग्रहण  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  भाप  अनुभवी  व्यक्ति  आप  सरकार  में  थे
 तथा  आपको  सरकार  में  रहना  आपको  अपनी  शिकायतें  बताने  का  भवसर  मिला  है  |  लेकिन

 कुछ  नियमीं  का  पालत  होना  हपने  नियम  बनाए  हैं  तथा  उनका  हमें  आदर  करना
 चाहिए  ।

 270
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 संशोधन  विधेयक

 म०  प  ल्‍3॥  «  हक  ि

 कंपनी  ना

 2 11.
 दा  पाएट राग्ण  औद्योगिक  कंपनो  संशोधन  विधेयक  “

 .,
 '

 बित्त  सग्त्रो  मनमोहन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  रुण्ण  औद्योगिक  कम्पनी
 1985  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक्र  को  पुरःस्थापित  करने  को

 अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 /  कि  रु्ण  औद्योगिक  कम्पनी  1985  में  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  को  पुर;स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 )

 2.17  भ०  १०

 समय  भ्रो  हरि  किशोर  सिह  ओर  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य  आये  और  सभा-पदल
 के  निकट  खड़े  हो

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  परसों  जब  सभा  पुनः  समबेत  होगी  तो  आप

 !  यह  मुद्दा  उठा  सकते  हैं  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  मुद्दा  परसों  उठाया  जा  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  मानता  हूं  कि  आप  बहुत  अधिक  उद्ग  लित  अब  कृपया  सदन

 को  अपनी  नियमित  कार्यवाही  आगे  बढ़ाने  दीजिए  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कल  छूट्टी  है  ।  परसों  आप  यह  मुद्दा  उठा  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  पीठासीन  अधिकारी  से  सहयोग  कीजिए  ।  परतसों  शूल्यकाल  के

 दोरान  आप  यह  मुहा  उठा  सकते  हैं  ।

 ड़
 )

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  कृपया  अपनी  सीट  पर  जाइए  ।  मेरी  बात  मान  लीजिए  ।

 )
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 रुग्फः  औद्योगिक  कंपनी  20  1991

 संशोधन  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  श्रीकान्त  अचानक  हो  यह  महा  उठा  दिया  गया  कै  तथा*

 सरकार  एकदम  इसका  उत्तर  नहीं  दे  सकती  ।  हमें  अपनी  परम्परा  से  पीछे  नहीं  हटना  चाहिए  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कया  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अपने  मित्रों  को  शान्त  रहने  के  लिए
 का  तिवेदन  कर  सकता  हूं  ?'**

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  मैं  जानता  हूं  कि आप  बहुत  अधिक  उद्देलित  आप  अपना  मुद्दा
 सदन  के  समक्ष  रखना  चाहते  परन्तु  मेरा  विनम्र  निवेदन  वह  है  कि  कल  छुट्टी  परत्तों  आप

 अपमी  शिकायतें  सदन  के  समक्ष  रख  सकते  है  |  दूसरी  बात  यह  है  कि  तमिलनाडु  तथा  आन्ध्र  प्रदेश
 में  बहुत  अधिक  विनाश  हुआ  है  ।  हजारों  मकान  ढह  गये  हैं  तथा  लाखों  एकड़  घान  की  फसल  नष्ट

 हो  गई  ऐसे  महस्वपूर्ण  मुद्दों  पर  भी  चर्चा  होनी  इसलिए  बाकी  सदस्य  भी  उद्वेलिक
 मैंने  श्री  रेड्डी  तथा.दूसरे  सदस्यों  को  अभी-अभी  निवेदन  किया  है  कि  वे  इस  मुहं  को  नियमानुसार
 परसों  शून्य  काल  के  दौरान  उठा  सकते  मैं  जानता  हूं  कि आपके  साथ  अन्याय  हुआ  है  और

 यही  आपकी  शिकायत  आपने  अपना  गुस्सा  तथा  असंतोष  सदन  में  व्यक्त  कर  दिया  है  ।  क्या
 मैं  आपको  अपना  स्थान  गृहण  करने  के  लिए  निवेदन  कर  सकता  हूं  ?  परसों  आपके  पास  अवसर

 होगा  तथा  भाप  अपनी  शिकायतें  व्यक्त  कर  सकते  आखिरकार  हम  यहां  पर  अपने  निर्वाचन
 क्षेत्रों  तथा  राष्ट्र  से  सम्बन्धित  शिकायतें  व्यक्त  करने  के  लिए  हैं''*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बता  रहा  हूं  कि  सभा  स्थगित  करने  से  उद्देश्य  प्राप्त  नहीं
 ह्रागा

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  वही  प्रक्रिया  बता  रहा  हूं  जो  कि  आपने  बनाई  मैं
 आपको  वही  नियम  बता  रहा  हूं  जो  आपने  बनाये  आपके  पास  अधसर  है'**

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  मैं  अपने  वरिष्ठ  नेताओं  को  हस्तक्षेप  करने  तथा  उन्हें  राजी  करने
 का  निवेदन  कर  सकता  हूं

 ?  '

 कली  लाल  कृष्ण  आडइबाणों  :  उपाध्यक्ष  महोदय  '*
 )

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  आडवाणी  जी  की  बात  सुनते

 भरी  लाल  कृष्ण  आडवाणो  :  उपाध्यक्ष  एक  छोटा  भाम  चुनाव  अभी-अभी  सम्पन्न
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 भा  है  तथा  उमके  पश्चात्‌  यह  सभा  समवेत  हो  रही  हस  छोटे  आम  चुनाव  के  दौरान  बड़े
 पैमाने  पर  हेराफरी  हुई  है  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  भर  बिहार  में  तो  गंभीर  अनियप्रिततायें  हुई
 मैं  चाहता  हूं  कि  इन  दोनों  मुद्दों  पर  सदन  में  चर्चा  हो  तथा  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  इसके  लिए
 उचित  अवसर  ढूंढ़ा  जाना  |  सरकार  को  ह।के  लिए  उचित  अबलर  इूंढ़ना

 अगर  मज्ले  चुनाव  आथोग  के  विरुद्ध  कुछ  कहना  होगा  तो  मैं  उसके  लिए  उचित  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  करूंगा  तथा  इस  मुददे  को  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  बगेर  नहीं  ।  परन्तु  जहां  तक

 चुनावों  में  हुई  हेराफेरी  की  बात  उस  पर  विस्तारपृर्वक  घर्चा  की  जानी  चाहिए
 ''  ।

 परन्तु  उसके  लिए  उचित  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  होगा  ।

 संसदोय  कार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  ओर  कम्पनों  कार्य  शंत्रालय  में
 राज्य  मंत्रो  रंगराजन  :  उपाध्यक्ष  महोदय  अगर  आप  अपने  स्थान
 पर  ज'में  तो  मैं  कुछ  कहूं  ।  उपाध्यक्ष  मैं  बात  को  स्पष्ट  करना  चाहता

 हूँ  ।  विपक्ष  के  मातनीय  नेता  ने  बड़े  स्पष्ट  शब्दों  में  कहा  है  कि  प्रक्रिया  अनुसार  अगर  हम  चुनाव
 भायोग  अथवा  चुनाव  अधिकारी  के  व्यवह।र  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  तो उसके  लिए  नोटिस  देना

 होगा  तभी  उस  पर  चर्चा  हो  सकेगी  '  |  चुनावों  में  हुई  हेराफेरी  से  मैं  सहमत  हूं
 तथा  मेरे  विवरार  में  इस  संबंध  में  हम  काये  मंत्रणा  समिति  को  बेठक  में  3  बजे  म०प०  चर्चा  कर
 सक्ते  हम  यह  निर्णय  कर  सकते  हैं  कि  क्या  हम  यह  चाहते  हैं  या  नहीं  तथा  इसके  लिए  क्‍या
 प्रक्रिया  अपनाई  जाएगी  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  इसके  लिए  हमें  इस  समय  सदन  की

 वाही  में  बाधा  उत्पन्न  करनी  चाहिए  ।

 श्री  हरि  किशोर  सिह  :  हम  विपक्ष  के  नेता  की  बात  मानने  को  तैयार

 हैं  ।  परन्तु  मैं  आपरा  यह  अ।श्वासन  चाहता  हूं  कि  इस  विषय  में  सदन  में  चर्चा  अवश्य  होगी  ।

 श्री  राम  कापले  :  काय॑  मंत्रणा  समिति  की  बैठक  3  बजे  होगी  ।  आप  उस  समय  इस
 पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कार्य  मंत्रणा  समिति  की  ब्ेठक  3  बजे  आप  उस  समय  अपनी  बात

 कह  सकते  हैं  ।  अब  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  बोलेंगे  ।

 की  सोमनाथ  चढर्जो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  ने  विधेषक  प्रस्तुत  करने  के  लिए  अनुमति
 मांगी  है  ?

 उपाध्यक्ष  भमहोबय  :  हां  ।

 वी  सोमनाथ  लटजो  :  उपाध्यक्ष  मैं  रण  ओऔद्योगिक  कम्पनी

 >  1985  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  का  विरोध

 करता  हूं  ।  मेरे  विचार  में  उद्योगਂ  विषय  उद्योग  मंत्रालय  के  क्षेत्राधिकार  में  आता

 वित्त  मंत्री  महोदय  ने  इस  विधेयक  को  क्यों  पुरःस्थापित  किया  आत्म-समपंण  के  लिए  उठाए

 गए  कदमों  में  शायद  यह  भी  एक  है  क्योंकि  वित  मंत्री  महोदय  ही  आत्म-समर्पण  की  इस  समस्‍या

 के  प्रभारी  एक  अच्छे  व्यक्ति  की  छबि  स्थायी  रूप  से  खराब  कर  दी  गई  देश  की  आधिक
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 स्वतन्त्रता  ही  नष्ट  नहीं  हुई  है  बल्कि  इस  सारी  प्रक्रिया  में  एक  अच्छे  व्यक्ति  की  छवि  भी  घूमिल
 हो  रही  मैं  जानता  हूं  कि  अपने  सहयोगियों  के  चयन  के  पश्चात्‌  उत्तकी  प्रतिष्डा  दाव  पर  लगी

 हुई  है  ।

 मैं  मौलिक  सिद्धांत  के  आधार  पर  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  रुग्ण  भौद्योगिक
 कम्पनी  अधिनियम  उन  स्थितियों  से  निपटने  के  लिए  पास  जिया  गया  था  जो  कि

 विभिन्‍न  ओद्योगिक  एककों  और  प्रतिष्ठानों  के  उद्योगपतियों  द्वारा  मचाई  गई  लूट  के  कारण  पैदा

 हो  रही  थीं  जिपका  शिकार  सारे  राष्ट्र  के  साथ-पाथ  श्रमिक  वगे  भी  था  ।

 यह्ापि  1956  के  औद्योगिक  नीति  सकल्‍प  में  यह  वी  गई  थी  कि  सावेजनिक  क्षेत्र
 का  हमारी  अधथंव्यवस्था  में  वचंस्व  होगा  किन्तु  अनेक  वर्षों  से  उसका  महत्व  कम  करने  तथा  उसके

 लिए  मुश्किलें  उत्पस्न  करने  के  लिए  जानबूझकर  प्रयास  किए  जा  रहे  मैं  ऐसी  कई  कम्पनियों
 भौर  सावंतनिक  प्रतिष्ठानों  के  गाय  बता  सकता  हु  जहां  वर्षों  से  प्रबन्ध  निदेशक  की  नियुक्ति  नहीं
 हुई  जहां  अपेक्षित  आधुनिकोकरण  और  पुरानी  मशीनों  की  जगह  नई  मशीन  लाने  के  लिए  किसी
 भी  प्रकार  की  कोशिश  नहीं  हुई  है और  न  ही  यहां  धन  की  पर्याप्त  व्यषस्था  ही  की  जाती

 कई  सावंजनिक  उपक्रम  संकटप्रस्त  यही  कारण  है  कि  हम  हमेशा  कहते  रहे  है
 कि  भारत  सरकार  को  यह  सब  पहले  करना  चाहिए  ।  वस्तुतः  राजनैतिक  इच्छा  की  कमी  है  ।

 मैं  यह  आरोप  लगाता  हूं  कि  कांग्रेस  सरकार  ने  जानबूक्षकर  प्रयाध्र  किया  है  कि  ऐसी
 स्थितियां  पैदा  की  जाएं  जिससे  सावंजनिक  उपक्रम  सुक्तरू  रूप  से  काय्य  न  कर  सर्के  और  जनता  का
 हनसे  विश्वास  ही  खत्म  हो  जाए  ताकि  वे  अपने  इस  देश  की  एकाप्निकार  प्राप्त
 ब्यापारियों  और  उद्योगपतियों  को  लाभ  पहुंचा  सकें  ।  और  यही  यहां  हो  रहा  पृल  उद्देश्य  यह
 है  कि  सावंजनिक  उपक्रम  के  विषय  में  लोगों  के  मन-मस्तिष्क  पर  गलत  धारणा  पैदा  कर  दी  जाए
 ताकि  निजी  कम्पनियों  को  पुनः  प्रोत्माहूत  मिल  सके  और  सार्वजनिक  उपक्षमों  का  अध्याय  समाप्त

 हो  सके  !

 हमें  यह  कहा  जाता  है  कि  इस  वेश  की  सभी  समस्याओं  की  जड़  सार्वजनिक  उपक्रम  हैं  ।
 एक  पर्चा  बांटा  गया  इमपें  हम  यह  पाते  हैं  हि  300  साबबंजनिक  उतकमों  में  से  मात्र  98
 क्रम  ऐसे  हैं  जो  सुचारू  रूप  से  कार्य  नहीं  कर  रहे  लेकिन  इस  देश  में  ऐसा  माहौल  बनाया  जा
 रहा  है  कि  मानो  समस्या  का  मूल  कारण  सार्वजनिक  उपक्रमों  का  जारी  रहना  ही  यह  बहुत  ही
 गंभीर  मामला  यह  सरकार  आज  तक  यह  क'ने  की  हिम्मत  नहीं  जुटा  पाई  कि  वर्ष  1956  की
 औद्योगिक  नीति  को  पूर्णतया  एक  ओर  रख  दिया  गया  है  क्योंकि  वह  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  के
 दिमाग  की  उपचत्र  थी  और  इसमे  महज  कागज  पर  ही  स्वीकार  किया  गया  और  अमल  में  लाने  की
 कोशिश  की  गई  ।  उन्होंने  आज  तक  नहीं  कहा  है  ।  अब  जबकि  यह  सरकार  आयी  है  तब  भी
 हस  विषय  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  मैं  नढीं  जातता  कि  भारत  सरकार  भारत  के  प्रधान
 मंत्री  की  अर्थंव्यवस्पा  पर  श्री  मनमोहन  सिह  का  कितना  नियंत्रण  है  ।  भाज  भारत  की  अथ॑ंब्यवस्था
 पर  जिन  लोगों  का  तिमंत्रण  है  वे  ताज  पैलेस  होटल  में  अड्डा  जमाए  रखते  मुझे  नहीं  मालूम  कि
 कौन-से  वे  होटल  हैं  जिन्हें  उन्होंने  भारत  सरकार  की  क्रपा  पर  अधिकृत  कर  रखा  है  और  कोन  वे
 लोग  हैं  जो  भारत  के  गरीबों  द्वारा  दिए  गए  एक-एक  पैसे  को  उड़ा  रहे  वे  कहते  हैं  कि
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 कै  वि  कि

 आपको  साबंजनिक  उपक्रमों  का  त्थाग  कर  ही  देना  चाहिए  ।  अब  उनके  पास  राजमैतिक  साहस
 नहीं  है  कि  इसे  समाप्त  कर  सके  ओर  ऐसा  करने  के  लिए  विभाग  अथवा  मंत्री  या  सरकार  की  दृष्टि
 के  रुयाल  से  अपने  बलकूते  पर  कर  सके  ।  अतः  उन्हें  दिखावे  की  जरूरत  है  अर्थात  कन्ड्यूट
 पाहप  की  उन्हें  जरूरत  क्या  किया  जा  रहा  वे  इसे  बीआईएफआर  को  भेज

 कुमारमंगलम  महोदय  कहां  हैं  ?  वे  कहां  भाग  गए  ?  बे  यहां  क्‍यों  नहीं  हैं  ?  उन्होंने  कहा  है  कि
 बी०भाई०एफ०आर०  का  कार्यनिष्पयादन  संनोषत्रद  नहीं  रहा  और  जहां  तक  बीमार  इकाहयों
 का  म'मला  है  इसका  वयेनिए्यादन  बहुत  ही  खतरनाक  रहा  वे  इकाइयों  को  अन्द  करने  भर
 के  लिए  ही  बो०भआाई०एफ०आर०  की  ओर  से  कम्पनी  को  चालू  करने  की  कभी  गंभीर
 कोशिश  को  ही  नही  अब  सरकार  के  पास  क्या  प्रस्ताव  इसे  धी०आई०एफ०आर०  को
 भेज  दीजिए  ।  लेकिन  इस  महान  ससस्‍्था  के  पास  किसी  अ्यक्ति  के  हितों  का  रूयाल  करने  के  खिए

 बकत  कहां  है  ?  यह  तो  मजदूरों  के  यूनियन  से  कहती  है  कि  अपनी  कम्पनी  के  लिए  कोई  खरीददार

 दूंढ़  मानो  कि  खन्‍ोदददार  ढूंढ़ुना  इन  मजदूरों  ही  काम  है  ।  इसलिए  कि  कोई  खरीददार  इसे
 लेगा  और  कहेगा  कि  आप  खरीददार  नही  ढूंढ़  बैंक  सहमत  नही  वित्त  मंत्रालय  के

 नियंत्रण  के  बे+  वित्तीय  समाधान  प्रदान  करने  के  लिए  सहमत  नहीं  वे  इसके  लिए  मियाद

 बढ़ाना  नही  चाहते  ।'  जहां  तक  अन्य  देवताओं  का  प्रश्न  अन्य  मंत्रालय  इसको  मियाद  नहीं  बढ़ा

 रहा  उत्पाद-शुल्क  देयता  भी  आयकर  की  देनदारी  भी  ये  मजदूरों  द्वारा

 खड़ी  नहीं  की  गयी  ये  सभी  देयताए  तो  प्रबन्ध  द्वारा  थोपी  गई  बी०आई०एफ०आर०  द्वारा
 कितनी  बीमार  इकाइयों  को  चालू  किया  गया  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  अपेक्षा

 कहूंगा  कि  वह  देश  में  आत्मविश्वास  पैदा  करें  कि  कितनी  बीमार  इकाइयां  पुनः  चालू  की  गई  हैं

 मौर  कितनी  इक।|इयों  को  बी०भ!ई०एफ०आर*  द्वारा  बन्द  करने  का  निर्देश  प्राप्त  हुआ  मैं

 जानना  चाहूंगा  कि  बैंकिंग  विभाग  का  इस  विषय  में  क्‍या  दृष्टिकोण  रहा  उन्होंने  इस  विषय  मे

 क्या  और  बितने  बैंक  इस  विषय  में  मदद  को  भागे  आए  यह  बहुत  ही

 तंभीर  मामला  अब  जंसी  कम्पनी  क्या  करेगी  ?  वे  बी०आई०एफ०आर०  को  भेज  देंगे

 और  बी०्भाई०एफ०आर०  क्षमा  चाहता  बेंक  और  वित्तोय  सहायता  प्रदान  करने  के

 लिए  सहमत  नहीं  हो  रहा  है  |  उद्योग  मंत्रालय  अपना  आशीर्वाद  नहीं  दे  रहा  भिन्न-भिन्न

 कारी  विभागों  द्वारा  आदेश  नहीं  दिए  जा  रहे  वे  कहते  हैं  कि  इसके  चलाने  की  कोई  संभावना

 नहीं  अतः  वे  उच्च  न्यायालय  को  भेज  देंगे  ओर  ज॑ंताकि  आप  जानते  हैं  कि  अधिनियम

 के  तहत  यह  प्रावधान  है  कि  एक  बार  यदि  बी०आई०एफ०आर०  इसे  बन्द  करने  को  सिफारिश

 करता  है  और  यह  उच्च  न्यायालय  को  भेजा  जाता  है  तो  उच्च  न्यायालय  आदेश  देगा  कि  इसे  बस्द

 किया  जाए  |  जब  उच्च  न्यायालय  इसे  बन्द  करने  का  भादेश  देता  है  तो  इससे  कोन  प्रभावित  होता

 प्रबन्धक  कहां  है  ?  उन्हें  तो  पदोन्नति  मिल  जाती  है  महज  इसलिए  कि  वे  विभागीय  अश्विकारी

 उन्हें  तो  नौकरी  दे  दी  जाती  लेकिन  मजदूरों  का  बया  होगा  ?  और  नेशनल  रिनीवल  फंड

 तो  बकाया  है  ।  यह  धन  कया  है  ?  कितने  आदमी  की  इसमें  भागीदारी  होगी  ?  आप  उन्हें  कितनी

 रकम  देंगे  ओर  किस  रूप  में  आप  उन्हें  देंगे  ?  ये  सभी  महत्वपूर्ण  प्रश्न  हैं  और  हमें  विश्वास  में  कभी

 लिया  ही  नहीं  गया  ।  क्‍या  यह  एक  अपराध  है  कि  एक  सामान्य  व्यक्ति  ऐसे  नागरिक

 को  जो  अपना  पसीना  बहाकर  दो  जून  की  रोटी  कमाता  है  और  तब  अपने  परिवार  और  अपमे

 275



 झरुग्ण  औद्योगिक  कंपनी  20  1991

 संशोघन  विधेयक

 बंच्चों  का  गुजर-बसर  कर  पाता  बिना  किसी  कारण  दोष  के  उसे  सड़कों  पर  ला  खड़ा  किया

 जातां  भाज  44  वर्षों  की  भाजादी  के  बाद  भी  भारत  के  नागरिक  की  वही  नियति  है।वे

 कहते  हैं  कि  वे  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा  करेगे  ;  यह  सब  व्यर्थ  आज  तक  कुछ  भी  नहीं  कहा

 गया  मुझे  मि०  थुंगन  से  सहानुभूति  वह  कर  ही  क्या  सकते  हैं  ?  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि

 वह  जो  कुछ  भी  कहते  हैं  उस  पर  उन्हें  खुद  विश्वास  नहीं  मैं  चाहता  हूं  कि

 नीय  वित्त  मंत्री  महोदय  सभा  जो  कि  इस  देश  का  सर्वोच्च  मंच  साफ-साफ  क्या

 साबं  जनिक  उपक्रमों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  योजना  बनाने  का  कार्य  बी०आई०एफ०आर०  को

 सौंप  रहे  हैं  ।  मि०  थुंगन  ने  सुबह  शब्द  जोड़  यह  बहुत  ही  खतरनाक  चीज

 है  क्योंकि  का  मतलब  होगा  इसकी  तालाबन्दी  न  कि  हसको  चालू  कृपया  आप

 हमें  कहें  कि  एक  भी  इकाई  को  तालाबन्दी  नहीं  होगी  ।  इसमें  थोड़ा  समय  इसमें  थोड़ी
 कोशिश  भी  करनी  होगी  ।  उन्हें  मुझे  गलत  नहीं  समझना  उन्हें  इस  देश  के  गरीब  लोगों  के

 लिए  सोचना  चाहिए

 यह  एक  खण्ड  का  विधेयक  लगता  लेकिन  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विधान  है
 जिसे  सदन  में  पुरःस्थापित  और  पारित  किया  जा  रहा  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से सहमत  हूं  कि

 इस  विधेयक  को  श्रमिक  वर्ग  कदापि  स्वोकार  नहीं  आज  आप  आई०एनण्टी०्यू०्सी०  के
 लोगों  पर  दवाव  डाल  सकते  हैं  कि  कुछ  समय  के  लिए  अपने  नये  प्यार  के  आपका  संगठन
 आपकी  मदद  थोड़े  समय  के  लिए  कर  सकता  है  लेकिन  अन्ततोगत्वा  सार्वजनिक  उपक्रष  को  समाप्त
 करने  को  इस  सोची-समझी  साजिश  के  विरुद्ध  श्रमिक  वर्ग  अपना  रोष  प्रकट  अवश्य
 जनिक  उसपक्रमों  के  प्रति  देश  का  दृष्टिकोण  बदलने  की  इस  प्रकार  की  इस  पूरी  कोशिश  को  श्रमिक
 बगं  और  इस  देश  का  जनसाधारण  सहन  नहीं  करेगा  ।  वास्तव  में  इस  अनुचित  कानून  को  बनाये
 जाने  से  रोकने  के  लिए  आपत्ति  और  प्रदर्शन  होना  भी  और  हम  इसके
 लिए  गलियों  और  चौराहों  तक  संघर्ष  करेंगे  ।  हम  इस  विधेयक  का  बिरोध  करते  हैं  जो  बहुत
 ही  खतरनाक  है  |  यदि  इसे  पुर:स्थापित  और  पारित  किया  गया  तो  हससे  इस  देश  की  अधथंव्यवस्था
 का  जो  कि  आरम्भ  हो  चुका  और  भी  तेज  हो  जाएगा  ।

 को  बसुदेव  आचजायं  :  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष
 के  इशारे  पर  लाया  गया  इस  सन्र  की  शुहआत  ही  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  इशारे  के

 कार्यास्‍्वयन  से  हुई  हमें  बी०अई०एफ०आर०  का  अनुभव  प्राप्त  हमने  इस  सदन  में  कई
 बार  इसका  उल्लेख  किया  है  कि  किस  तरह  बी०आई०एफ०आर०  औद्योगिक  इकाइयों  की

 बल्दी  की  सिफारिश  कर  रहा  इस  बो०आई०एफ०आर०  द्वारा  कई  औद्योगिक  इकाइयों  की
 तालाबन्दी  की  जा  चुकी  बी०आई०एफ  ०आर०  तो  पहले  से  ही  काम  के  बोझ  तले  दवा  हुआ
 है  ।  किसी  भी  बोमार  उपक्रम  पर  निर्णय  लेने  के  लिए  यह  महीनों  लगा  देता  है  ।

 इस  विधेयक  का  मूल  उदेश्य  अनेक  सार्वजनिक  उपक्षमों  को  बन्द  करना  आज  प्रश्नकाल
 के  उद्योग  राज्य  मंत्री  यह  स्पष्ट  नहीं  कर  सके  कि  सरकार  रुग्ण  भौद्योगिक  इकाइयों  के
 साथ  क्‍या  करना  चाहतो  दरअसल  इस  पर  पहले  ही  निर्णय  लिया  जा  चका  है  और  इसे  अमल

 लो  ee  -

 **कारयंवाही  वृत्तांत  मे  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 में  लाने  की  कोशिश  भी  की  जा  रही  पश्चिम  बंगाल  राज्य  उन्होंने  कई  सावजनिफ  उपक्रमों
 को  चुन  रखा  है  और  इन्हें  बन्द  करने  के  लिए  आवश्यक  कारंबाई  भी  शुरू  हो  चुकी  ये  इस
 विधेयक  को  इसलिए  लाए  हैं  कि  ररण  उद्योगों  को  बन्द  करन  के  लिए  कुछ  आवश्यक  शर्जों  को

 कार्याम्थित  किया  जा  सके  ।  आज  समाचार  पत्रों  में  कुछ  और  शर्ते  सुनने  भे  आयी  अब  वे

 महंगाई  भरे  को  भी  कुछ  समय  के  लिए  स्थगित  करना  चाहते  हैं  ।

 यह  एक  हानिकारक  विधेयक  है  ओर  श्रमिक  वर्ग  भी  इस  विधेयक  का  विरोध  कर  रहे  हैं  ।
 भाज  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  सभा  में  जो  कुछ  भी  कहा  था  यह  विधेयक  ठीक  उसके  विपरीत  है  |

 उन्होंने  आज  सभा  में  कहा  था  कि  वोई  भी  कारंवाई  करने  के  पहले  श्रमिकों  को  विश्वास  में  लिया

 इस  पर  आम  राय  को  जरूरत  हूँ  ।  लेकिन  इकाहयों  को  बन्द  करने  के  लिए  यह  विधेयक
 लाया  जा  रहा  है  ।  इस  विधेयक  का  प्रारूप  तैयार  करने  के  पहले  क्या  ट्रेड  यूनियनों  से  परामर्श
 किया  गया  है  ।  उन्हें  इसका  अनुभव  प्राप्त  नहीं  है  कि  बी०  आई०  एफ०  आर०  भओऔद्योगिक  इकाइयों
 से  किस  तरह  निवट  रहा  है  ।  बी०  आई०  एफ०  आर०  का  मूल  काय्ये  औद्योगिक  हकाइयों  को  बन्द
 करना  है  |

 माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  आकाओों  को  सन्तुष्ट  करने  के  लिए
 बेंक'क  में  यह  बयान  दिया  था  कि  हमारे  देश  में  सभी  रूण  इकाइयों  को  बन्द  कर  दिया

 भी  मनमोहन  सिह  :  मैंने  ऐसा  कभी  नहीं  कहा  ।

 भ्रो  बसुदेश  आचाय  :  यह  तो  प्रभी  समाचार  पत्रों  में  छापा  गया  लेकिन  आपने  हसका
 खंडन  तो  कभी  नहीं  किया  !  उन्होंने  इस  विषय  में  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  दिया  ।  यह  बात  हमारे
 देश  के  सभी  समाचारपत्रों  म  छपी

 हम  उस  विधेयक  का  विरोध  करते  इस  विधेयक  का  परुय  प्रयोजन  हमारे  सरकारी

 उपक्रमों  को  बन्द  करना  इसलिए  हम  इस  विधेयक  के  हक  में  नहीं  हैं  ।

 श्री  जसवन्त  सिह  :  उपाध्यक्ष  विधेयक  का  उद्देधय  भली  प्रकार  से
 स्पष्ट  है  और  मुझे  अपने  अनन्य  साथी  को  विधेयक  के  पुर:स्थापन  के  चरण  से  ही  इसकी  याद  दिलान
 को  जरूरत  नहीं  है  |  विधायी  क्षमता  के  बारे  में  आपत्तियां  उठायी  जा  सकती  हैं  परन्तु  मुझे  उम्मीद

 यह  थी  कि  अभी  जो  व्यवधान  आाया  इसके  बारे  में  आपत्ति  मेरी  ओर  से  न  होकर  सत्ता  पक्ष  की
 भोर  से  होनी  चाहिये  थी  ।

 मेरे  मित्र  ने  जिनके  प्रति  मेरे  मन  में  बहुत  अधिक  आदर  बड़े  धैयं  तथा  हस  धारणा  के

 साथ  यह  तक॑  दिया  है  कि  वे  इसे  मानते  हैं  और  उन्होंने  अपने  इस  विद्वार  को  जोरदार  शब्दों  में
 भी  कहा  है  कि  उनको  राय  में  यह  एक  गलत  कदम

 थ्रो  हरि  किशोर  सिह  :  क्‍या  आप  सत्ता  पक्ष  की  ओर  से  उत्तर  दे  रहे

 री  सोमनाथ  चढ्लों  :  ये  उनके  ही  प्रतिनिधि  हैं  ।

 थो  जसबम्त  मैं  अपना  भौर  अपनी  पार्टी  का  प्रतिनिधि  हूं  ।  मैं  अपन  विवार  रख

 रहा  हू  और  मुझ  आशा  है  कि  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  इसस  सहमत  होंगे  ।
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 सी  सोसनाय  चटर्जी  :  मुझे  आशा  है  कि  आप  इससे  सहमत्त  पह  मानवीय  अक्षम्यता

 भरो  जसवस्त  सिह  :  यह  खुल  चुकी  है  ।  किस  तरह  से  यह  कह  रहे  हैं  कि  यह  मानवीय

 मंक्षम्यत्ता  है  ?  वही  कहिये  जो  हो  सकता  इन्होंने  अपने  इन  विचारों  के  बारे  में  घैयंपूर्ण  तथा

 घारणागत  तक  दिया  है  |  मैं  भी  इनके  विचारों  का  समर्थन  नहीं  करता  हूं  क्‍योंकि  ब्यविटगत  तौर

 पर  मैं  भी  कह  नहीं  सोचसा  कि  भारतीय  अथंश्यवस्था  सावंजनिक  क्षेत्र  की  रूणता  का  भारी  बोझ

 हमेशा  के  लिए  कहन  कर  सकटी  इसलिए  एक  बार  फिर  से  इस  मामले  के  लाभ  तथा  हानियों
 वर  विज्ञार  करना  होगा  ।

 मैं  सोचता  हूं  कि  इन  व्यवधानों  से  कोई  खास  अन्तर  नहीं  पड़ेगा  क्योंकि  इस  मामले  को
 शठामि  अथवा  मे  उठाने  में  ये  ब्यवध।न  इस  सदन  की  विधायी  क्षमता  का  अंग  नहीं  है  ।

 मैं  एक  अनुरोध  करना  चाहता  जो  कि  पहले  प्रश्नकाल  म॑  हमारे  तथा  विपक्ष  के

 नेता  ने  भी  किया  हैं  कि  बेहतरोी  इसमें  होगी  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  की  स्थिति
 पर  संसद  में  एक  श्वेत-पत्र  पेश  किया  जाये  क्योंकि  माननीय  प्रधान  मद्री  महोदय  ने  कहा  है  कि

 सोवेजलिक  क्षेत्र  को  इकाइनों  को  स्थिति  पर  हम  विचार-विमर्श  कर  सकते  है  ।  पर  जब  तक  हमें
 बह  ज्ञात  नहों  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  को  इकाइयां  स्थिति  में  हम  एसा  नहीं  कर  सकते  ।  यह
 हैं  इसके  पुर:स्थापन  के  चरण  पर  कह  रहा  हू  ।

 भी  सोभनाथ  अढर्जी  :  व्यवस्था  का  प्रश्न  नियम  72  के  अन्तगंत  प्रावधान  यह  है
 कि  प्रःस्थापन  चरण  में  फेंबल  वहाँ  बोल  सकते  हैं  जो  पुर:स्थापत  का  विरोध  करना  चाहते  है  ।

 मेरे  परम  श्री  जसवन्त  सिह  इसका  विरोध  नहीं  बर  रहे  वे  इस  शीघ्रता  से  पूरा  किये

 जाने  के  पक्ष  में  इसलिये  इस  स्थिति  में  वे  बोलने  के  कतई  हकदार  नही  मेरे  परम  मित्र

 इस  गुणवान  सरकार  की  सहायता  के  लिए  तंयार  अब  सभा  को  भो  इसको  जातकारी  हो  गयी

 है  और  रहस्पात्मक  व्यवस्था  अब  रहस्य  नहीं  रह  गयी  अब  यह  खुल  गया

 एक  मुद्दा  उठाया  गया  है  ।  चूंकि  मेरे  नाम  का  उल्लेख  किया  गया  मैं  इसका

 उत्तर  देने  का  हकदार  हूं  । नियम  72  के  अन्तगंत  यह  कहा  गया  है  :

 ०बदि  किसी  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  के  प्रस्ताव  का  विरोप्र
 किया  जाये  तो  यदि  वह  ठीक  भ्षमझे  तो  प्रस्ताव  का  विरोध  करने  वाले  संदस्य
 ओर  प्रस्ताव  को  पेश  करने  वाले  सदस्य  द्वारा  संक्षिप्त  वक्‍तथ्य  दिये  जाने  की  अनुश्ा  देन  के

 बाद  बिता  अप्रेत्तर  वाद-विवाद  के  प्रश्न  रद  सकेगा  ।'

 विधायी  समता  अथवा  अस्यथा  के  बारे  में  कोई  रोक  नहीं  है  ।

 इसमें  एक  परन्तुक  है  जो  कि  एक  अतिरिक्‍त  प्रावधान  है  :

 जब  प्रस्ताव  का  हस  आधार  पर  विरोध  किया  जाये  कि  वह  विधेषक  ऐसे
 विधान  का  सृत्रपात  करता  है  जो  सभा  की  विधायी  क्षमता  से  परे  तो  इस  पर

 पूर्ण  चर्चा  की  अमुझा  दे  सकेगा  ।'
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 झुझलिये  यह  केवल  एक  परन्तुक  जब  ऊभी  विपक्ष  विधायी  क्षमता  पर  अड़ता  है  तो  केबल  ऐसे
 विज्वेष  अरमर  पर  ही  व्यापक  परिचर्चा  की  अनुमति  दो  जा  सकतो  इसका  अभिन्न  यह
 नहीं  कि  केवल  विध्ायी  क्षमता  पर  हो  विरोधी  पक्ष  को  अनुमति  दी  जाती  किशो  सूरत
 विधेयक  का  समर्थन  न  तो  परिचर्चा  में  भाग  ले  सकता  और  न  ही  वह  सभा  का  समक्ष  ले  सकता

 है  ।  उसे  भपनी  असंदिग्ध  योग्यता  व  क्षमता  को  कमी  पढ़ने  गें  और  मेरे  विचार  भ्रम  में

 डालने  में  प्रयोग  करने  दीजिये  ।

 श्री  जनवन्त  सिह  उचित  अवधर  पर  बोलेंगे  ।  यदि  आय  भी  उनका  साथ  देना  कहते  है  तो

 उन्हें  परिणाम  भी  भुगतने  मैं  सोचता  हूं  कि  उलर  प्रदेश  में  वाराणसी  में  बहुत  अक्षिक  यड़कढ़
 भब  भाप  उनके  साथ  क्‍यों  भिल  रहे  इमलिये  जो  कुछ  उन्होंने  उचित  नहीं  है  ।

 श्री  जसबन्त  सिंह  :  मैं  अभी  इसे  समाप्त  करता  हूं  ।  माननीय  सदस्य  ने  अपने  प्रश्त  का

 स्वयं  ही  उत्तर  दे  दिया  यदि  किसी  विधेयक्र  अथवा  विधेयक  के  किसी  भाम  पर  उसके

 चरण  पर  किसी  सदस्य  द्वारा  कोई  आपत्ति  उठायी  जाती  है  तो  अध्यक्षगीठ  अपने  विवेकासुसतार
 व्यापक  चर्चा  बी  अनुमति  दे  सकती  आपने  इस  आशय  की  व्यापक  चर्चा  की  अनुमति  दी  हैं  कि

 माननीय  सहस्यों  द्वारा  उठायी  गई  जापत्तियां  मान्य  हैं  अश्षवा  अमान्य  और  व्यवपद  चर्चा  के  ही  एक
 भाग  के  रूप  बिना  उत्तर  विटरार  अथवा  कहीं  और  जंसा  कि  वह  बचे  मैंने

 विधायी  क्षमता  के  बारे  में  केबल  अनुरोध  ही  किया  है  ।

 हे  इसलिये  इस  मुद्दे  पर  जब  चर्चा  होगी  तब  इस  पर  विद्ार  मैं  सरकार  से  बह
 निवेदन  करता  हूं  और  पहले  भी  दिन  में  उठाये  गये  मुद्दे  को  दोहराना  बाहूंगा  जो  कि  वास्तव  में

 माननीय  प्रधान  मंत्री  सहोदय  ने  स्वीकार  भी  किया  है  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  का  दर्जा

 अथवा  उनकी  मौजूदा  स्थिति  संसद  की  जा१'।री  में  लायी  जानी  चाहिये  ।  इमते  चर्चा  में  और

 अधिक  जानकारी  बढ़ेगी  तथा  और  अधिक  प्रकाश  डाला  जा  स्क्केगा  ।

 ]

 ही  हरि  किशोर  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  बहुत  हो  शुक्रगुकर  हूं  कि  आपने  मुझे
 इस  महत्वपूर्ण  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  बोलने  का  मौका  दिया  आज  का  इस  देश  के  संसदीप

 इतिहास  में  और  भारत  के  स्वतंत्रोत्य  क'ल  में  ॥की  महत्वपूर्ण

 ]

 थी  रंगराजन  कुमारसंगलम्‌  :  क्या  माननीय  सदस्य  की  ओर  से  कार्यालय  में  कोई  सुचना
 प्राप्त  हुई  है  क्योंकि  मुझे  इसको  प्रातलिपि  नहीं  मिली  है  ।

 $  उपाध्यक्ष  सहोबय  :  हमें  विधेयक  की  गहराई  में  नहीं  जाना  चाहिये  |  हमें  सका  विशोश्न
 कौन  बाली  अपनी  आपत्तियों  पर  अडिप  रहना  चाहिये  ।

 ॥॒  )
 '

 ]
 भरी  हरि  किशोर  सिह  :  क्योंकि  आज  ही  के  दिन  नए  भश्रधान  मंत्री  जी  ने  शपथ  प्रहण  की  है
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 और  उन्होंने  1956  जो  जवाहर  लाल  नेहरू  ओर  राष्ट्रीय  आन्दोलन  के  तहत  चिन्तन  हुआ
 इस  देश  को  स्वाव्रलम्बी  बनाने  के  उस  चि-सतन  को  जिसकी  उपज  1956  की  ओऔद्योगिक
 नीति  उसको  श्रद्धांजलि  दे  रहे  यह  बहुत  अच्छी  बात  इसके  लिए  माननीय  वित्त  मंत्री  जी
 से  ज्यादा  अच्छा  पात्र  उनको  कोई  नहीं  मिल  सकता  था  ।

 माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  का  मैं  बहुत  आदर  करता  हुं  और  इस  बात  को  वह  जानते  हैं  और

 उसी  विश्वविद्यालय  से  वह  पढ़े  हैं  जहां  जवाहर  लाल  नेहरू  भी  पढ़  थे  और  उनके  विचार  जो
 अभी  तक  रहे  हैं  पब्लिक  संक्टर  के  सम्बन्ध  औद्योगिक  नीति  के  सम्बन्ध  देश  के  गरीबों  को

 राहुत  दिलाने  के  सम्बन्ध  श्रमिकों  को  राहत  दिलाने  के  सम्बन्ध  थे  जगजाहिर  हैं  ।  उन्होंने
 जो  उपलब्धि  प्राप्त  बी  साऊथ-्साऊष  कमीशन  की  जो  जो  नैरेरे  की  अध्यक्षता  में  हुई

 जिसके  वह  सेक्रेट्री  जनरल  थे  और  जिसको  वेननज्वेला  में  रिलीज  किया  गया  मुझे  भी

 इत्तिफाक  से  उस  अवसर  पर  उपस्थित  रहने  का  मौकਂ  मिला  था  और  मैंने  उनकी  सराहुना  की
 लेकिन  आज  क्या  हो  गया  मैं  उनकी  नीयत  पर  संदेह  नहीं  करता  हूं  लेकिन  उनकी  मजबूरी  पर

 मुझे  बहुत  ही  तरस  भाता

 उपाध्यक्ष  यह  इस  देश  के  साथ  क्या  मजाक  हो  रहा  है  ?  क्या  जो  नयी  संस्कृति  है  वह
 सरकार  इस  देश  में  चलाना  चाहती  आदरणीय  राव  जी  के  प्रति  मेरी  अपार  श्रद्धा  है  भौर  मैं

 काफी  दिनों  से  उनको  जानता  हूं  ।

 3.60  म०  प०

 काफी  योग्य  आदमी  लेकिन  आज  उनकी  सरकार  की  नीयत  पर  मुझे  संदेह  है  और

 नीयत  पर  संदेह  इसलिए  है  कि  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  संशोधन  विधेयक  द्वारा
 इस  देश  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बेंक  को  प्लेज  करने  जा  रहे  हैं  ।  मुझे  इस  बात  का

 दुख  है  कि  यह  काम  मनमोहन  सिंह  जी  को  सोंपा  गया  उनको  भो  कोई  मजबूरी  मै

 नहीं  लेकिन  इसके  साथ  एक  बात  जोड़ना  चाहता  हूं  ।  मुझे  इस  बात  का  दुख  है  कि  कम्पनी
 लॉ  और  पालिया  मेंट्री  अफेयर्स  राज्य  हमारे  योग्य  योग्य  पिता  के  योग्य  पुत्र  जिन्होंने
 पब्लिक  सेक्टर  के  पक्ष  में  इस  सदन  में  वक्‍तव्य  दिए  केवल  उनका  स्मरण  उनको  करवाना  चाहता

 हूँ  ।  उन्होंने  अपने  पिताजी  से  कुछ  सबक  सीखा  है  तो  उसको  भी  याद  दिलाने  की  चेष्टा  करना
 चाहता

 ..._  उपाध्यक्ष  1956  जब  से  यह  औद्योगिक  नीति  शुरू  हुई  तब  से  साबंजनिक
 क्षेत्र  को बदनाम  करने  की  होती  चली  आ  रही  उसी  के  परिणामस्वरूप  स्वतन्त्र  पार्टी
 की  स्थापना  हुई  थी  ।  उपाध्यक्ष  आपको  याद  आप  तो  बहुत  पुराने  बिलाड़ी  यह
 तो  नहीं  बहुत  पुराने  जामकार  हैं  और  उस  समय  से  यह  चेष्टा  को  जाती  रही  है  कि
 जनिक  क्षेत्र  मे ंउपकरण  न  आज  मैं  तरत्िह  राव  जी  को  मुबारक  तद  देना  चाहता  हूं  कि
 भाज  ही  उन्होंने  शपथ  ग्रहण  की  है  और  आज  ही  राष्ट्रीय  आम्दोलन  फी  जवाहरलाल  नेहरू
 और  इंदिरा  गांधी  जी  की  लीगेसी  को  श्रद्धांजलि  दे  रहे  इसके  लिए  में  उनको  मुबारकबाद  देता

 लकिन  मुझे  उन  पर  बहुत  तरस  आता
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 उपाध्यक्ष  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि किस  तरह  से  साबैजनिक  क्षेत्र  के  जो  ड्रग्करणਂ
 उनको  बदनाम  किया  जाता  मेरे  प्रांत  बिहार  में  हैवी  इंजीनिर्या-्ग  कार्पोरेशन  मैं

 उद्योग  वित्त  मन्‍्त्री  जी  से  और  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  से  इसकी
 स्थापना  हुई  तब  से  त्रेकर  अब  तक  उंसके  छिंतन  चेथरमेन  बनाए  कित॑ने  चेयरमैन  बदले  गए
 और  कौन  चेयरमैन  कितने  दिनो  तक  रहा  और  बहुत  अच्छे  दिनों  के  टृतकी  कितनी  केपेसिटी  का

 उपयोग  किया  गया  ।  मेरी  जान।री  के  अनुसार  -197  -76  में  जब  श्री  नर्रावह  राव  जी  क्रिस  के

 महामन्त्री  उन्होंने  बीस  सुध्रीय  कार्यक्रम  की  योजना  लिखकर  दी  उनके  मस्तिष्क  की  उपज

 मेरो  जानकारी  के  अनुसार  30  परसेंट  से  अधिक  कभी  इसकी  कैपैसिटी  का  उपयोग  नेंहों  होने
 दिया  भारत  सरकार  के  जो  विभिन्न  कारखाने  या  उपकरण  सबके  पीछे  गही  साजिश
 काम  करती  इस  उपकरण  के  साथ  भो  यही  हुआ  ।.  विदेशों  को  आर्डर  भेजे  लेकिन  इस
 उपकरण  को  आइंर  नहीं  दिए  आज  आप  मालवीय  जी  को  भी  श्रठांजलि  दे  रहे  वे  भी
 इसके  चेयरमेन  रड,चुके  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  आज  ही  मेरे  एक  प्रश्त  के  जवाब  में  सरकार  का  जवाब  मैं  बताना
 चाहता  हूं  ।  मैंने  पूछा  था  कि  कितने  पब्लिक  सेक्टस  कब  से  हैड-लेस  हैं  ।  जवाब  में  बताया  गंया  है
 कि  25  ऐसे  बड़े-बड़े  कारखाने  हैं  जो  टाप-सैस  हैं  ।

 भी  अब्युल  गछूर  :  यह  टाप-लैंस  का  मतलब  कया  है  ?

 झो  हरि  किशोर  सिह  :  टाप-लैस  मतलब  मनघोहन  सिंह  जी  समझते  आप  भी  जानते
 काफी  परिचित  हैं  इसमे  ।  चेयरमेन-कम-मेनेजिंग  डायरेक्टर  फर्टीलाइजर्स  एण्ड

 कैमिकल्स  ट्राबंनकोर  लिमिटेड  में  22-3-1990  से  कोई  नहीं  मैं  उ्फोदों  नहीं  कहना  चाहता

 हूँ  |  चेयरमेन-कम-मंनेजिंग  हिन्दुस्तान  न्यूजपिट  लिपिटेड  में  19-4-91  से  कोई  नहीं  है  ।
 चेयरमेन-कम-मेनेजिंग  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टीसाइड्स  लि०  में  1-3-91  से  नहीं  है  ।

 चेयरमेन-फम-मेनेजिंग  हिन्दुस्तान  वेजीटेबल्स  ऑयल  कारपोरेशन  लि०  में  12-7-90  से

 नहीं  चेयरमेन-कम-मैनेजिंग  डायरेक्टर  बॉमयी-गांब  रिफाननरी  एण्ड  पैट्रोमिकल्ज  लि०
 11-5-9  |  से  नहीं  मेनेजिंग  एजूकेशनल  कन्सल्टेंट्स  इण्डिया  लि०  का  4-1-91  से
 कोई  कर्ता-धर्ता  नहीं  चेयरमंन-कम-मेनेजिंग  एन०  टी०  सी०  पी०

 10-9-90  से  टॉपलैस  Bt

 अभी  थुंगन  जी  जवाब  दे  रहे  उन्होंने  कहा  हम  लोग  री-हैबिलिटेट  करेंगे  ।

 री-हैबिलिटेशन  इण्डस्ट्रो  लि०  10-1-91  से  टापलैस  है|  चेय  रमेन-कृमःमेनेजिय  डायरेक्टर  मान

 कह  इण्डस्ट्री  21-6-91  से  टापलेस  मंनेजिग  डायरेक्टर  वायुदुृत  स्वर्गीय  राजीब
 गांधी  जी  की  एक  परिकल्पना  थी  और  सरकार  में  बहुत  से  ऐसे  मन्‍्त्री  हैं  जो  उनकी  कृषः  कर  इस
 सदन  में  आए  हैं  और  उन्होंने  ही  उन  लोगों  को  बनाया  है  ।  वायुदूत  को  बहुत  हो  प्रचारित  किया

 अखबारों  में  बड़  फोटो  छपे  ।  मैं  ज्यादा  तहीं  कहना  भाहता  कौन  उसमें  पार्टनर
 किसका  दोष  था  '  *'
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 ही  विजय  मबल  पाटिल  :  इस  विषय  पर  यह  व्यापक  चर्चा  नहीं  है  ।

 श्री  हुरि  किझोर  सिंह  :  आपक्रे  लिए  यह  असुविधाजनक  हो  सकता  है  ।

 श्रीमतो  बासथ  राजेश्थरी  :  इसके  बारे  में  हमें  नियमों  का  पता  लगाना

 हैं  कि  क्या  इस  विषय  पर  व्यापक  चर्चा  अब  की  जा  सकती

 उपाध्यक्ष  महोदफ़  :  श्री  कृपया  अपतो  बात  जल्दी  समाप्त  कीजिये  ।  कृपया  बिस्तार  में

 न  जाएं  ।  आप  केत्रल  यह  बत  यें  कि  आप  इसका  विरोध  क्‍यों  कर  रहे

 शो  पो०  सो०  चघामस  :  यदि  आप  चर्चा  की  अनुमति  दे  रहे  हैं  तो  हम  सब
 इसमें  भाग  लेता  ।  और  यदि  चर्चा  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  रही  है  तो  क्षेत्र  धिकार  के  प्रश्न
 पर  अथवा  अकेले  तकनीकी  पहलुओं  पर  इन्हें  अपना  अनुरोध  प्रश्न  तक  हो  सीधित  रखना  चाहिये  ।
 लेकिन  उनमें.से  कोई  भी  इन  में  से  किसी  का  उल्लेख  नहीं  कर  रहा  ये  केवल
 व्यापक  तथा  विस्तृत  चर्चा  की  ही  बात  कर  रहे  यदि  इसकी  अनुमति  दी  जाती  है  तो  हम  सश्ी

 इसमें  भाग  लेना  चाहेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदग्न  :  श्री  थामस  तथा  श्रीमती  वासब  राजेश्वरी  दोनो  wa  कट्दी  है  और

 बह  बात  संगत  है  ।  इस  स्तर  पर  हम  विस्तार  में  नहीं  यदि  कोई  इसका  विरोध  करता

 है  तो  उसे  केवल  विरोध  का  कारण  बताना  चाहिए  ।  यह  तो  प्रारम्भ्रिक  चरण  ही  है  ।

 भी.ई०  अहमद  :  मुझे  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  निगम  72  के

 अन्तगंत  यहू  कहा  गया  है  :

 किसी  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करत  को  अनुमति  के  प्रस्ताव  का  बिरोध

 किया  जाये  तो  यदि  वह  ठीक  समझे  प्रस्ताव  का  विरोध  करने  वाले  सदस्य

 और  प्रस्ताव  को  पेश  करने  वाले  सदस्य  द्वारा  संक्षिप्त  वक्तव्य  दिये  जाने  की  अनुज्ञा  देने  के
 बाद  बिना  अग्नरेतर  काद-विवाद  के  प्रश्न  रख  सकेगा  ।”

 क्या  यह  एक  संक्षिप्त  वक्‍तथ्य  इसमें  एक  उपबन्ध  भी  है  ि  उन्हें  विस्तार  नहीं  जाना  च+हिये
 जैसा  कि  बहस  में  होता  है  ।  लेकिन  इसे  अब  बहस  ही  बनाया  जा  रहा  है  ।  माननोय  सदस्य  श्री  हरि
 फिशोर  विह  इस  देश  में  सभी  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  जांच  कर  रहे  क्‍या  यह  सही
 नहीं  है  ।  इस  मामले  में  हमें  भी  अनुमति  मिलनी  अध्यक्षपीठ  यदि  अन्य  सदस्यों  को  भी

 अनुमति  देने  के  लिए  तैयार  है  तो  इसे  भी  भलीभांति  अनुमति  दे  सकती  लेकिन  नियम  72

 अनुस।र  उन्हें  विधेयक  पर  विस्तार  से  नही  बोलना  चाहिये  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तोनों  माननीय  सदस्यों  ने  ब्यवस्था  का  प्रश्न  ही  उठाया  व्यवस्था
 का  यह  प्रश्न  सही  नियम  72  के  अनुसार  कोई  भी  इसके  विस्तार  में  नहीं  जा  सकता  |  विरोध
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 Per  करे  वले  को  इसके  कारण  हमें  इव  पर  दृढ़  रहता  होगा  ।  वे  बिल्कुल  सही
 श्री  हरि  किशोर  कृपया  सही  बात  पर  आयें  ।

 )

 श्री  हरि  किशोर  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  वायुद्रत  7-9-90  से  खाली  है  और  हसी
 प्रकार  उ०  प्र०  इग्स  एंड  फार्मेसियुटीकल्म  लि०  7-4-88  से  खाली  है

 |
 मैं  यह  कह  रहो  हूं  कि  इस

 देश  में  1956  से  यह  घडयंत्र  रचा  जा  रहा  है  कि  सोवंजनिक  क्षेत्र  के  उश्ोंगों  की  बदनोम  किया

 जाए  या  उनको  सिक्र  किया  जाता  है  ।  उसका  एक  छोंटा-सा  मैंने  उदाहरण  दिया  ।  मैं  अपनी  पार्टी
 की  ओर  से  इस  बिल  का  विरोध  करता  हू  ।

 ]

 शी  चिंत्त  बस  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करनें  का  विरोध  करेंता
 ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नियम  72  अति  सीमित  अब  केवल  तीन  संदस्य  श्री  निमंल  काब्ति
 श्री  लोकनाथ  चौधरी  तथा  श्री  भोगेन्द्र  श्षा  ही  इस  पर  और  बोलने  वाले  रह  गये  हैं  ।

 क्रो  ई०  अहेसेव  :  यदि  यट  चर्चा  तो  हमें  भरी  बोलने  की  अनुमति  होंगी

 को  चित्त  झस्‌  :  यह  चर्चा  नहीं  नियम  बहुत  स्पष्ट  है  ।  केवल  वही  जो

 विधेयक  के  पुर:स्थापित  किए  जाने  का  विरोध  करते  उन्हें  आपके  विवेकानुसार  बोलने  की

 अनुमति  दी  जॉनी  चाहिये  1

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नियम  72  बहुत  ही  स्पष्ट  हमें  इसका  पालन  करना

 माननीय  सदस्यों  को  हमें  नियम  72  पढ़ने  के  लिए  कहने  अथवा  हमें  दिशा-निदेश  देने  की  जरूरत

 नहीं  है  ।

 भी  चित्त  बस  :  मैं  विधेयक  का  विरोध  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  सबसे  पहली
 बात  यह  है  कि  यह  सरकार  की  अनेतिक  बात  मैं  कहता  हूं  कि  यहु  अनैतिक  और  बदनीयत  से
 किया  गया  काय॑े  है  |  विधेयक  को  मात्र  भावना  इतनी  है--उद्देश्यों  और  कारणों  सम्बन्धी  वक्‍तब्य  में

 कहा  गया  है  कि  सरकारों  कम्पनियों  को  मूल  विधेयक  से  सम्मिलित  किया  जाता  है  ताकि  सरकार
 इसे  बी०  आई०  एफ०  आर०  को  सौॉंपने  में  समर्थ  हो  सके  ।  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  इस
 की  भावना  सरकारी  कम्पनियों  के  ए+  भाग  का  निजीकरण  करने  को  वे  संवेजनिंक  क्षेत्र  के
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 उद्योमों  के  लिए  न  हीं  निजीकरण  ओर  न  ही  क्षब्द  का  प्रयोग  कर  रहे  उनको  भावना

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  बदनाम  करने  अथवा  उनका  निजोकरण  करने  को  है  I

 हो  सोसनाथ  जटलों  :  क्‍या  कोई  व्यक्ति  आंखों  देखा  हाल  बता  सकता

 करी  चिल्  बसु  :  में  बोल  रहा  मेरा  प्रश्न  सीमित  यह  दुभववना  पूर्ण  क्यों

 क्या  मुझे  यह  कहने  का  अधिकार  नहीं  है  ?

 इस्पात  सस्त्रालय  में  राज्य  म्री  संतोष  मोहन  :  आप  इसके  हकवार  हैं  ।

 थी  चित  बस  :  यह  दुर्भावनापूर्ण  है  क्योंकि  सरकार  की  इच्छा  उनका  क  रने  की
 वे  उसे  अधिक  शब्दों  मे  नहीं  कह  रहे  वे  कह  रहे  हैं  कि  इस  विधेयक  में  उन  सरकारी

 कष्षनियों  को  भी  लिया  गया  है  जिन्हें  मूल  विधेयक  में  शामिल  नहीं  किया  गया  अतः  इसकी

 जावना  गलत  है  और  यह  भनैतिक  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  सरकार  लोगों  का  प्रतिनिधित्व
 करती  सरकार  को  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करनो  इसे  अपने  लक्ष्य  स्पष्ट  करने  चाहिए
 तथा  उसे  इस  विधेयक  के  कारणों  के  बारे  में  स्पष्ट  रूप  से  बताना  इसी  बजह  से  मैं

 इसका  बिरोघध्र  करता  हूं  ।  है

 यह  राष्ट्रीय  नोति  का  प्रइन  यह  भौद्योगिक  नीति  संकल्प  1956  में  निर्धारित

 हमारी  राष्ट्रीय  स्तर  पर  अपनाई  गई  आधिक  नीति  का  पूर्ण  रूप  से  तथा  स्पष्ट  उल्लंधन  है  ।  .

 मेरा  विचार  है  कि  यह  मेरे  अधिकार  में  आता  है  कि  कया  मैं  इस  संसद  को  ऐसी  स्थिति
 में  जाने  की  गनुमति  दूं  जो  कि  राष्ट्रीय  हितों  के  विरुद्ध  जाती  आप  इसे  अपने  मत  द्वारा  कर

 अगर  आभापका  उस  पर  नियन्त्रण  है  तो  आप  बहुमत  इस  कार्य  को  कर  सकते  हैं  ।

 मेरे  विचार  में  सरकार  को  इस  मुसोबत  से  उबारने  के  लिए  वे  वहां  होंगे  ।  मैं  संसद  को  बिता
 किसी  बिना  किसी  आपत्ति  के  उसके  अधिकार  का  प्रयोग  करने  को  अनुमति  नहीं  दे  सकता

 जो  प्रत्यक्ष  रूप  से  राष्ट्रीय  हिंतों  के  विर्द्ध  है

 यह  केन्द्र-राज्य  सम्बस्धों  को  भो  प्रभावित  करता  है  ।  यह  हमारे  देश  के  संविधान  के  संधीय

 उहदं  श्य  के  विरद्ध  अभी-अप्री  श्री  हरि  किशोर  सिंह  ए०  सी०  सी०
 के  बारे  में  बता  रहे  थे  ।

 क्या  आप  जानते  हैं  कि  बिहार  सरकार  ने  एक  निर्णय  लिया  है  कि  अगर  केन्द्र  सरकार  ए०सी०सोौ०
 को  बन्द  करने  का  निर्णये  लेती  है  तो  बिहार  सरकार  उसका  विरोध  करेगी  ?

 शो  संतोष  भोहल  देश  :  वे  उप्तका  अभिप्नहण  क्यों  नहीं  कर  लेते  ?

 हो  वित्त  असु  :  आपके  अपने  सुझाव  भगरं  बिहार  सरकार  केस्द्रीय  सरकार  के  ए०  सी०

 सी०  को  बन्द  करने  के  निर्णय  का  विरोध  करेगी  तो  क्या  इससे  आप  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  को  नहीं
 बिगाड़  रहे  क्या  आप  केन्द्र  तथा  राज्य  के  बीच  संतुलन  को  बिगाड़  नहीं  रहे  हैं  ?

 )
 समानते

 aft  सोचना  चढलों  :  पह  भी  आप  लोग  सपोर्ट  क 8.  4७४4.  t  बय  धन  4  4५  ज ेञ्ञ  मी  की  तौकरी  जाये  ।
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 करी  चित्त  बसु  :  इसी  जहां  तक  मुझे  याद  है  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  सावंजनिक

 क्षेत्र  की  कुछेक  इकाइयां  बंद  करने  का  निर्णय  लिया  है  जिससे  लगभग  50,000  श्रथिक
 गार  हो  जायेंगे  ।  केन्द्र  और  राज्य  के  सम्बन्ध  खराब  यह  राष्ट्रोय-हित  भें  नहीं  है  ।

 अन्स  एक  जनादेश  का  प्रश्न  भी  क्‍या  सरकार  को  निजीकरण  के  लिए  जनादेश
 मिला  है  ?  क्या  सरकार  ने  चुनाव  से  पूर्व  लोगों  को  इस  बारे  में  बताया  दूसरों  तरफ  हम
 जनादेश  मिला  है  ?  29  नवम्बर  को  राष्ट्र  के  सभी  कामगार  इस  अहितकर  और  राष्टू-विरोधी
 औद्योगिक  जिसका  यह  भी  एक  अंग  का  विरोध  करेंगे  ।  और  यह  तो  आत्मसमपंण  दस्तावेज
 का  ही  एक  अंग  है  जिस  पर  डा०  मनमोहन  सिंह  पहले  ही  हस्ताक्ष  र  कर  चुके  मैं  आपको  ऐसा
 करने  की  अनुमति  नहीं  दे सकता  ।  यह  संसद  आपको  देश  की  भाथिक  और  राजनीतिक  संप्रभुता
 के  साथ  सौदेबाजी  करने  की  अनुमति  नहीं  दे  सभ्ती  |  यह  संसद  देश  की  आधथिक  और

 राजनीतिक  संप्रेभुता  की  सुरक्षा  के  लिए  अगर  किसी  विधेयक  का  विरोध  करने  के  लिए
 ये  कारण  पर्याप्त  नहीं  हैं  तो  सरकारो,तीति  सम्बन्धी  किसी  विधेयक  का  विरोध  करने  के  लिए
 अन्य  वेक्ष  कारण  क्या  होंगे  ?

 ॥  इन  राजनीतिक  और  आध्िक  आधारों  मैं  इस  विधेयक  को  पेश  किए  जाने  का  कड़ा
 विरोध  करता  हूं  |  मैं  आशा  करता  हूं  कि  श्रो  संतोष  मोहन  देव  को  सदबृद्धि  आएगी  कि  वे  सरकार

 श्री  मनमोहन  िह  देश  की  संप्रभुता  रक्षा  हेतु  इस  विधेयक  को  वापिस  लेने  की  सलाह
 देंगे  तथा  अस्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  सामने  घटने  न  टेकने  की  सलाह  देश  की  प्रभुससा  का
 सपपंण  मत  कीजिये  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  पुनः  इस  विधेयक  को  प्रस्तावित  किए  जाने  का  विरोध  करता  हूं  ।

 .  को  लोकमाथ  जोधरो  :  उपाध्यक्ष  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 किए  जाने  का  विरोध  करता  हूं  ।  यहां  विधेयक  के  पुर:स्थापित  किए  जाने  के  पहले  ही  हमारे
 माननीय  जित्त  मन्त्री  ने  देश  के  बाहर  वक्‍तव्य  दे  दिया  कि  वे  बीमार  उद्योगों  को  बन्द  करने  जा

 रहे  यह  स्पष्ट  है  कि  ऐसा  विश्व  मुद्रा  एकाधिकार  धरानों  और  अन्य  देशों  के  दक्कीव  में

 आफर  किया  जा  रहा  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  क्‍योंकि  हमारी  राष्ट्रीय  नीति  जिसका  अब

 तक  पालन  किया  जा  रहा  उसका  इस  सरकार  त्याग  किया  जा  रहा  आप  जनते  हैं
 कि  जब  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्योग  वहां  थे  तो  भारतीय  पूंतीवादी  वर्ग  ने  इसका  विरोध  नहीं  किया

 क्योंकि  वे  इसके  लिए  आधारभूत  पंरचना  सार्वजनिक  क्षेत्र  को  जो  षाटा  हुआ  है  वह
 इस  सरकार  के  कुप्रबन्ध  के  करण  सावेजनिक  क्षेत्र  ने  लिजी  क्षेत्र  को  विकम्ित  होने  में  सहायता
 की  3  |  लेकित  अब  यह  देश  के  कुछ  पूंजीपतियों  के  प्रभाव  में  जो  सावंजनिक  क्षेत्र  को  नियंत्रित

 करना  चाहते  हैं  ।  सरकार  को  यहू  अहसास  होना  चाहिये  कि  यह  देश  श्रमिक  वगे  भौर  जनता  के

 हित  में  नहीं  है  ।

 महोदय  इस  विधेयक  का  पेश  होना  और  पारित  होना  बहुत  से  लोगों  के  लिए

 मुसीबतें  उत्पन्न  करेगा  ।  बहुत  से  लोग  सड़कों  पर  जब  यह  विधेयक  पारित  हो  जाएगा  तो
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 यह  भारतीय  इतिहास  का  सबपे  काला  दित  साना  यह  सरकार  नेहरूवादी  आदेश  पर  -

 चल  रही  है  और  यहै  नेटरू  जी  हो  थे  जो  चाहते  थे  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  फले-फूले  और  संविधान
 के  मीति-निदेशक  सिद्धान्तों  द्वारा  भी  इसका  समर्थन  किया  गया  और  अब  यह  विधेयक  उन
 सिद्धान्तों  का  उल्लंघन  करने  जा  रहा  है  |  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता

 थी  निर्मल  काम्ति  चंटर्जो  :  यह  श्ली  संतोष  मोहन  देव  को  भी  लगता  है
 और  लग  सकता  है  कि  वित्त  मस्त्री  जल्बबाजी  कर  रहे  हैं  भर  बहू  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  सलाह
 मा  लेंगे  तथा  इस  सभा  को  सलाह  वह  नहीं  मानेंगे  ।

 अगर  हम  गत  दस  वर्षों  में  हुए  सर्वेक्षणों  को  देखें  तो  हम  पता  चलेगा  कि  उनमें  से

 कुछ  ही  सर्वेक्षण  किए  गए  थे  और  उनके  प्रतिवेदन  स्वयं  श्री  मनमोहन  सिंह  द्वारा  लिखे  गए  इन
 रिवोर्टों  का  श्रेय  सावेजनिक  क्षेत्र  ने  ले लिया  कि  वर्ष  1980  से  हर  वर्ष  निजी  क्षेत्र  में  रोजगार
 का  स्तर  गिर  रहा  था  और  सावंजनिक  क्षेत्र

 मे
 कम-से-कम  रोजगार  का  स्तर  अनुकूल  रहा  था  ।

 यह  संशोधन  उस  स्थिति  को  बदल  देश  प  बेरोजगारी  और  भी  बढ़ंगी  क्‍योंकि  भिजी  क्षेत्र
 की  इसमें  रुचि  नहीं  है  ओर  प्रौद्योगिकी  के  नाम  पर  तो  इसने  भौद्योगिक  क्षेत्र  में  रोजगार  न  बढ़ाने
 का  निर्णय  ले  लिया  है  ।

 अब  यह  विधेयक  सरकार  को  रोजगार  कम  करने  में  सम  बनायेगा  |  एक  कारण
 यह  भी  है  कि  इस  संकट  की  स्थिति  में  इसे  क्यों  रोका  जाना  चाहिए  ।

 महोदय  किसी  व्यक्ति  फो  आशंका  नहीं  है  ।  मैं  श्री  जसबन्त  घिह  से  आरम्भ
 कर  रहा  हूं  कि  आज  कुछ  ऐसी  भी  इकाइयां  हैं  जो  आज  अनथंक्षम  लगती  हैं  और  उसके  कुछ  कारण

 हमारे  नेता  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  बनाये  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  को  जानबूझकर  समाप्त  करने  की

 इच्छा  थी  ताकि  निजी  क्षेत्र  फल-फुल  सके  ।  सावंजनिक  क्षेत्र  निवेशों  से  सभी  लाभ  निचोड़  लेने

 और  उसको  अच्छी  तरह  से  विकसित  करने  के  पश्चात्‌  वे  अब  लाभ  प्रदान  करमें  वाली  उन  इकाइयों
 को  ही  समाप्त  कर  देना  चाहते  केवल  यही  बात  नहीं  हैं  ।  बीमार  ४काइयों  को  भी
 देखिये  ।  श्रमिक  वंग॑  के  आन्दोलनों  के  संसद  में  आये  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  के  दबाव  के

 ऐसी  बहुत-सी  इकादयां  हैं  जिनमें  पिछले  कुछ  वर्षों  से  श्रमिकों  को  केवल  वेदन  अथवा

 मजदूरी  का  ही  भुगतान  किया  गया  वास्तव  में  वहाँ  कोई  प्रौद्योगिको  अमुसंधान  नहीं  किया
 गया  है  जियके  बारे  में  भन्‍्यथा  हम  बात  करते  वे  प्रोद्यो(४की  रूप  से  पिछड़े  होने  की  बात  करते

 हैं  ।  हालांकि  मुझे  बन्द्र  की  गई  इकाइयों  के  बारे  में  जानकारी  है  |  यहां  तक  क्रि  उंद्योग  मन्त्री  ने

 उनमें  से  एक  उद्योग  का  दौरा  किया  पिछले  दम  वर्षों  से  एक  बायलर  की  कमी  के  कारंण
 अत्यधिक  क्षमता  वाली  एक  इकाई  को  समाप्त  क्रिया  जा  रहा  है  और  कल  यह  भी  रुग्ण  उद्योगों
 की  सूची  में  होगी  ।  मगीनरी  और  प्रौद्योगिकी  में  परिवतंत  के  लिए  मजदूरी  और  वेतन  का  भुगतान
 किए  जाने  को  बजाय  सहापता  राणि  दो  जानी  चाहिए  |  अब  अथली  पंचवर्षीय  योजना  में  सावंजनिक
 क्षेत्र  पर  कम  व्यय  होगा  ।  उसके  लिए  आधार  तैयार  किया  गया  है  ताकि  वे  उस  पर  खर्च  न  करें
 झौर  इसे  बन्द  किया  जा  सके  ।  उसके  पीछे  यही  उद्देश्य  है  ।

 प्रबन्ध  म  श्रमिकों  को  भागीदारी  के  लिए  हमने  एक  विधान  लाने  की  माँग  की  है
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 और  इस  सत्र  की  कायंयूच्री  में  प्रबन्ध  मं  श्रमिकों  की  भागीदारी  के  लिए  एक  विधेयक  श्रमिक
 स्वयं  इस  संबंध  में  सजग  हैं  ।  हम॑  भारत  उद्योग  निगम  सहित  नेक  उद्योगों  की  जानकारी  है  कि
 श्रमिकों  ने मशीनों  को  कामगारों  को  लगान  तथा  ऐसे  ही  उुछ  परियवतंनों  के  सम्बन्ध  में

 मही  सुझाव  लेकिन  प्रबन्धकों  ने  दो  कारणों  की  वजह  से  उनकी  बात  नही  सुनी  ।  सबसे  पहली
 उसका  तात्पयं  यह  है  कि  वे  प्रत्यक्ष  रूप  में  श्रमिकों  के  बेहतर  ज्ञान  को  स्वीकार  करते  हैं

 जित  पर  वे  अपना  आधिपत्य  रखना  चाहते  एक  अन्य  कारण  यह  है  कि  वे  औद्योगिक  हकाइयों
 के  सुधार  के  लिए  अपने  मालिकों  से  धन  न  मांगकर  उन्हें  संतुष्ट  रब्बना  चाहते  हैं  ।

 अतः  जैसा  कि  मैंने  आरम्प्न  में  कहा  यह  विधेयक  लाने  में  बहुत  जल्दबाजी  की  गई  है  ।
 प्रबन्ध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  संबंधी  विधेयक  पहले  क्‍यों  नहीं  पारित  किया  जाता  ?  इसका
 एक  वद्च  तक  पालन  कीजिए  ओर  अपने  अनुभव  को  देखिये  |  यह  देखिये  कि  कया  श्रमिक  धरक।र
 की  सहायता  और  अपनी  सदभावनाओं  से  अन्धक्षम  इकाइयों  को  प्रभावकारों  ओर  अश्वक्षम

 इकाइयों  में  बदल  सकते  हैं  अथवा  नहीं  ।  पहले  यही  कीजिये  ।  वहू  विश्लेयक  लाइये  और  हम  उसे
 सर्वंसम्मति  से  पारित  करेंगे  ।  एक  वर्ष  बाद  अपने  अनुभवों  को  परखिये  आए  हसी  लिध्कर्व  पर

 पहुंचेंगे  हमें  हस  दुर्भाग्यपूर्ण  निष्कर्ष  पर  पहुंचना  पड़े  वित्त  मन्‍्त्रो  के  विचारों  में  सच्चाई
 को  हम  मानते  लेकिद  यदि  वह  जल्दबाजी  में  यह  महसुस  करते  हैं  कि  अन्तर्राष्ट्रीए  मुद्दा  कोष

 के  आगे  आत्मप्रमपंण  करने  के  अलावा  कोई  विकल्प  नहीं  है  भौर  इमीलिए  यह  विधेपक्र  लाया  गया

 है  तब  में  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंवते  हुए  अफ़सोस  होता  3  कि  वह  गलत  कदम  उठा  रहे  हूँ  जिससे
 उनकी  व्यक्तिगत  छवि  भी  धूमिल  होगी  ।  मैं  अंशतः  उनकी  छवि  को  बचाने  के  लिए
 हस  विध्रेयक  को  पेश  किए  जाने  का  विरोध  करता  हूं  ।

 क्री  भोगेशा  झा  :  उपाध्यक्ष  मुझे  अफसोस  है  कि  मुझे  हस  विधेयक  का

 विरोध  करना  पड़  रहा  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  कोरी-छिपे  हमारे  औद्योगिक  विकास  की

 दिशा  बदलने  से  है  .  उस  औद्योगिक  पिगास  जिसका  लक्ष्य  हमारी  विशोीय  और  राष्ट्रीय
 सावधशौमिकता  को  सुदृढ़  करना  वित्त  के  लिए  यह  उचित  होता  यदि  वहू  1956

 भौद्योगिक  नीति  के  प्रस्ताव  में  संझोधन  लाते  जिससे  राष्ट्र  और  यह  सदन  इस  पर  चर्चा  करके
 किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचता  ।  मात्र  अधिनियम  में  दी  गई  कुछ  धाराओं  जिनमें  यह  किया

 गया  है  इसमें  सरकारी  कम्पनी  शामिल  नहीं  है  मात्र  इस  वाक्य  के  कुछ  को  निकाल  कर

 वह  उद्देश्यों  भ'र  नीतिगत  प्रस्तावों  में  महत्वपूर्ण  बदलाव  का  प्रयास  कर  रहे

 हमें  इस  पर  आपत्ति  है  ।

 मेरी  दूसरी  आपत्ति  यह  है  कि  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  हमारे  राष्ट्र  की  सम्पत्ति

 को  वह  कुछ  निजी  कम्पनियों  और  भ्यक्तितयों  की  सम्पत्ति
 के

 साथ  बराबरी  करने  का  प्रयास  +र  रहे

 यह  भी  सही  नहीं  है  ।  इन  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  राष्ट्र  क ेमूल  उद्योगों  के  रुप  में

 स्थापित  किया  गया  था  न  कि  मूल  उद्योगों  की  जननी  के  रूप  उदाहरण  के  लिए  हैबी

 इंजीनिर्यारग  कारपोरेशन  रांची  का  ही  उदाहरण  लीजिए  जिसमें  बोकारो  संयंत्र  के  बराबर  एक
 ब्षे  में  मशीनें  और  औजार  बनाने  की  क्षमता  बोकारो  संयंत्र  ।0  मिलियन  टन  इस्पात्ष  का

 प्रति  बर्ष  उत्पादन  करं  सकता  है  ।
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 मैं  गमझता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  का  लक्ष्य  राष्ट्र  में  औद्योगिकीकरण  को  बंद  करने  का  नहीं  है  ।

 जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  निजी  कम्पनियों  का  उद्देश्य  जल्दी  ओर  आसानी  से  लाभ  कमाना
 हन  सावंजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  को  जल्दी  और  आसान  लाभ  कमाने  के  उद्देश्य  से  स्थापित  नहों
 किया  गया  ।  इन्हें  हमारे  औद्योगिक  विकास  का  आधारभूत  ढांचा  बनाने  के  लिए  स्थापित
 किया  गया  था  जिससे  अंतर्राष्ट्रीय  और  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  से  हमारी  आ्धिक  स्वतन्त्रता  की
 रक्षा  की  जा  सके  |  अतएव  आज  कुछ  पूंजीवादी  कम्पनियां  और  कुछ  एकाघधिकार  घराने  प्रसन्‍न  हो
 सकते  हैं  लेकिन  कल  उन्हें  भी  अफसोस  करना  होगा  क्‍योंकि  फोर्ड  और  राकफालरो  से  जो  हमारे
 राष्ट्र  में  आाधिक  और  औद्योगिक  रूप  से  दखल  करेंगे  टाटा  और  बिड़ला  उनका  मुकाबला  नहीं
 कर  पायेंगे  ।  उस  समय  यबि  वित्त  मंत्री  यहां  मौजूद  हुए  तो  उन्हें  अपने  किये  पर  और  जो  उन्होंने
 नहीं  किया  उस  पर  पछताना  पड़ेया  |  इस  बात  को  मद्देनजर  रखते  हुए  मैं  समझता  हूं
 कि  विधेयक  को  वापिस  ले  लेना  चाहिए  |  इसके  बजाए  उन्हें  औद्योगिक  नीतिगत  प्रस्ताव  में  संशोधने
 का  सीधा-सा  प्रस्ताव  लाना  चाहिए  और  इस  पर  सदन  में  चर्चा  होनी  चाहिए  और  फिर  उस  पर
 निर्णय  लिया  जाना  चाहिए  ।

 पिछले  सत्र  इसी  सदन  में  वित्त  मंत्री  ने  था  कि  सरकार  19.6  के  औद्योगिक
 नीति  प्रस्ताव  के  प्रति  कटिबद्ध  है  और  मैं  यह  समझता  हूं  कि  यही  चुनावी  वायदा  प्रधान  मंत्री  ने
 भारत  के  लोगों  के  साथ  किया  था  जिन्होंने  उन्हें  हाल  ही  में  भारी  मतों  से  चुना  है  क्‍योंकि  हाल  में

 ही  सम्पन्न  हुए  चुनावों  में  श्री  नरसिह  राव  को  नहीं  अपितु  भारत  के  प्रधान  मंत्री  को  चुना  गया
 था  ।  मैं  समझता  हूं  कि  लोगों  ते  प्रधान  मंत्री  और  उनकी  सरकार  में  जो  विश्वास  ब्यक्त  किया  था

 उसके  साथ  यह  धोखा  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  इंस  प्रस्ताव  को  वापिस  लिया
 जाये  ।

 हमारे  देश  में  एक  योजना  मंत्री  ऐमे  भी  थे  जिन्होंने  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  खुले  आम

 कहा  था  कि  भारत  मां  को  विदेशी  पूंजी  के  प्रवेश  के  लिए  खुला  छोड़  देता  उस  योजना

 मंत्री  को  अपना  पद  छोड़ना  पड़ा  लेकिन  उन्होंने  हमारी  अथंव्यवस्था  की  छवि  घूमिल  को  |  हमारे
 रुपये  का  57  प्रंतिशत  अवमृल्यत  किया  जैसा  ि  विश्व  बैंक  ने  मांग  की  चार  वर्षों  के

 लिए  योजना  को  स्थगित  रखा  गया  ।  उस  मंत्री  को  मंत्री  पद  से  हटा  दिया  गया  और  राष्ट्र  ने  अन्य

 नीतिगत  उपाय  अपनाये  ।

 बित्त  मंत्री  बैंकाक  में  थे  ।  उन्होंने  एक  वक्‍तब्य  दिया  जिससे  हमारी  राष्ट्रीय  साबंभौमिकता

 और  राष्ट्रीय  हितों  पर  असर  पड़ा  ।  मुझे  वित्त  मंत्री  और  शासक  दल  के  अन्य  लोगों  को  यह  याद

 दिलाने  की  जरूरत  नहीं  है  कि  जब  हम  ईस्ट  इंडिया  कम्पनी  के  गुलाम  थे  तो  किस  तरह  हमारी

 सार्वधौमिकता  खतरे  में  पड़  गई  थो  ।  उस  समय  मीर  जाफर  ने  यह  महसूस  नहीं  किया  था  कि  वह
 अपने  और  राष्ट्र  के  प्रति  क्या  अपराध  कर  रहा  है  ।  हम  सभी  उध्तका  परिणाम  जानते  अतः

 मैं  समझता  हूं  कि  बेंकाक  में  वित्त  मंत्री  ने  जो  वचन  दिया  है  या  प्रतिबद्धता  दर्शाई

 राष्ट्र  के बाहर  प्रथम  बार  दिव्वाई  गई  प्रतिबद्धता  हमारे  राष्ट्रीय  हितों  के  प्रति  बहुत
 जनक

 इन  सब  बातों  को  ध्यात  में  रखते  मैं  वित्त  मंत्री  ओर  सत्ता  पक्ष  से  अपील  कहझुंगा  कि

 ats
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 और  हम  विधेयक  को  वापिस  ले  लें  ।  यदि  वह  ऐसा  नहीं  करते  हैं  तो  मैं  आपसे  अपील  करू गा  कि
 आग  दस  विश्वेयक  को  नियमों  $  विरुद्ध  घोषित  कर  इस  सदन  मे  प्रस्तुत  किये  जाने  के  अयोग्य
 करार  कर  दें  क्योंकि  यह  हफारे  राष्ट्रीय  मूलभूत  औद्योगिक  ढांने  के  विरुद्ध  चोरो-छिद्रे  यह
 मूलध्ूत  राष्ट्रीम्र  नीति  का  उल्लंघन  करता  है  |  मैं  अपसे  अपौल  करूया  कि  आप  इसे  निरस्त
 कर

 श्री  मनमोहन  सिंह  :  उताध्यक्ष  मैने  सोचा  था  कि  विधावी  उपयुक्तता  को  देखने  का

 यह  साधारण-ला  अवसर  होगा  लेकिन  यह  एक  विस्तृत  बाद-विवाद  का  विषय  बन  गया  है  ।  मैं  वह
 कहूंगा  कि  मैं  इसका  स्वागल  करता  हूं  क्योंकि  बहुत-सी  बातें  कही  गई  हैं  और  इमसें  से  बहुत-सी
 बातें  सही  नहों  कुछ  बेबुक्यिद  आशंका  पर  आधारित  मैं  इस  सुअबसर  का  स्थागत  कश्ते

 हुए  इस  आशंका  और  श्रव  को  विधेयक  के  पुरःस्थापिन  करने  के  पहले  चरण  में  ही  दूर  करना

 चाहुंगा  ।

 3.35  म०  प०

 राम  सिह  पोठासोम

 यह  बढ़त  ही  साधारण  बिधेयक  है  जो  कि  सावंजबिक  क्षेत्र  के एक  बहुत  ही  छोटे  से
 जो  बहुत  रुप्ण  से  संबंधित  है  ।  मैं  सम्मानपूवंक  यह  अनुरोध  करू गा  इस  विधेयक  को  अन्यथा
 नहीं  लिया  जाना  चाहिए  कि  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  औद्योगिक  नीति  के  प्रक्ताव  से  हटमे  और

 निजीकरण  का  प्रयाप  किया  जा  रहा  जो  कुछ  मानतोय  सदस्य  और  श्री  सोमनाथ  श्री
 श्री  लोकनाथ  चौधरी  और  श्री  झा  ने  कहा  है  उसको  सच्चाई  का  मैं  सम्मान  करता

 उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  उसका  मैं  हृदय  से  आदर  करता  हूं  ।  में  उनकी  भावनाओं  का  सम्मान  करता

 हैं  ।  लेकिन  गंभी  रतापूर्यक  मैं  यह  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  यदि  हम  ऐसा  नहीं  करते  हैं  ती  आप

 राष्ट्र  मं  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  सबसे  ज्यादा  अहित  कर  रहे  यदि  आप  हमें  जो  हम  करना  चाहते
 नहीं  करने  देंगे  तो  आप  राष्ट्र  में  श्रप्तिक  हितों  को  सबसे  अधिक  नुकसान  पहुंवाएंगे  ।  यदि  वर्ष

 दर  वर्ष  हानि  पर  चल  रही  सावंजनिक  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठातों  को  इस  खराब  स्थिति  में  चलने  देंगे  तो

 आप  इस  राष्ट्र  की  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  को  सर्वाधिक  हल  पहुंचायेंगे  ।

 मैं  समझता  हुं  कि  पंडित  नेहरू  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  पंडित  जो  का  क्‍या  सपना  था  ?

 जिस  समय  पंडित  जी  ने  औद्योगिकीकरण  की  बात  कही  थी  उस  समय  सावजसिक  झ्ोत्र  अपनी

 ऊंचाइयों  पर  था|  पंडित  जो  का  सपना  था  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  माध्यम  से  हम  अधंव्यवस्था  के

 बनतों  को  पुनः  प्रबृप्त  कर  सकेंगे  ।  हम  इस  बच्चत  को  क्खिबटो  बिलासिता  के  उपभेग्न  को  बस्तुओं
 पर  ब्यथ्थ  नहीं  जयने  देंगे  ।  हम  उसका  पुतनिश्वेश्  करेंगे  ।  लेकिन  यहां  मैं  सम्मावप्रंक  यह  अनुरोध
 करता  चाहुंगा  कि  यदि  आपके  प्रास  छेख्ा  सावंजनिक  क्षेत्र  है  जो  लश्च  मे  नहीं  चस  रहा  है  भोर

 *
 वास्तविकता  ते  बह  बजट  प्रर  भार  कह  सादंजनिक  क्षेत्र  किस  तरह  से  वह  कक्म  पूरा  कर  खकता  है

 जिसके  लिए  उसकी  स्थापना  की  गई  वास्तव  में  उन  कार्यों  जिनसे  लाश  प्राप्त  कहो  हो  रहा

 सार्वजनिक  राजस्व  को  खब  करके  आय  बेरोजगारी  की  ग्रामीण  निधेनता  की

 साम।जिक  शिक्षा  की  समस्थाओों  से  निबटने  से  आप  हमें  रोक  रहे  अतएव  मै

 आदरपूर्वक  अनुरोध  करूंगा  कि  इस  सीमित  विधेयक  को  प्रध्वुत  करते  से  न  रोकिय  ।
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 सार्वजनिक  भषेत्र  के  बारे  में  चिता  व्यक्त  की  जा  रही  हन  विताओं  पर  चर्चा  की  जਂ

 सकती  इन  सभी  मामलों  पर  पूर्ण  बाद-विवाद  के  लिए  हम  तैयार  जो  कुछ  मेरे  बारे  में

 हा  गया  है  मैं  उस  बारे  में  भी  कहूंगा  कि  बैंकाक  में  पैंने  कया  कहा  है  ?  यह  प्रकाशित  वक्‍तश्य  है

 और  मैं  इसे  सदन  के  किसी  भी  माननीय  सदस्य  को  देने  को  तैयार  मैं  फिर  दोहराऊंगा  कि  जो

 कुछ  मैंने  कहा  वह  था  प्रत्यक्ष  रूप  से  अनथंक्ष  म  ।  मैं  इन  शब्दों  को  फिर  बोहराऊंगा  प्रत्यक्ष  रूप  से

 अनर्थक्षम  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  हृकाइयों  को  बन्द  किया  जाएगा  या  उन्हें  बन्द  किए  जाने  की

 आवश्यकता  लेकिन  इन  सबके  लिए  हमें  एक  सक्षम  सामाजिक  सुरक्षा  कवच  विक्तित  करना

 होगा  ।  मैंने  यह  भी  कहा  था  कि  राजनीतिक  दलों  और  श्रप्तिक  संघों  से  बातचीत  करके  हमें  राष्ट्रीय
 सहमति  बनानी  होगी  |  यदि  आप  इस  १२  आपत्ति  कर  रहे  हैं  लो  मुझे  अफमोस  के  साथ  यह  कहना
 पड़ेगा  कि  यह  राष्ट्रीय  नीति  है  ।

 आपका  यह  कहना  है  कि  यह  विधेयक  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  समक्ष  आत्म  त्मपंण
 वास्तव  में  यह  मेरे  बजट  भाषण  का  ही  एक  भाग  हमने  सावेजनिक  क्षेत्र  की  रुग्ण  इकाइयों

 को  बी०  आई०  एफ०  आर०  तरह  की  व्यवस्था  द्वारा  देखने  का  जो  वायदा  किया  थाः  वह  औद्योगिक
 नीति  के  हमारे  वक्‍तव्य  में  दिया  हुभा  मैं  इस  सदन  को  विश्वास  दिलाता  हूँ  कि  इन  इकाइयों
 को  भाई०  एफ०  आर»  के  द्वारा  देखे  जाने  का  यह  तात्पयं  नहीं  है  कि  इन  सभी  इकाइयों  को
 बन्द  कर  दिया  जाएगा  ।  जितनी  भी  इकाइयों  को  फिर  से  चालू  किया  जा  सकता  जिन  भो

 इकाहयों  को  सक्षम  बनाया  जा  सकता  उनके  बारे  में  मैं  आपको  यह  आश्वासन  दूंगा  कि  इन
 हकाइयों  को  सक्षम  बनाने  के  लिए  सरकार  अपने  संसाधनों  का  पुंणं  उपयोग  करेगी  ।

 झभो  सोमनाथ  चटर्जी  :  आप  इसे  बी०  आई०  एफ०  आर०  के  बिना  भी  कर  सकते  हैं  ।

 थी  सनसोहन  सिह  :  यदि  हम  बो०  आई०  एफ०  आर०  के  बिना  कर  सकते  तो  हम
 ऐसा  ही  मैं  आपको  स्पष्ट  बताना  चाहता  हूं  ।  लेकित  यदि  श्रमिक  संघों  और  सभी  के  साथ

 विचार-विम्तशं  कहने  के  बाद  यदि  हम  इस  निर्णय  पर  पहुंचते  हैं  कि  इकाई  वेकार  है  और  उमे
 सक्षम  नहीं  बनाया  जा  सकता  तो  मैं  सम्मानपृर्वक  »नुरोध  करू गा  कि  यह  राष्ट्र  के  हित  में  ही
 होगा  कि  श्रप्तिक  वर्ग  के  हितों  को  पूर्णतः  सुरक्षित  रखते  हुए  इकाई  को  बन्द  करने  की  प्रक्रिया  को

 पूरा  किया

 को  भोगेन्द्र  झा  :  तब  आप  विचार-विमर्श  तक  के  लिए  इस  विधेयक  को  स्थगित  क्‍यों  नहीं
 कर  देते  हैं  ?

 शो  सनसोहस  सिंह  :  मैं  आश्वासन  देता  हूं  कि  हमारी  सरकार  श्रमिक  वर्ग  के  हितों  की
 रक्षा  क ेलिए  वचनबद्ध  है  चाहे  इसके  लिए  एक+क  वन्द  करने  जैसा  कठो२  उपाय  ही  क्‍यों  न  करना
 पड़ा  ।  लेकिन  एकक  बन्द  करना  पहला  उपाय  नहीं  है  बल्कि  अन्तिम  उपाय  अंतः  इस
 विधेयक  को  सरकारी  एककों  को  और  रुग्ण  उन्हें  बन्द  करने  अथवा  उनका  निजीकरण
 करने  का  प्रयास  नहीं  मानता

 शी  ई०  अहमद  :  अब  भी  बी०  आई०  एफ०  आर०  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  साथ-साथ
 अन्य  एककों  से  प्राप्त  सभी  अनुरोधों  पर  विचार  करने  की  स्थिति  में  नहीं  फिर  उन्हें  और
 दायित्व  क्यों  दिया  जाए  ?  ज्ञाप  इसका  कोई  और  तरीका  क्‍यों  नहीं  ढूंढ़ते  हैं  ?
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 संशोधन  विधेयक

 क्री  सोम्ननाथ  चटजों  :  आप  इस  विध्लेयक  का  विरोध  कर  सकते  हैं  ।

 भी  सनसोहस  यह  उल्लेख  गया  था  कि  बी०  आई०  एफ०  आर०  ने  अपने
 कितने  एकक  पुनः  चालू  किए  मेरे  पास  जो  आंकड़े  हैं  उनके  अनुसार  उन्होंने  331  एककों  को

 पुनः  चालू  करने  और  37  एककों  को  बन्द  करने  के  आदेश  दिए  थे  ।  यह  सत्य  नहों  है  कि

 बो०  भाई०  एफ०  आर०  एकक  बन्द  करने  का  मात्र  एक  यन्त्र  मेरे  विचार  से  यह  निष्कर्ष  सही
 नहीं

 ह

 मैं  श्री  हरि  किशोर  धिह  का  सम्मान  करता  उन्होंने  दक्षिण  आयोग  को  रिपोर्ट  से

 उड्ध त  किया  है  |  मैं  उस  रिपोर्ट  विशेष  से  अध्याय  उद्ध,त  कर  सकता  हू  जिधमें  स्पष्ट  कप  से  यह
 कहा  गया  है  कि  लाभकारी  सरकारी  क्षेत्र  इस  देश  की  शक्ति  का  स्रोत

 क्षी  हरि  किशोर  सिंह  ः  यह  आपका  अभिनस्दन  आपने  यह  पुस्तक  लिकी  यह  एक
 महू'न  दस्तावेज  है  ।

 झी  सनमोहन  मैं  इसके  लिए  आपका  धन्यवाद  करता  हु  ।  मेरे  विध्वार  से  क्यूबा
 और  चीन  के  व्यक्तितयों  ने  भी  इस  रिपोर्ट  से  संबंधित  कार्य  में  भाग  लिया  हम  सबका  एकमत
 से  पही  जिचार  था  कि  यदि  सरकारो  क्षेत्र  के  एककों  में  ऐसे  ही  हर  वर्ष  घाटा  होता  तो  उससे
 आथिक  और  सामाजिक  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होगा  ।

 सितम्बर  माह  में  चीन  की  कम्युनिस्ट  पार्टी  की  की  इसी  समस्या  पर  विचार
 करने  के  लिए  बैठक  हुई  प्रधान  ली  ने  कहा  था  कि  सरकारी  क्षेत्र  से  संबंधित  जो

 समस्याएं  हमारे  सामने  हैं  वही  समस्याएं  चोनियों  के  समक्ष  भो  उन्होंने  कहा  कि  जीन  में
 सरकारी  क्षेत्र  के  4  प्रतिशत  एकक  रुग्ण  केवल  एक-तिहाई  अच्छी  स्थिति  में  एक-तिहाई
 सामान्य  स्थिति  में  हैं  ओर  शेष  एक-तिहाई  में  भारी  सुधार  करने  की  आवश्यकता  इस  प्रकार

 झ्लीनी  लोग  भी  इन  सभी  समस्याओं  पर  विचार  कर  रहे  इसका  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से

 कोई  संबंध  नहीं  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  विरोध  से  मैं  सहमत  नही  हु  ओर  सभा  यह  जानना

 चाहती  होगी  कि  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  बारे  में  यह  सब  बातें  कहते  रहते  हैं  ओर  दूसरी
 भोर  गत  माह  चीनी  सरकार  ने  उत्साह  के  साथ  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  प्रबन्ध  निदेशक  को  चीन
 की  राजधानी  में  एक  बड़ा  कार्यालय  खोलने  के  लिए  आमन्त्रित  किया  चीन  अन्तर्राष्ट्रीय  मृद्रा
 कोष  से  ऋण  ले  रहा  है  ।

 श्रो  जसुदेश  भाचायं  :  उसको  शर्ते  क्‍या  हैं  ?

 भी  मनमोहन  सिह  :  मैंने  इस  सभा  को  आश्वासन  दिया  था  कि  हमने  जो  शतें  स्वीकार
 की  हैं  मैं  उन्हें  इसी  सत्र  में  सभा  पटल  पर  रखूंगा  ।  आप  जान  जाएंगे  कि  हमने  कौन-सी  शर्तें
 स्वीकार  की  हैं  |  यह  कहा  गया  है  कि  यह  अनेतिक  काय॑  हमने  देश  की  संप्रभुता  भौर  सम्मान
 को  बैच  दिया  है  |  मैं  इत  सभा  के  अत्ति  वरिष्ठ  सदस्यों  का  सम्मान  करता  हूਂ  और  मेरा  उनसे
 बिनऊ्र  निवेदन  है  कि  यह  गलत  धारणा  पर  आधारित  विश्व  बदल  गया  मेरे  बिचार  से
 इस  देश  को  श्री  बदलता  होगा  ।  मैं  आपको  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हमने  जो  किया  है  यदि  बह
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 न  किया  तो  सच्चा  में  हम  गंभीर  बेरोजगारी  को  मुद्रास्फीति  तथा  हम  देश  के

 आधिक  और  राजनीतिक  विघटन  पर  चर्चा  कर  रहे  होते  ।

 इन  शड्दों  के  साथ  मैं  फिर  आपसे  इस  विधेयक  के  पुरःस्थासन  की  अनुमति  देने  का  अनुरोध

 करता

 क्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  अपने  उत्तर  में  उन्होंने  कहा  कि  हम  सभा  और  देश  को  सरकारी

 क्षेत्र  क ेएककों  के  बारे  में  सरकार  की  वास्तविक  नीति  के  बारे  में  बताना  चाहते  हैं  ।  उन्होंने  नया

 कुक  नहीं  और  केवल  वहो  बातें  दोहराई  हैं  जो  उन्होंने  पहले  कही  हम  इससे  पूर्णतः

 असहमत  हैं  ।  यह  खतरनाक  ओर  राष्ट्रविरोधी  विधेयक  है  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूਂ  कि  हम  इसके  विरोध  में  सभा  से  बहिगंमन  करते  हैं  ।

 3.39  म०  प०

 इस  समय  श्री  सोमनाथ  चटर्जो  और  कुछ  अस्य  माननीय  सवस्यथ  सभा-भवन  से  बाहर  भले  गये  ।

 खजापलि  भहोदय  :  प्रश्त  यह  है  :

 रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनिया  1985  मे  संशोधन

 करने  वाले  क्थियक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अशुमति  दी  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 क्री  मनमोहन  सिह  :  मै  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हू

 3.41  भ०  प०

 नियम  377  के  अधीन  सामले

 ]
 गांव  के  संबंध  में  उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  के  ओच  विवाब  को  जांच

 के  लिए  एक  समिति  के  गठन  को  आवश्यकता

 डा०  कालतिकेश्वर  पात्र  :  उड़ीसा  ओर  पश्चिम  बंगाल  के  बीच  गांव
 को  लेकर  अन्‍्तर्राज्यीय  सीमा  विवाद  है  जो  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  से  ही  उड़ीसा  के  बालासोर  जिले
 के  भोगरई  प्रखंड  के  अन्तगत  दौले  ग्राम  पंचायत  का  एक  भाग  वहां  एक  प्राथमिक  विद्यालय

 है  जिसे  उड़ीसा  सरकार  की  स्वीकृति  प्राप्त  इम  गांव  के  मतदाना  उड़ीसा
 राज्य  में  ही  अपना  मत  देते  लेकिन  यह  आएचये  की  बात  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार
 बार  इस  गांव  को  अपने  राज्य  का  जाग  बताती  इस  गांव  के  लोगों  से  ही  पूछा
 जाना  चाहिए  कि  वे  किस  राज्य  में  रहना  चाटते  मै  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता

 *  भारत  के  राज"त्र  भाग  2,  खंड  2  दिनांक  20-11-91  पे  प्रकाशित  ।

 92



 29  1913  नियम  377  के  अधीन  मामले

 हु  कि  उसे  एक  समिति  गठित  करनी  चाहिए  जो  इस  सीमा  विवाद  संबंध  में  अपनी  रिपोर्ट
 ष  पस्तुत  करे  ।  वि

 आतंकवाद  फा  मुकाबला  करने  के  लिए  हरियाणा  पुलिस  को  आधनिकतस  शस्त्रों
 से  सुसज्थित  करने  ओर  हरियाणा  विशेषकर  पंजाब  को  सोम  से  लगते  हुए
 जिलों  में  केर्ोय  रिजय  पुलिस  बल  को  अधिक  करपनियां  तेनात  करने  को  आवश्यकता

 कुमारो  शंलजा  :  हरियाणा  में  आतंकवाद  की  बढ़ती  हुई  गतिविधियां  अश्यन्त
 चिता  का  विषय  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  सिरसा  इससे  अत्यन्त  प्रभावित  है  क्योंकि  यह  पंजाब  के

 साथ  लगा  छेत्र  है  '  हाल  हो  में  इस  महीन  की  नी  तारीख  को  आतंकवादियों  ने  सिरसा  मेनौ

 निर्दोष  लोगों  को  मार  दिया  और  अनेक  लोगों  को  जरुमी  कर  दिया  ।  20  वर्ष  के  एक  सिक्स

 युवक  ने  उनका  साहस  1  सामना  किया  और  एक  आतलंकबादी  को  7कड़%र  उसकी  बन्दूक  आसमान

 को  भोर  मोड़  दी  जिससे  अनेक  जानें  बच  एक  दूसरे  आतंकवादी  ने  उसको  भनेक  गोलियां
 मारीं  और  उसे  वहीं  ढेर  कर  दिया  ।  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  उस  व्यवित  को  असाधारण

 साहस  दिखाने  के  लिए  मरफणोपरांत  उचित  सम्मान  दे  ।

 हरियाणा  सरकार  ने  मृतक  के  परिवार  को  एक  लाख  रुपये  की  अनुग्रह  राशि  देते  लथा  शक

 व्यक्ति  को  रोजगार  देने  की  पहले  ही  घोषणा  कर  दी  है  ।

 मेरा  केरद्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  हरियाणा  पूलिस  को  ओर  अस्याघनिक  अस्त्र-शस्त्र
 दे  और  हरियाणा  विशेष  रूप  से  उन  जिलों  में  जो  पंज्व  की  सीमा  से  लगे  हुए  केस्द्रीय  रिजव

 पुलिस  बल  की  और  अधिक  तैनात  को  जाए  ताकि  उस  क्षेत्र  मं  आतंकवादी  गतिविधियों
 का  अधिक  प्रभावी  तरीके  से  सामना  किया  जा  सके  ।

 महाराष्ट्र  को  पर्याप्त  सात्रा  में  पेयजल  प्रवान  करने  के  लिए
 बलेश्वर-पंचगनो  पहाड़ी  संरगाह  क्षेत्र  में  वेम्ता  नवौ  पर  प्रस्ताबित  बांध  को  मंजरो

 देने  को  आयश्यकता  :..  |...

 श्री  पृथ्वोराज  डो०  चग्हाण  :  सतारा  जिले  मे  महाबलेश्वर-पंचगनी  पवतीय  क्षेत्र

 महाराष्ट्र  मे  एक  प्रॉपद्ध  पयेटन  स्थल  है  ।  यह  मुख्य  शेक्षणिक  वे  न्द्र  भी  पिछले  पचास  साल  से
 बनना  नदी  पर  छोटा-मा  बांध  इस  क्षेत्र  को  पोने  का  पानी  उपलब्ध  करा  रहा  तथा  प  जनसंझ्या

 बढ़ने  के  कारण  वहां  पानी  की  भारी  कमी  हो  है  ओर  इस  कारण  पयंटन  पर  बुरा  असर  पड़  रहा

 है  |  राज्य  सरकार  का  यह्‌  प्रस्ताव  है  कि  वेनना  नदी  पर  व्ंपान  बाघ  के  साथ  एक  और  बांध  बनाया

 जाए  ।  नया  बांध  बनने  से  एक  बहा  जलारय  बन  जाएगਂ  जिसस  महाबलेए्वर  को  अग्स  कई  बधर्षो

 तक  पर्याप्त  पीने  पानी  मिलता  लेकिन  प्रस्तावित  झील  में  28  हेक्टयर  वन  भूमि  है  और

 इसके  लिए  बन  संरक्षण  अधिनियम  के  भन्‍्तगंत  स्वीकृति  आवश्यक  है  ।

 महाराष्ट्र  प्रकार  ने  25  1987  को  यह  प्रस्ताव  बे-न्द्र  को  भेजा  था  लेकिन  इसको

 भभी  भो  स्वीकृति  नहीं  मिली  है  ।  राज्य  सरकार  ने  अनिवाय॑  बनरोपणश  का  आश्यासन  दिया  है  ।
 मेरा  पर्यविरण  और  वन  मंत्री  से  यह  अनुरोध  है  एजेसियों  में  समन्वय  किया  जाए  और

 उपर्युक्त  परियोजना  को  स्व्रीकृति  दी
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 कर्माटक  में  मंगलोर
 तेलशोधक  काइक्षाना  ओर  पेट्रोरसाथन  परियोजना  को  शोश्न 7

 पूरा  करने  को  आबश
 हज |

 क्रीमतो  बासव  राजश्बरो  योजना  भायीग  ने  पांच  वर्ष  पहले  मंगलौर  तेलशोधक
 कारखाना  और  पेट्रो-रसायन  परियोजना  शुरू  करने  की  स्वीकृति  दी  थी  लेकिन  किसी  न  किसी  कारण
 से  इसमें  विलम्ब  किया  जाता  1987  में  भारत  सरकार  ने  इमे  संयुक्त  क्षेत्र  में  स्थापित  करने
 की  अनुमति  दी  थी  ।

 राज्य  सरकार  परियोजना  प्राधिकारियें  द्वारा  मांगी  गई  सहायता  ओर  समथ॑न  देने  को
 तैयार  नई  कम्पनी  ने  केवल  डी०  पी०  आर०  पर  हो  पर्याप्त  धन  देने  का  आश्वासन  दिया
 क्योंकि  कुछ  समय  पहले  भारत  सरकार  ने  पेट्रो-रसायन  १रियोजना  के  साथ  छोटे  तेलशोधक
 कारखाने  में  बड़  कारखाने  के  स्थान  पर  )  की  एकीकृत  परियोजना  के  संबंध  में  आश्वासन
 दिया

 हमें  आशंका  है  कि  परियोजना  प्राधिकारियों  को  आशय  पत्र  जारी  करने  में  विलम्ब
 करने  से  न  केवल  लागत  बढ़  जाएगी  बल्कि  इससे  परियोजना  प्राधिकारियों  का  उस  पर  कोई
 नियरभण  नहीं  रहेगा  ।  औपचारिक  स्त्रोकृति  के लिए  डी०  पी०  आर०  जमा  करने  की  प्रतीक्षा

 नहीं  करनी  चाहिए  ।

 अतः  मेरी  सरकार  से  अपील  है  कि  हस  संबंध  में  तत्काल  निणेय  लिया  ज।ए  और  निर्धारित

 समय  के  भीतर  अन्य  औपचारिकताएं  पूरी  की  जाएं  ।

 ९८८०७  ४;

 बन  सुम्पद्ा  को  आग  से  बचाने  को,नई  न

 हु

 करने  को  आवश्यकता
 VA  #

 शो  सती  भावना  चिलललिया  सभापति  आजकल  देश  में  पर्यावरण  के

 लिए  जगह-जगह  वृक्षारोपण  का  कार्यक्रम  हो  रहा  है  और  बन  सम्पत्ति  बढ़ाने  का  का  हो  रहा
 जो  अच्छी  बात  है  |  लेकिन  वृक्षारोपण  एवं  बन  सम्पत्ति  बढ़ाने  के  साथ-साथ  पहले  यह  जढूरी  है
 कि  उनको  बचाने  और  उन  पर  पान  रखने  हेतु  समृन्रित  ध्यान  दिया  जाए  तथा  सहो  ढंग  से

 आयोजन  विया  जाए  ।

 आज  देश  में  वन-जंगल  सम्पत्ति  विपुल  मात्रा  में  बन  काटे  एवं  जलाए  जा  रहे  लेकिन
 उनकी  रक्षा  की  कोई  योजना  नहीं  सौराष्ट्र  क्षेत्र  मे  मेरे  जूनागढ़  क्षेत्र  में  बड़े  पैमाने  पर

 जंगल  हैं  जहां  शेर  होते  हैं  एबं  देश-विदेश  के  लोग  शेर  तथा  अन्य  जंगली  जानवर  देखने  आते
 लेकिन  इस  बन  की  रक्षा  तथा  उसको  बचाने  का  कोई  सही  आयोजन  नहीं  जब  जूनागढ़  के  इस
 बन  में  आग  लगती  आग  जलरी  ओर  फैलती  रहती  लेकिन  उनको  बचाने  का  कोई  ठोस  उपाय

 नहीं  किया  जाता  इससे  बन  सम्पत्ति  नष्ट  हो  गई  अब  तो  यह  वन  आधा  रह  गया  है  औरਂ

 बुले  लैगता  है  कि  इस  जलते  हुए  वन  को  बचाने  का  आधुनिक  उपाय  तथा  भाधुनिक  तकनीक  नहीं

 ढूंढी  गई  तो  वन  बच  नहीं  पाएगा  ।

 अतः  सरकार  से  मेरी  अपील  है  कि  न  सिर्फ  जूनागढ़  की  वन  सम्पत्ति  बहिक  देश  की  सारी
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 बन  सम्पत्ति  एवं  उसे  आग  से  बचाने  की  आधुनिक  तकनीक  एवं  उपाय  दूंढा  जाए  तथा  उपयोग  में
 ए  िय  जा जाए  ।

 पफदएर  98]  .,-»
 राजकोट  से  दिल्‍ली  के  बोच  नियमित  हवाई  सेवा  पुनः  छरू  करते  की  आवश्यकता

 '  *

 ओऔी  चन्द्र  पढेल  :  सभापति  गुजरात  के  सोराष्ट्र  क्षेत्र  के
 सुरेन्द्रनगर  संसदीय  क्षेत्रों  से  दिल्‍ली  आने  के  लिए  कोई

 सीधी  हबाई  जहाज  सर्विस  नटीं  पहले  राजकोट  से  एक  हवाई  सर्विस  दैनिक  थी  थी  लेनिक  बाद
 में  बंद  कर  दी  गई  ।

 यदि  नियमित  दैनिक  हवाई  जहाज  सेवा  कर  दो  जाए  तो  उपरोक्त
 सब  संसदीय  क्षेत्र  एवं  जिला  क्षेत्रों  को  उनका  लाभ  मिल  क्योंकि  हस  सबके  बीच  में  राजकोट
 है  जो  करीब  एक  डेढ़  घण्टे  में  जब  अपने-अपने  क्षेत्र  से राजकोट  पहुंचकर  दिहली  के  लिए  हवाई
 जहाज  ले  सकते  इस  क्षेत्रों  क ेसंसद  सदस्य  भी  इस  सुविधा  से  अपना  संसदीय  कार्य  सुचारू
 रूप  से  कर  सकेंगे  ।

 इन  क्षेत्रों  में उद्योग-धन्धा  बड़े  पैमाने  पर  बढ़  गया  है  ।  इससे  व्यापारी  एवं  उदच्योग  में  लगे

 लोगों  को  भी  न  सिर्फ  दिल्‍ली  बल्कि  उत्तर  भारत  के  लिए  हवाई  जहाज  की  सुविधा  मिल  जाएगी  ।

 हवाई  जहाज  पट्टी  एवं  अम्य  सब  सुविधा  राजकोट  हवाई  अड्डे  पर  है  क्ष्योंकि  पहले
 *  भी  राजकोट-दिल्‍ली  हवाई  सेवा  हसलिए  कोई  तया  खच्च  भी  नहीं  करना

 अत  में  हम  सब  सौराष्ट्र  क्षेत्र  के  संसद  मदस्णों  तथा  जनता  की  मांग  है  कि  राजकोट-दिल्ली
 की  एक  नियमित  हवाई  जहाज  सेवा  चालू  कर  दी

 TAS
 /

 बिहार का  ब्र,त  ओद्योगिक  बिक्शक्ष  सुनिश्चित  करते
 के  लिए  भाड़ा

 ससानोकरण  नोति  समाप्त  करते  को  आवश्यकता  ,  ८!  ७.०)  ०

 भ्रो  छेदी  पासवान  :  बिहार  राज्य  के  धीमी  भौद्योगिक  विकास  के  अन्य  कारणों
 में  फ्रेह  इक्वलाईजेणन  एवं  खनिजों  पर  फिक्स  रायल्टी  महत्वपूर्ण  यह  बात  सही  है  कि  ब्ष  1983
 तक  बिह।र  में  करीब  6000  करोड़  का  औद्योगिक  पूंजी  निवेश  पश्चिम

 तमिलनाडु  थादि  विकसित  राज्यों  से  अधिक  है  फिर  भी  बिहार  अभी  देश  में  ओश्योगिक  मानबित्र  में
 भपना  उचित  स्थान  नहीं  प्राप्त  कर  सका  है  ।

 फ्रेट  इक्वलाईजैशन  के  कारण  राज्य  में  स्थापित  मौलिक  बृहत  उद्योगों  के  उत्पादन  का

 उपयोग  रहायक  औद्योगिक  निर्माण  की  दिशा  में  बहुत  कम  हुआ  है  |  राज्य  में  उपलब्ध  लोहा  एवं
 कोयला  का  लाभ  देश  के  उन  जहां  पहले  से  आधारभूत  सुविधा  उपलब्ध  को  ही  अधिक

 है  ।  इस  तरह  राज्य  के  खनिज  सम्पदा  एवं  औद्योगिक  पूंजी  निवेदन  का  सीधा  लाभ  बिहार
 प्राप्त  करने  से  वंबित  रहा  ।  इसका  मूल  कारण  केन्द्रीय  फ़ेट  इक्वलाईजैशन  नोति  रही  है  ।

 अतः  सदन  के  माध्यम  से  मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  केस  सरकार  फ्रेट  हक्वलाईजेशन
 नीति  को  तत्काल  समाप्त  करे  ताकि  बिहार  राज्य  औद्योगिक  क्षेत्र  में  विकास  कर  सके  ।
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 विधेयक

 2?  &  देश  में  जल  संसाधनों  के  संरक्षण  और  उचित  प्रबंध  के  बारे  में

 राष्ट्रब्यापोी  चर्चा  आयोजित

 aes

 को  आवश्यकता

 भसापत  जले थी  रामाक्य  प्रसाद  सिह  :  स  एक  प्रमुद्ध  प्राकृतिक
 मानव  प्राणी  की  मूलभूत  जरूरत  एवं  विकास  काय  को  योजनाबद्ध  करने  के  लिए  मुख्य  तत्व
 जल  वो  मांग  बढ़ती  जा  रहो  परस्तु  प्रकृति  में  उसकी  उपलब्धता  सीमित  अतः  देश  के
 प्रत्येक  नागरिक  का  यह  परम  कर्तव्य  हो  जाता  है  कि  वह  इसका  सं  क्षण  इसे  प्रदूषण  से  बचाए

 इसका  उपयोग  अत्यधिक  क्षमता  एवं  कम  खर्जीली  विधि  से  करे  |  यदि  देश  में  उपलब्ध  जल  :

 का  विकास  एयं  प्रबंधन  कुअल  तथा  पूर्ण  रूप  से  किया  जाये  तो  अजिव्य  में  पीने  के
 विजित  जल-विशज्युत  भादि  उपयोगों  के  लिए  जल  को  पूरी  की  जग  सकी

 2

 सम्पूर्ण  देश  में  इस  विषय  पर  चर्चा  कराने  की  आवश्यकता  है  ।  देश  में  बढ़ती  हुई  जल  की
 जरूरतों  के  प्रकृति  में  इसको  सीमित  उपलब्धता  के  प्रति  तथा  देश  के  पर्यावरण  के  उपेक्षित

 सुधार  में  जल  के  भूमिका  के  प्रति  जागरूकता  पेदा  करने  की  आवश्यकता  का्यस्वियन  के  उन  ठोस

 सुझावों  की  ओर  भी  ध्यान  देगा  होगा  जोकि  देख  चर  यें  ज्स  गिवय  रुर  हुई  खातक्येत  से
 उभरेगी  !

 3.57  म०  प०
 Cs

 प्रदूषण
 सारण

 तथा  विेक्क

 ]  शक  हर

 पर्यावरण  और  वय  संत्राक्य  के  राज्य  जंत्रो  फसल  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 जस  .  विवारण  तथा  उपकर  1977  के  संशोधन
 करते  काले  क्लियक  पर  विचार  किया  जाये  aਂ

 यह  विधेय्क  केन्द्रीय  और  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बो्ों  के  संसाधन  बढ़ाने  और  प्रदूषण  को  रोकने
 के  लिए  पानी  के  उपयोग  में  मितब्ययता  बरतने  के  संबंध  में  पर्यावरण

 1986  पारित  करने  से  तथा  उद्योगों  ओर  शहरों  में  तीव्र  बिकास  होने  से  प्रदूषण  नियंत्रण  बोड्डों

 का  दायित्व  व  कार्य  बहुल  बढ़  गया  हन  कोडों  के  पत्स  बढ़पो  हुई  लाथत  के  अकुक्प  सा  बढ़े

 हुए  वित्तीय  दाचिश्यों  को  पूरर  करने  के  लिए  पर्याष्य  धन  नहीं  है  ।
 '

 उपकर  की  दरें  1977  में  निर्धारिस  की  गई  थीं  और  यह  बहुत  कम  हैं  तथा  इलमें  अभी
 तक  संशीधन  नहीं  किया  केन्द्र  और  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्शों  ने  पह  सिफारिश  की  कि
 उपर  की  दरें  दोगुनी  कर  दी  जाएं  और  इसे  बेहतर  ढंग  से  लागू  करने  के  लिए  अधिनियम  में
 अन्य  कमियां  दूर  की  जाएं  ।  उफ्कर  की  जिद्ञमपत  दरें  पिछले  12  साल  से  बह्ौ हैं और  जो

 वृद्धि  है  वह  इस  बर्काध  में  लायत  बस  से  बहुत  कम  मुद्रा  स्कोति  के  कारण  वास्तव  में
 उपकर  भार  में  कोई  बृद्धि  नहीं  हुई  है  ।
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 ऑ-7पफ
 देने

 में  आर्थिक  प्रोत्साहन  देने  और  प्रोत्साहन  नहीं  देने  के  विचार  को  भी  अ्रस्ताधित  संशोधन

 में  रखने  जा  रहा  हूं  |  सरकार  के  विचार  में  दो  विशेष  उद्देश्य  पहला  सबसे  अच्छी  किस्म  की
 उपलब्ध  ब्यवहारिक  और  तकनीकी  समाधान  जो  प्रदूषण  के  लोत  को  रोक  तके  उसे  बढ़ावा  देने

 का  विवार  प्राकृतिक  संसाधन  विशेष  तौर  पर  जल  का  संरक्षण  ।  हमारा  यह  अनुभव
 है  कि  ब्रदूषण  रोकने  के  उपाय  करने  के  बजाय  हमें  अपशिष्ट  पदार्थों  के  उत्सअंन  को  कम्र  करना

 और  उसे  पुनः  व्यवहार  में  लाने  के  काये  को  प्रोत्साहित  करना  चाहिए  ।

 वतंमान  में  यदि  कोई  व्यक्ति  या  स्थानीय  अधिकारी  अपशिष्ट  पदाथ॑  ट्रीटमैंट  प्लांट  लगाता

 है  ता  उत्ते  70  प्रतिशत  छूट  दी  जाती  है  परन्तु  उसका  दुरुपयोग  हो  रहा  प्रायः  केवल  अपशिष्ट
 पदार्थ  प्लांटਂ  स्थापित  करने  के  आधार  पर  ही  उद्योगों  द्वारा  छूट  मांग  कीं  जाने  लगती  है
 जबकि  यह  पूरा  कार्य  करना  भी  शुरू  नहीं  करता  अपशिष्ट  पदार्थों  का  उपयोग  निर्वारित  मानदंढों
 के  अनुरूप  भी  नहीं  किया  जाता  है  ।

 विधेयक  में  हमने  वर्गोकृत  छूट  के  ढांचे  का  प्रस्ताव  किया  है  जिससे  प्रदूषण  पर  रोक  लगाने
 में  अधिक  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 4  086  स०  १०

 छूट  लेने  के  लिये  उद्योगों  को  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुरूप  का  करना  होगा  ।  मे  उद्योग
 निर्धारित  मानदंहों  का  पालन  उन्हें  25  प्रतिशत  की  छूट  खिलियी  ।  इसके  जिन
 उद्योगों  में  मल  के  उपयोग  के  लिए  मानदंह  निर्धारित  हैं  उन्हें  भी  इस  मानदंड  का  पालन  करता
 होगा  ताएि  उन्हें  छूट  का  लाभ  मिल  सके  ।  माननीय  सदस्य  इस  बात  से  सहीभठ  होंगे  जहां  जज

 संरक्षण  की  आवश्यकता  है  वहां  साथ  ही  जल  की  गुणब्ला  को  भी  बढ़ाने  की  भी  आवश्यकता

 हमारे  देश  में  जल  एक  दुलंभ  संसाधन  होता  जा  रहा  है  ।

 इस  विधेयक  में  उन  उद्योगों  को  निदत्साहित  करने  का  प्रावधान  है  जो  निर्धारित  मानदंडों
 का  पालन  नहीं  करते  ।  प्रदूषकों  को  बढ़े  हुए  दर  पर  उपकर  देना  होगा  ।  इसलिए  बैसे  औद्योगिक

 एकक  जो  प्रसंस्करण  के  जाल  का  उपयोग  करते  हैं  मौर  जहां  प्रदूषण  उत्सस्त  करने  वाले  पदार्ष
 प्राणियों  के  लिए  हानिकारक  नहीं  हैं  और  विबेली  तो  बरतमान  दर  2.5  वैसे

 से  बढ़ाकर  9.5  वैसे  प्रति  किल्लो  लोटर  होगी  |  हम  विज्ेषर  विषले  पदार्थों  झ्वरा  उत्पन्न  प्रदूषण
 के  बारे  में  चितित  हैं  जो  प्रौणि  के  स्िये  हासिकारक  ही  नहीं  है  बल्कि  कंसरजनक  भी

 इस  विधेयक  में  देर  से  भुगतान  करने  प₹  ब्याज  के  दर  में  12  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  से  2

 प्रतिमाह  करने  की  भी  बात  कही  गई  पह  आयकर  अधिनियम  के  अनुरूप  ही  किया  गया

 4  ।  यह  विधेयक  उपकर  वसूल  करने  वाले  अधिकारियों  एवं  प्राधिकारियों  को  उपकर  की  राशि

 का  निर्धारग  करने  की  भी  शक्ति  दी  गई  है  जहां  विवरणियां  दाखिल  न  किये  जाने  की  स्थिति  में
 उपकर  की  राशि  के  मूल्यांकन  हेतु  उपकर  एकत्र  किया  जाना

 इस  विध्वेयक  को  केन्द्रीय  एवं  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  सप्तति  ओर  मंत्रालयों  के  चिभागों  के
 साथ  बिचार-विम््त  कब्ने  के  बाद  तैयार  किया
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 मैं  अपके  बहुमल्य  विचारों  कਂ  स्वागत  करता  हूं  और  इस  उपाय  के  लिये  आपके  सहयोग
 का  निवेदन  करता  हूं  ।  इरहीं  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 सभापषत्ति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 प्रस्ताव  करता  हूं  प्रदूषण  निवारण  तथा  उपकर
 1977  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।/

 श्री  जसबंत  सिंह  बोलें  ।

 शो  कमल  नाथ  :  वह  धोलपुर  से  हैं  ।

 भी  जसबंत  सिह  :  मैं  समझता  हूं  कि  मंत्री  जी  को  कुछ  गलत  सूचना  मिली

 उन्होंने  इसे  कुछ  इस  तरह  कहा  है  जिसके  लिए  वह  बदनाम  है  ।  उन्होंने  यह  गलत  कहा  कि  मैं

 धोलपुर  से  हूं  ।  मैं  धोलपुर  से  नहीं  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  उनसे  बोलने  में  भूल  हो  गई  है  ।

 ही  जसबंत  हु  :  यह  एक  तरह  की  असहमति  है  ।'''

 सभापति  महोदय  :  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  श्री  जसवंत  सिंह  किस  क्षेत्र  के  हैं  इसकी
 कारोी  मंत्री  जो  को  होगी  ।

 झी  जसबंत  सिंह  :  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  जानते  हैं  कि  कांग्रेस  में  कुछ  ऐसे  युवा  वर्ग  जो
 किसी  के  बात  सहमत  नहीं  होने  के  लिये  बदताम  निश्चय  हीं  हमें  खुशी  नहीं  हुई  वह  एक

 महत्वपूर्ण  विधेषक  प्रस्तुत  ऋर  रहे  सत्ता  पक्ष  में  बेंठकर  मग्नौल  उड़ाना  एक  मंत्री  के  लिये

 शोभनीब  नहीं  है  ।  आप  क्‍या  कर  रहे  हैं  यह  स्पष्ट  करेंगे  ?

 भी  ई०  अहमब  :  कृपय  इसे  हल्के-फुल्के  ढंग  से  लें  ।

 क्री  जतवंत  सिह  :  में  इसे  हल्ये-फल्के  ढंग  में  लेने  की  कोशिश  करू  गा  ।

 ,.  सभापति  सहोदय  :  अब  में  आपसे  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  आप  अपना  भाषण  शुरू
 करें  ।  प

 करी  जंसवबंत  यही  एक  तरीका  है  जिसमें  हमें  कठिनाई  नहीं  महसूस  होती  ऐसा
 करना  आवश्यक  क्‍यों  हो  इसे  स्पष्ट  करते  हुए  उन्होंने  सुझाव  दिया  कि  इससे  संस्ताधनों  में  वृद्ध
 होगी  ओर  संसाधनों  को  बढाने  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  कार्य  बढ़  गया  यद्यपि  उन्होंने  यह

 सुझाव  विया  है  कि  अतिरिक्त  कोष  की  आवश्यकता  है  और  अपशिष्ट  पदार्थ  नियंत्रण  एवं  उसके
 फिर  से  उपधोग  करने  के  संबंध  में  भी  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 संसद  को  उद्देश्य  और  कारणों  का  वक्तव्य  पहले  ही  उपलब्ध  बराया  जा  चुका  है  और
 परिचालित  किया  गया  यह  1977  के  विधेयक  के  क्रम  में  ही  है  जिसे  संसाधनों  को  बढ़ाने  की

 दृष्टि  से  केन्द्रीय  और  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  सधिति  के  लिए  लागू  किया  गया

 संसाधनों  को  बढ़ाने  के  लिए  जो  सुझाव  जौर  तरीके  सरकार  द्वारा  बताए  गए  हैँ  वे
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 भसंगत  हैं  या  अपवादस्वरूप  हैं  क्योकि  जल  शुल्क  पर  अतिरिक्त  उपकर  लगाया  गया  है--मैं
 ज्  सके  आंकड़ों  को  नहीं  बता  रहा  साथ  ही  विलम्बित  भुगतान  पर  अतिरिक्त  ब्याज  लगाया

 गया  है  ।  भर  उपकर  में  छूट  को  कम  कर  दिया  गया

 एक  सानसीय  सदस्य  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  हे  ।  क्या  इस  विधेयक  को  मणर्धुति
 के  बिना  ही  पारित  कर  दिया  जाएगा  ?

 समावषति  महोवय  :  गणपूर्ति  की-घंटी  बजाई  अब  गणपूर्ति  हो  गई  .  में
 एक  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कार्य  मंत्रणा  समिति  ने  इस  विधेयक  पर  चर्चा  क ेलिए  जो  समय

 निर्धारित  किया  है  वह  दो  घंटे  है  और  वह  दलों  के  आधार  विभाजित  में  माननीय  सदस्यों
 से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  निर्धारित  समय  के  अंदर  हो  चर्चा  धन्यवाद  ।

 अब  श्री  जसवन्त  सिह  अपनी  दात  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 हो  जसवन्त  सिह  मैं  शुरू  में  ही  यह  कह  रहा  था  कि  यह  विधेयक  कैबल
 रिक्त  उपकर-क्ो  बढ़ाने  और  रियायतों  को  कम  करने  इत्यादि  के  लिए  उद्देश्य  और  कारणों
 में  जो  बातें  कही  गई  हैं  और  जो  बातें  माननीय  मंत्री  ने  कही  हैं  वह  बास्तव  में  सवालिया

 उद्देश्य  और  कारणों  के  वक्‍तव्य  में  और  मंत्री  जी  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  औद्योगीकरण  की
 जनसंख्या  मे  वृद्धि  और  शहरों  का  विकास  हुआ  मैं  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि

 ,.  करण  बढ़ा  शहरो  क्षेत्र  में  वृद्धि  हुई  ह ैओर  जनसंख्या  मे  भो  वृद्धि  हुई  है  लेविन  बास्तव  में  इस

 मुददे  पर  प्रश्न  पूछे  जाने  की  आवश्यकता  हम  14-15  वर्ष  पुराने  बनाएं  गए  कानून  की  चर्चा
 कर  रहे  जो  कानून  पहले  से  ही  बने  थे  और  ऐसी  गतिविधियों  और  शहरों  में  जनसंद्या  बूद्ध
 पर  नियंत्रण  बनाए  रखने  के  लिए  थे  ।  यदि  वह  फानून  संतोषजनक  तरीके  से  कार्य  करता  भौर  यदि
 इस  विधेयक  के  उद्देश्य  को  ऐसी  समितियों  के  गठन  से  संतोषजनक  तरीके  से  लगातार  पूरा  किया
 जाता  तो  ओद्योगीकरण  के  वृद्धि  के  साथ-साथ  जनस्लंछया  की  वृद्धि  और  उसके  परिणामस्वरूप  जो
 दबाव  सीबेज  बोर्डों  आदि  पर  है  उसके  स/थ  भी  तालमेल  रख  सकते  थे  ।  मेरा  यह  कहना  है  कि

 यह  काय॑  नहीं  किया  गया  और  इसे  नहीं  करने  का  मूल  कारण  एक  हो  है|

 इसके  मैं  प्री  कायं  नीति  की  चर्चा  करूंगा  जो  आजकल  पर्यावरण  मंत्रालय  में  कल

 रही  मैं  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  भौद्योगीकरण  और  जनसंडया  वृद्धि  के  कारण  मंत्रालय  के

 काय  में  वद्ध  हुई  कार्य  बढ़  गया  है  परन्तु  उसके  अनुरूत  जो  परिवर्तन  या  बदलाव  या  कार्य

 नीति  में  जो  प्रगति  होनी  चाहिए  वह  नहीं  हुई  इसलिए  नीति  में  परिवर्तन  नहीं  हुआ  है
 और  कार्य  में  वृद्धि  हो  गई  यदि  सरकार  केवल  इतना  ही  कहती  है  कि  उसे  अधिक  राशि  की

 आवश्यकता  है  क्योंकि  काप  अधिक  है  लेकिन  वे  अपनी  कार्य  नीति  और  कार्य  शंली  में  परिवतुंत
 gama  लाने  नहीं  जा  रहे  हैं  फिर  भी  यदि  उन्हें  अधिक  धन  दे  दिया  जाएगा  तो  समस्या  का  हल  हो

 जाएगा  तो  यह  कोई  मान्य  तक॑  नहीं  होगा  ।  बल्कि  एक  ओर  यह  बहुत  ही  कमजोर  और  दोषपूर्भ
 तक॑  होगा  ।  प्रदूषण  फैला  है  और  मैं  यह  समझता  हूं  कि  वास्तव  में  मंत्रालय  जानबूझकर  प्रदूषण  को

 कम  करने  या  प्रदूषण  से  मुक्त  होने  का  बहाना  करता  है  |

 अपशिष्ट  पदार्थों  के  नियंत्र)ग  और  उसके  पुनः  उपयोग  के  बारे  में  मैं  सरकार  से  जानकारी

 है
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 विधेष्क

 प्राप्त  करना  चाहता  हू  ।  देश  के  कुछ  कस्बों  और  ओद्योगिक  क्षेत्रों  की  मुझे  जानकारी  है  ।

 एक  भी  ऐसा  उदाहरण  नहीं  है  कि  किसी  शहर  के  बारे  में  सरकार  यह  दावा  के  साथ  कहे  कि  उसकी
 सफलता  का  यह  उज्ज्वल  उदाहरण  मैं  आपसे  निवेदन  करता  हूं  कि  आप  एक  भी  ऐसा  उदाहरण
 दें  ।

 यहां  तक  कि  केंटोनमेंट  बोर्ड  के  क्षेत्र  में  जो  कभी  क्षत्र  की  स्वच्छता  और

 आवासीय  परिस्थितियां  भौर  जीवन  स्तर  के  लिए  प्रायः  जाना  जाता

 अंब  बह  स्थिति  नहीं  रही  ।  यदि  ऐसी  ही  बात  है  तो  मैं  सरकार  से  अवश्य  जानना  चाहूंगा  कि

 उसकी  उपलब्धि  क्‍या  )  अपने  बेहतरोन  काय  का  एक  भी  उदाहरण  देने  दें  ओर  वे  कहें  :  इस
 अच्छे  कार्य  को  देखते  हुए  हम  चाहते  हैं  कि  इस  सुर्दर  उदाहरण  को  पूरे  देश  में  दुहराना  है  जौर
 इसके  लिए  ही  हमें  अधिक  धन  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  कार्य  अष्तिक  हो  गया  है  ।  उन्हें  मात्र  एक
 उदाहरण  देने  की  कहें  ।  भारत  के  कस्बों  और  गांवों  की  वास्तविकता  क्‍या  जहां  तक
 वैयजल  का  सम्बन्ध  मुझे  खुशी  होगी  यदि  मेरी  बात  को  गलत  प्रमाणित  कर  दिया  जाए  कि
 इस  देश  में  एक  भी  शहर  नहीं  है  जहां  निश्चित  रूप  से  24  घंटे  शुद्ध  पेयजल  की  आपूर्ति  हो
 रहो  हो  ।  पूरे  देश  में  एक  भो  ऐसा  शहर  नहीं  है  ।

 ः

 सभापति  महोदय  :  लेकिन  मैं  यह  समझता  हूं  कि  यह  मामला  राज्य  का  कया  ऐसा
 नहीं  है  ?

 की  जसबम्त  मैं  इन  मामलों  का  उदाहरण  इसलिए  दे  रहा  हूं  कि  पूरी  समस्या  बह
 है  कि  यदि  पर्यावरण  मंत्रालय  यह  कहे  कि  उक्त  कार्य  को  करने  के  लिए  उसे  अधिक  प्रन  की
 आवश्यकता  है  तो  निश्चय  ही  हन  44-45  वर्षों  में  हमें  कुछ  उपलब्धि  हो  सकती  थी  ।  पेबजल  पर
 उपकर  लगाया  गया  विधेयक  के  उद्देश्य  में  कहा  गया  है  यह  डप+र  पेयजल  पर

 हमारे  देश  में  हजारों  गांव  एंसे  हैं  जहां  पेयजल  का  अभाव  वहां  पर  पेयजल  आपूर्ति  का
 जो  निश्चित  माध्यम  है  वह  उपसब्ध  नहीं  मैं  माननीय  मंत्री  को  ज्यादा  कुछ  नहीं  बताना  चाहता
 ओ*  न  मैं  ऐसा  कोई  स्‍वांग  ही  रण  रहा  मुझे  विभिन्‍न  स्रोतों  से  जानकारी  मिलो  है  कि  वह

 प्रदूषण  आदि  के  बारे  में  बहुत  ज्ञान  रखते  यदि  बह  अपने  ज्ञान  का
 कुछ  अंक्ष  इस  सभा  को  दें  तो  हम  उससे  लाभान्वित  होंगे  ।

 इस  पूरे  मामले  पर  एक  बात  यह  है  कि  हम  अभी  इस  विधेयक  पर  गंभौर  चर्जा  कर  रहे
 हैं  मौर  अपने

 उक्त  रदायित्व  के  बारे  में  मंत्रालय  के  दृष्टिकोण  और  कार्यकरण  के  बारे  में  भी  एक
 बात  कहनी  मेरा  यह  मानना  है  कि  जिस  तरह  अस्सी  का  दशक  सम्पूर्ण  मानव  हित  का  दशक
 था  ओर  पुनः  पूरे  विश्व  में  परमाणु  हथियारों  के विनाश  से  जहां  इस  मद्गान  जीवन  के  साथ  जीवन
 और  मृत्यु  का  प्रश्न  है  मैं  यह  मानता  हूं  कि  नब्बे  के  दशक  में  पूरे  विश्व  में  जो  महत्वपूर्ण  मुद्दा
 बह  यह  कि  दुनिया  की  स्थिति  क्या  होगी  ।  इस  धरती  पर  रहने  बाले  लोगों  के  जीवन  का  स्तर
 क्या  होगा  और  इस  दशक  का  महत्वपूर्ण  मुद्दा

 सभापति  महोदय  :  मुझे  खेद  है  कि  मैंने  आपको  बीच  में  टोका  लेकिन  हम  इस  विधेयक
 के  क्षत्र  को  नहीं  बढ़ा  रहे  हैं  ?

 न्‍
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 न्निा  ता  विधि

 3  शी  जसवंत  सिह  :  मैं  जानबूझकर  इसके  क्षत्र  को  बढ़ा  रहा  हूं  क्योंकि  पर्यावरण  मत्रालय  ने

 बहुत  सीमित  क्त्र  सामने  रखा  है  जिसका  हम  समथंत  कर  रहे  लेकिन  मैंने  इसके  माध्यम  से
 मानसीय  मन्‍्त्री  जी  के  और  सभा  के  विचार  को  जानते  का  अवसर  प्राप्त  किया  और  यदि  ऐसा
 होने  जा  रहा  है  जो  नब्बे  के  दशक  का  महत्वपूर्ण  मुद्दा  होगा  तो  मेरा  यह  कहना  है  कि
 पर्यावरण  मम्त्रालय  को  ज॑सा  कि  आज  हम  उसे  देख  रहे  हैं  भौर  जिस  तरह  भाज  वह  काये  कर

 रहा  है  उसे  अपसे  उत्तरदायिवों  पर  पुनविचार  करना  पर्णावरण  मन्त्रालय्  प्रति
 जो  हमारा  नजरिया  है  वह  यह  कि  यह  मन्त्रालय  कोई  हुक्म  चलाने  वाला  नहीं  यह  पूरे  देश  में

 अपना  आदेश  नहीं  चल्ला  सकता  और  न  यह  कोई  ऐसा  आदेश  देने  वाला  निकाय  है  जो  अपना  निर्णय
 संघ  के  राज्यों  वर  लागू  इतने  रूखे  तोर  पर  अपने  विचार  रखने  के  लिए  मुझे  क्षमा  करें

 क्योंकि  इस  उदारीकरण  के  दौर  में  जबकि  रास्ते  खोले  जा  रहे  हैं  तथा  नियमों  को  उदार  बनाया  जा

 रहा  है  तो  पर्यावरण  मन्त्रालम  ही  सबसे  बड़ा  अड़चन  खन  गया  जबकि  हम  नियमों  को  उदार

 बना  रहे  हैं  और  कार्य  सरल  करने  के  लिए  नोकरशाही  के  अड़चनों  को  दूर  कर  रहे
 पारिस्थितिकी  भौर  जोवन  स्तर  के  प्रति  लोगों  में  सअग॒ता  ला  रहे  हैं  तो  यह  किसी  आदेश

 देने  वाले  या  अवरोध  पैदा  करने  वाले  के  तौर  पर  नहीं  कर  रहे  मैं  आपकी  चिता  से

 सहमत  हूं  कि  अब  यह  खुनेआम  कहा  जा  रहा  है  कि  पर्यावरण  मन्त्रालय  चाहे  वह  यहां  हो  या

 किसी  भी  अन्य  क्षेत्र  पं  जब  यह  अपना  कार्य  एकमात्र  विनियमित  करने  का  अधिकार  प्राप्त

 करण  है  इसलिए  तो  यह  पर्यावरण  के  संरक्षण  के  अतिरिक्त  जो  भी  काय  करती  है  शो  यह  उस

 विभियमन  के  अधिकार  का  दुरुपयोग  करती  जो  माहौल  देश  पे  है  यदि  आप  किसी  प्राधिक्ृत

 अभिकरण  को  कहने  या  मना  करने  की  शक्ति  देते  हैं  तो  आप  उस  प्राधिकृत  अभिकरण  को

 करनेਂ  की  शक्ति  का  दुरुपयोग  करने  का  अवसर  देते  हैं  ।

 मैं  इस  समय  इस  मुद्दे  पर  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहूंगा  किन्तु  यह  कहा  जा

 रहा  है  कि  यदि  तवें  दशक  का  मुुय  मुदृदा  पर्यावरण  है  यह  उचित  तरीका  नहीं  है  कि  भारत

 पर्यावरण  मन्त्रालय  एक  महत्वपूर्ण  जिम्मेदारी  निभाने  के  लिए  अपना  कार्य  करने  के  लिए

 कह  सकती  है  ।

 यह  एक  नियंत्रक  संस्था  तो  है  इसके  साथ  ही  यह  एक  सलाहकार  संस्था  भी  अगर

 कोई  संस्था  अपने  कार्य  को  संतोषजनक  ढंग  से  नहीं  कर  पा  रही  तो  मंत्रालय  को  अपनी  विशेषज्ञता  से

 उसे  सलाह  देनी  चाहिए  और  कहना  4  या  5  या  3  अतिरिक्त  काम  करने  चाहिए

 और  यदि  आप  यह  काम  पहले  से  ही  कर  रहे  हैं  तो  इन्हें  करते  रहिए  ।”  मंत्रालय  भाज  जिस  लरीके

 से  कार्य  कर  रहा  है  वह  पर्यावरण  के  प्रति  सजगता  में  भी  बाधक  है  कपोंकि  यह  इसके  विपरीत  +॥र्य॑

 कर  रहा  है  |

 अब  मैं  पुनः  विधेयक  पर  आता  हूं  ।  जैसा  कि  मैंने  आरंभ  में  कहा  था  कि  इस

 विधेयक  के  उद्देश्य  सोझित  उद्देश्य  समझे  जा  सकते  अपनी  आपत्तियों  और  समस्याओं  को

 मैं  कह  चुका  हुं  ओर  इस  पर  स्पष्टीकरण  मांगे  इसके  बावजूद  मैं  अपने  दल  की  ओर  से  इस

 विधेयक  का  समर्थन  करता  हू  ।
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 भी  विश्यय  कृष्ण  हान्डिक  :  सभापति  मैं  जल  निवारण

 उपकर  1991  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हू  ।

 ऐसे  विधेयक  पर  बोलते  जो  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  कोई  अपने  को  इसके
 त्मक  एवं  पुरस्कारात्मक  प्रावधानों  तक  ही  सीमित  नहीं  रख  सकता  ।

 विधेयक  के  उद्देश्यों  एवं  कारणों  का  विवरण  द्र॒त  गति  से  बढ़ते  हुए  शहरीकरण

 एवं  औशद्योगीकरण  पर  उचित  बल  देता  इसके  परिणामस्वरूप  केन्द्रीय  एवं  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रक

 बो्डों  की  जिम्मेदारी  एवं  कार्यभार  बढ़  गया  है  भऔौर  इसके  साथ  ही  इन  बोड़्ों  को  संसाधनों  की

 कमी  का  सामना  करना  पड़ा  ।  जब  तक  इन  बोर्डों  को  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  नहीं  कराई

 तब  तक  वे  भलीभांति  काये  नहीं  कर  तथापि  हमें  यह  बात  ध्यान  में  रथ्नी  होगी  कि

 कर  से  जो  राशि  प्राप्त  होगी  उससे  लागत  का  अत्यस्त  कम  भाग  ही  पूरा  होगा  भौर  सिफ  उपकर

 लगाने  से  ही  प्रदूषण  पर  नियंत्रण  नहीं  हो  जाएगा  ।  इन  प्रदूषण  नियंत्रक  बोर्डों  को  अधिक  अधिकार

 देने  उपकर  देने  वाले  उद्योगों  को  सूचीबद्ध  करने  के  इसे  अधिके  यथाथंवादी  और

 संशोधित  बनाने  की  आवश्यकता  1977  के  अधिनियम  में  केवल  15  उद्योगों  का  नाम  सूचोबद्ध

 किया  गया  जिन  पर  उपकर  लगाया  जा  सकता  आज  के  इस  प्रौद्योगिकी  युग  जबकि

 उद्योगों  हारा  लगभग  सभी  नदियों  को  प्रदूषित  क्रिया  जा  रहा  हमने  देखा  है  आंध्र  प्रदेश

 रेयान  लिमिटेड  जल  निवारण  एवं  उपकर  1977  को  अनुसूची  के

 अनुसार  जिसे  उद्योग  भी  नहीं  माना  उसके  श्िलाफ  भांध्र  प्रदेश  राज्य  बोड  की  ओर  से  जल

 प्रदूषण  के  निवारण  एवं  नियंत्रण  के  लिए  काफो  लम्बी  कानूनों  प्रक्रिया  की  इस  सबके  बावजूद

 वह  बेदाग  बच  निकला  ।

 हमे  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  सुभाष  कुमार  बनाम  बिहार  राज्य  के  मामले  में

 तम  न्यायालय  के  ऐतिहासिक  निर्णय  के  प्रदूषण  मुक्त  जल  के  मुद्दे  का  काफी  प्रचार  हुआ  ।

 यह  अत्र  सिद्ध  हो  चुका  है  कि  देश  के  सर्वोच्च  निकाय  का  मत  है  कि  एक  नागरिक  के  जीवन  को

 गुणबत्ता  उसे  मिलने  वाले  जल  एवं  वायु  की  गुणवत्ता  पर  निर्भर  यह  निर्णय  संविधाम  के  इक्कोसवे
 जीने  के  मूलभूत  अधिकार  को  अधिक  सारगर्भित  बनाता  भब  से  जीवन  का  पूरा

 आनन्द  उठाने  के  लिए  प्रदूषण  मुक्त  जल  या  त्रामु  पाने  के  अधिकार  से  जीने  के  अधिकार  का

 निर्धारण  होगा  ।  इस  सन्दर्भ  केन्द्रीय  एवं  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  को  बड़ी
 लियां  स्वीकारनी  चाहिए  ।  इन  चुनौतियों  को  स्त्रीकार  करने  में  सिफ  धन  ही  पर्याप्त  नहीं  जब
 तक  कि  इन  बोर्डों  का  नियंत्रण  वचनबद्ध  लोगों  को  नहीं  सौंपा  जाता  तब  तक  ऐसी  जिम्मेदारियों
 से  अर्थ॑पूर्ण  ढंग  से  नहीं  जा  सकता  ।  अतः  बोर्ड  में  उचित  व्यक्षितयों  को  रखने  का  प्रश्न
 उत्पस्न  होता  इस  चुनोतीपूर्ण  कार्य  से  उत्पन्न  विशाल  समस्या  को  हमें  भूलना  नहीं  चाहिए
 क्योंकि  हमने  देखा  है  कि  भारत  के  नगरों  में  80  प्रतिशत  जल  आपूर्ति  घरेलू  और  औद्योगिक
 सिष्ट  के  रूप  में  जल  निकासी  व्यवस्था  में  चली  जाती  लाखों  लोटर  गन्दा  पानी  बिना  उचित
 रूप  से  साफ  नालों  इत्यादि  में  वापस  चला  जाता  इसके  जंसा  कि  विश्व

 स्वास्थ्य  संगठन  के  आकलन  में  कहा  गया  विश्व  की  80%  जल  के  कारण  होने  वाले  रोग  गंदे

 वानी  से  फैलते  है  और  वास्तव  में  पानी  मे  प्रदूषण  का  स्तर  इतना  अधिक  है  कि  यदि  विश्व  के  सारे
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 आऑपार  -  नलन-+
 वानी  को  एक  गैलत  के  रूप  में  देसें  तो  उसमे  पेयजल  की  मात्रा  सिर्फ  दो  लीटर  होगी  ।

 राष्ट्रीय  पर्यावरण  अभियांत्रिकी  संस्थान  की  रिपोर्ट  के  भूजल  का  सिर्फ  70  प्रतिशत  मानद्
 उपभोग  के  योग्य  हालांकि  औद्योभिक  प्रदूषण  कुल  नदी  प्रदूषण  का  औध्वतन  10  से  15  प्रतिशत

 ही  फिर  भी  यह  काफी  घातक  है  क्‍योंकि  नदी  में  जहरीले  तत्व  फेंके  जाबे  इनमें  से  कितने
 उद्योग  नदी  मे  अपशिष्ट  छोड़ने  से  पूर्व  उन्हें  साफ  करते  ओर  कितने  ऐसे  मामले  पकड़े  जाते  हैं
 भौर  इन  बोडों  द्वारा  उनके  खिलाफ  कार्यवाही  शुरू  को  जाती  है  ?  ऐसा  नहीं  है  कि  ऐसे  अपर।धों

 के  लिए  कोई  वंड  नहीं  नदी  या  कुएं  या  किसी  सावंजनिक  जल  स्रोत  को  प्रदूषित  करने  पर  छः
 वर्ष  का  कारावास  और  जुर्माता  हो  सकता  जिन  मामलों  पर  निर्णय  लेने  का  अधिकार  इसके
 द्वारा  दिया  गया  उन  मामलों  में  कोई  अन्य  दीवानी  अदालत  कानूनी  कार्यवाही  नहीं  कर

 यह  प्रावधान  इसमें  कितने  बोड्डों  ने  निवारक  दंड  देने  के  लिए  हन  दडात्मक  कानूनों
 का  सहारा  लिया  यह  बवोड़े  की  अपने  उद्देश्य  हे  प्रतत  बचनब्द्धता  का  प्रशएत  है  न  कि  इसे  धन

 दैने  का  |  पैंते  माननीय  मंत्री  के  समक्ष  यह  टिप्पणी  भी  की  कि  यह  सिर्फ  घन  देने  का  प्रएन  नहीं
 इसके  प्रति  वबनबद्धता  की  आवश्यकता  हमे  बोड  में  ऐसे  ब्यक्तियों  की  आवश्यकता  है  जो

 इस  खतरे  से  लाई  लड़ने  के  लिए  इस  उद्देश्य  के  प्रति  वचनबृद्ध  भपिर्फ  ऐसे  लोगों  को  इस
 बोडड  में  रखा  जाना  चाहिए  ।

 पह  टिप्पणी  करते  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हू  ।  वास्तव  में  यह  उचित  समय

 पर  लाया  गया  एफ  उचित  विधेयक  मेरे  श्री  जसवन्त  सिंह  ने  कहा  है  कि  इस  विधेयक

 को  काफी  पहनते  लाया  जाना  चाहिए  प्रश्न  यह  हम  यह  देख  चुके  हैं  कि  समय  के

 साथ  प्रदूषकों  की  नरी  में  फेंके  जा  रहे  अतशिष्टों  की  प्रतिशतता  किस  प्रकार  बढ़  चुकी

 है  ।  अब  इस  समस्या  से  निपटने  का  समय  भा  गया  है  ।

 मैं  आधा  करता  हू  कि  माननीय  मन्त्री  उचित  उपाय  इसके  साथ  बोर्डों  को

 आर्थिक  रूप  से  मजबूत  बनाना  दोगा  और  इसके  लिए  उपकर  का  संग्रहण  एक  तरीका  है  ।

 मैं  आशा  करता  हू  कि  यह  विधेयक  प्रभावी

 ही  ई०  अहमद  :  सभापति  मैं  माननीय  मन्त्री  द्वारा  प्रस्तुत  इस  विधेयक

 का  समर्थन  करता  हू  ।

 इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  के  साथ  मैं  इस  विधेयक
 के

 प्रावधानों  के  संबंध  में  कुछ

 टिप्पणियां  करना

 उद्देश्य  तथा  कारण  बताने  वाले  विवरण  में  यह  कहा  गया  है  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्डों  का

 एवं  कार्यभार  काफी  बढ़  गया  इसलिए  उपर  की  मात्रा  बढ़ानी

 इस  सम्बस्ध  में  सरकार  के  इस  विचार  से  मैं  सहमत  नहीं  केसा  या  राज्य  स्पर  पर  बोड्ड  के

 प्रशासनिक  खर्चों  में  बढ़ोतरी  हो  रही  है  और  इसलिए  वे  उपकर  को  राशि  बढ़ाना  चाहते  हैं  ओर

 अपनी  जरूरतें  पूरी  करने  के  लिए  अतिरिक्त  उद्योगों  पर  अतिरिक्त  उपकर  लगाता  चाहते  यह
 कदस  स्वागतमोग्य  नहीं  मैं  +हुंगा  यदि  यही  विचारधारा  रही  तो  भविष्य  मे  इस  देश  में

 प्रत्येक  ध्यक्ति  को  अधिक  समस्याओं  का  सामता  करना  पड़ेगा  ।
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 हल

 नए  उद्योग  लगाए  जा  रहे  नई  औद्योगिक  इकादयां  लगाई  था  रही  हैं  |  मैं  यह  मानता

 हूं  कि  यदि  1977  के  मूल  अधिनियम  में  निर्धारित  दरों  के  अनुसार  राक्षि  इकटूटी  की  जाती  है
 तो  भी  सरकार  इन  प्रदूषण  नियंत्रक  बोर्डों  के  प्रशासनिक  ख्चों  की  जरूरतों  को  पूसा  करने  में  समर्थ

 होगी  ।  सरकार  का  उत्त  रदायित्व  है  कि  वहू  प्रशासनिक  खं  को  पूरा  करे  और  सरकार  को  लोबों
 पर  उपकर  लभाने  और  नया  कानून  लाकर  इसे  बढ़ाने  के  उपाय  नहीं  करने  चाहिए  ।

 मैं  यहां  यह  भी  उल्लेख  करूंगा  कि  बोर्ड  का  दायित्व  और  कार्यभार  भविष्व  में  भौर  बढ़ेंगा
 और  मुझे  अशा  है  कि  सरकार  निकट  भविष्य  में  प्रशासनिक  ख्च  के  नाम  पर  लोगों  पर  और  अधिक
 उपकर  नहीं  लगाएगी  ।

 इस  विधेयक  घरेलू  उपयोग  में  लाए  जाने  वाले  पाती  पर  भी  उपकर  की  राशि  बढ़ाने  का
 प्रस्ताव  है  ।  सरकार  ने  घरेलू  उपयोग  में  लाए  जाने  वाले  पानी  की  दर  एक  पैसा  प्रति  किलो  लीटर
 से  बढ़ाकर  2  पैसे  प्रति  किलो  लीटर  करने  का  प्रस्ताव  बयों  किया  अगर  यह  राशि  सिर्फ़  औद्योगिक
 क्षेत्र  में  ही  बढ़ाई  गई  तो  कोई  इसे  भली-भांति  समझ  सकता  था  क्योंकि  भौद्योगिक  उपक्रम

 इस  उपकर  को  पूरा  करने  में  समर्थ  होते  ।  किम्तु  खपतਂ  को  विधेयक  में  उपकर  की  बढ़ोतरी
 से  अलग  चाहिए  और  इस  अवसर  पर  में  मंत्री  से  अभुरोध  करूमा  कि  वे  उस  संगत  संशोधन
 को  हूटा  दें  ताकि  घरेलू  खपत  के  लिए  पूव॑  निर्धारित  एक  पैसा  किलो  लीटर  ही  लिया  जाए  ।

 माननीय  मंत्री  से  में  एक  भर  बात  जानना  कि  केरद्र  और  राज्य  श्तर  पर  इन

 प्रदूषण  नियंत्रक  बोर्डों  ने दोषी  कम्पनियों  और  उनके  प्रबंधकों  के  खिलाफ  क्या  फदम  उठाए  हैं  या

 कायवाही  को  केशद्र  और  राज्य  का  कये  सिफे  उपकर  एकत्र  करता  और  प्रशासनिक  स्व  को

 पूरा  करना  नहीं  है  ।  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  विधान  के  अंतगंत  जो  प्राबधान  उन्हें  प्रा  करता  भी
 उनकी  जिम्मेदारी  इस  प्रदूषण  नियंत्रक  बोड़ं  के  अस्तित्व  को  न्यायोचित  ठहराने  वाले  या  इसके
 कार्यकरण  को  जनता  के  संत्ेषानुसार  उचित  ठहराने  वानी  कोई  बात  मुझे  नहीं  मिली  ।  अब  लोग
 प्रदूषण  के  खतरे  से  भली-भांति  परिचित  हैं  ।  वे  पर्धावरण  जल  प्रवृषण  और  वायु  प्रदूषण
 सभी  प्रकार  के  प्रदूषणों  पर  नियंत्रण  करना  चाहते  सरकार  को  इस  बोड  को  और
 अधिक  अधिकार  देने  के  लिए  और  आवश्यक  कदम  उठाने  चाहिए  और  जैसा  कि  अभी  मेरे  भिन्न  ते
 सही  कहा  है  ।  इस  प्रदूषण  बोर्ड  को  प्रभावी  संस्था  बनाने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाने
 चाहिए  ।

 ण्हां  मैं  एक  और  अन्य  सुझाव  देना  चाहूगा  कि  सरकार  को  लोगों  से  उपकर  एकत्र  करते
 की  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  जब  भी  एक  औद्योगिक  परियोजना  तैयार  की
 तो  उस  उच्चम  की  परियोजना  लागत  में  संयंत्र  के  शोएन  की  लागत  भी  शामिल  तथ  रारकार
 को  राशि  एकत्र  करने  के  लिए  प्रबंध  करने  की  या  प्रशासनिक  खर्च  प्रे  करमे  के  लिए  उपकर  लंभाने  «५
 की  जरूरत  नहीं  पड़ ेगो  ।  इसलिए  यह  शर्त  होनी  चाहिए  कि  जब  भी  किसी  औद्योगिक  पत्योजना
 को  प्रदूषण  संबंधी  अनुमति  दी  जाए  तो  उसके  साथ  यह  शर्त  भी  लगा  देनो  चाहिए  कि  उस  उद्योग
 के  शोधन  संयंत्र  की  लागत  भी  उस  उद्योग  की  परियोजना  लागत  में  शामिल  की  जानी

 में  इस  अवसर  पर  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करू गा  कि  वे  जो  विशेषकर  दिल्‍लो  व
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 ७.  -. ७एए"नशशशशनशशणशशणशणणशणशशण"णणनणओ
 आगरा  जैसे  शहरों  एक  खतरा  बन  गया  को  समाप्त  किया  जाए  ॥  मथुरा  के  आस-पास  तथा
 अन्य  स्थानों  पर  कई  उद्योग  लगाए  जा  रहे  इससे  सिर्फ  लोगों  को  ही  नुकसान  तहीं  होगा  बल्कि
 ताजमहल  जंसे  समा  रकों  जो  विश्व  का  एक  भाश्थमं  के  लिए  भी  लतसस्‍्लाक  समाक्षर
 फ्नों  में  एक  बहुत  ही  घबराहट  पैदा  करने  बाला  समाचार  आया  था  कि  प्रदूषण  ताजसहल  के
 अस्तित्व  को  ही'खतरा  पैदा  हो  सकता  यह  सरकार  का  उत्तरदायिस्व  है  कि  कह  इस
 स्मारक  के  अस्तित्व  को  प्रदूषण  से  बचाए  ।

 इन  शब्दों  के  में  एक  बार  फिर  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूਂ  कि  वे
 उपभोग  पर  उपकर  को  समाप्त  कर  दें  ।

 डा०  रामचमा  डोम  :  सभापति  इस-समय  सदन  जल  निवारण
 तथा  उपकर  विधेयक  पर  विचार  कर  रहा

 इस  विधेयक  का  मूल  उद्देश्य  केख  तथा  राज्य  के  प्रदृकरण  नियंत्रण  बोड़ों  के लिए  उपक्तर

 वृद्धि  करके  अधिक  राशि  जुटाना  है  ।

 यहू  हम  सथ  जानते  हैं।कि  यह  एक  महत्वपूर्ण  क्क्म  है  ।  जल जो  कि  जीवन  वहो  मौत  का
 कारण  बन  जाता  हम  यह  अच्छी  तरह  जानते  परूतु  आज  हर  वस्तु  प्रतृषित  हो  रहो  है  ।'

 छा  गहरीकरण  तथा  ओद्योगौकरण  की  बढ़ती  हुई  गति  के  साथ  साश  पर्काचश्ण  प्रदूषित  हो  रहा
 हमारे  बिएव  के  वृहत्‌  झागों  का  आधार  जल  यह  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  है  कि  जल  जोक्स

 मुख्य  स्रोत  अगर  जल  दूषिसि  अथवा  प्रवूष्ति  हो  जाला  है  तो  केबल-अक्मण

 ही  नहीं  भपितु  अन्य  प्राणियों  तथा  पोधों  का  जीवन  भी  मुश्किल  में  पड़  कई  कार  कल

 प्रदूषण  के  कारण  मानव  जीवन  को  खतरा  हो  जाता  है  तभ्ना  अन्य  प्राणियों  भोर  पोकों  का  भी
 खतरे  में  पड़  जाता  है  ।

 1974  में  एक  विधेयक  पास  किया  गया  उसमें  प्रदूषणਂ  को  परिभाषित  किया

 गया  था  ॥  उस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  प्रदूषण  का  अर्थ  था  जल  को  दूषित  मल  भौर

 गिक्र  अपशिष्टों  अश्नवा  अन्य  पदार्थों  को  जल  में  मिलाना  जो  कि  खतरनाक  सिद्ध  ही  सकते  होँ
 अश्नवा  उस  जल  को  जन  अम्य  प्राणियों  के  स्वास्थ्य  अथवा  पौधों  अबकी

 जल  प्राणियों  के  लिए  चातक  बनाते  हों  ।  परस्तु  आज  केवल  मानव  जीवन  ही  नहीं  बल्कि  प्राभी

 तथा  वनस्पति  जीवन  खतरे  में  समाज  में  विकास  के  साथ  शहरीकरण  तथा  ओऔौद्ौगीकरण
 श्यक  हो  गया  परन्तु  शहरोकरण  और'ओऔद्यौगीकरण  के  प्रभावों  के  कारण  हमारा  पर्यावरण

 प्रदूषित  हो  रहा  भौद्योगोकरण  सभ्यता  के  बिश्मस  के  लिए  आवश्यक्र  ओध्ोगीकरण  ऐसे

 मुन्वोजित  ढंग  से  लिया  जाना  चाहिए  कि  पर्यावरण  प्रदूषित  न  हो  तथा  इससे  जीवन  के  अध्तित्य

 को  कोई  खत्तरा  न  परन्तु  हम  यह  वेखते  हैं  कि  कई  बार  बड़े-बड़े  उद्योगपति  देश  में  लागू  नियमों

 और  अधिनियमों  की  परभाह  नहीं  करते  ।  इन  के  माध्यम  से  लागू  किए  गए  बधाव  और

 सुरक्षा  उपाग्रों  की  वे  परवाह  नहीं  करते  ।  इसके  परिणामस्वरूप  कई  बार  जल  प्रदूषित  हो  जाता  है
 तथा  जन-भीषन  भर  सामाजिक  जीवन  को  खतरनाक  परिश्यामों  का  सामना  करना  पड़ता  इस

 विश्वेयक  का  रहेश्य  शुल्क  वृद्धि  का  प्रावधान  करता  है  ।  मैं  मंत्री  सहोदय  को  तथ्य  उनके  साध्यम  से
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 सरकार  को  ऐसा  प्रावधान  करने  का  सुझाव  देता  हू  ।  देश  में  केन्द्रीय  तथा  प्रदूषण  निमन्त्रण  बो्ड

 काय॑
 कर  रहे  परन्तु  हम  इन  बोर्डों  की  कार्य  प्रणाली  से  वाकिफ  कई  बार  जन  सामान्य  को

 भयंकर  खतरों  का  साममा  करना  पड़ता  है  परन्तु  किसी  को  भी  दण्ड  नहीं  मिलता  यद्यपि  इसके  लिए
 उत्तरदायी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  दण्डात्मक  कार्यवाही  का  प्रावधान  कूओं  अथवा  नदियों  में  प्रदूषण
 पैदा  करने  वाले  पदार्थों  के  छोड़ने  के  लिए  6  साल  तक  की  जेल  तथा  जुर्माना  हो  सकता

 थ्री  भोरेश्वर  साथे  :  में  आपका  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  सदन
 में  मणपूरति  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  गणपूर्ति  की  घण्टी  बजाई  जाये  ।

 अब  गणपूर्ति  मैं  माननीय  सदस्यों  की  जानकारी  में  यह  बात  लाना  चाहता  हुं  कि  पिछले
 चालीस  मिनट  में  दूसरी  बार  गणपति  के  लिए  घण्टी  बजानी  पड़  रही  इसलिए  में  सभी  दलों  के
 सचेतकों  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  सदन  का  समय  गणपूर्ति  के  लिए  नष्ट
 न  हो  ।  धन्यवाद  ।

 डा०  रामचल्र  डोम  :  दिन-प्रतिदिन  पर्यावरण  प्रदूषित  हो  रहा  है  ।  सारे  विश्व  के
 लिए  जल  जीवन  के  अस्तित्व  के  लिए  महत्वपूर्ण  अगर  जल  दूषित  अथवा  प्रदूषित  होता  है  तो
 जीवन  का  अस्तित्व  खतरे  में  पड  जायेगा  तथा  जिसके  परिणामस्वरूप  सभ्यता  के  विकास  की  भ्रक्रिया
 को  खतरा  उत्पन्न  हो  जायेगा  ।  औद्योगीकरण  की  आवश्यकता  है  परन्तु  अगर  ओऔद्योगीकरण  का
 मानव  जीवन  को  मूल्य  चकाना  पड़े  तो  इस  पर  नियंत्रण  करना  आवश्यक  निश्चित  रूप  से

 ओऔद्योगिकरण  तथा  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  जीवन  को  दयनीय  बनाने  के  लिए  नहीं  परन्तु  वे

 विवेकहीन  लोग  तथा  उद्योगपति  जो  कि  जीवन  की  परवाह  नहीं  करते  वही  ऐसे  प्रदूषण
 पैदा  करने  वाली  प्रणाली  को  अपनाते  हैं  ।  इसलिए  व्यवहारिक  दृष्टिकोण  रखने  वाली  कोई  भी
 सरकार  इसके  विरुद्ध  कार्यवाही  करेगी  |  और  आज  यह  विधेयक  हमारे  समक्ष  केन्द्र  सरकार

 तथा  राज्य  सरकारों के  अधीन  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  कार्य  करते  हैं  परन्तु  सामान्यतया  यह  बोर्ड
 आशा  के  अनुरूप  कार्य  नहीं  कर  पाते  इसलिए  औद्योगीकरण  का  दुष्परिणाम  प्रदूषण  हमारे  सामने

 नहीं  आ  पाता  है  ।  परन्‍त  जब  कोई  बड़ी  औद्योगिक  दुर्घटना  होती  है  तो  इससे  सारी  सारा

 जन  स्वास्थ्य  तथा  प्रत्येक  वस्त्‌  प्रभावित  होती  है  ।  इसलिए  मेर  सरकार  को  यह  सुझाव  है
 कि  इस  सम्बन्ध  में  भी  कोई  संगोधन  किया  जाना  चाहिए  ताकि  कोई  भी  विवेकहीन  उद्योगपति

 अथवा  कोई  अधिकारी  ऐसे  लोगों  से  सांठ-गांठ  करके  बच  न  जाये  ।

 में  एक  और  सुझाव  देना  चाहता  हू  ।  के  लाभों  के  परिणामस्थरूप  हम  देखते

 हैं  कि हम  आजकल  बहुत  से  रसायनों  तथा  कीटनाशकों  का  प्रयोग  करते  परन्तु  इनका  प्रयोग  .
 बिना  सोचे  समझे  तथा  बिना  किसी  विशेषज्ञ  से  सलाह-मशविरा  किए  किया  जाता  इसके

 परिणामस्वरूप  उत्पादन  तो  अधिक  होता  परन्तु  हम  पर्यावरण  सम्बन्धी  प्रदूषण  की  ओर  बहुत
 कम  ध्यान  देते  कई  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हम  देखते  हैं  कि  खादों  तथा

 कीटनाशकों  के  कारण  जल  प्रदूषण  होता  कई  बार  ये  प्रदूषण  तत्व  जल्ल  के  साथ  मिल  जाते  हैं
 तथा  यही  जल  नहरों  तथा  तालाबों  में  जाकर  मिल  जाता  है  तथा  ग्रामीण  लोग  जो  इस
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 क्र
 का  प्रयोग  करते  हैं  कई  बीमारियों  के  शिकार  हो  जाते  हैं  विशेषकर  आंत्रशोथ  के  ।  कई  बार

 यहू  जन  स्वास्थ्य  के  लिए  समस्‍यायें  उत्पन्न  करता  इस  संबंध  में  भी  सरकार  को  उपाय  करने

 चाहिए  तथा  कोई  कानून  पारित  करना  चाहिए  ताकि  यह  विवेकहीन  प्रक्रिया  रोकी  जा  सके  तथा
 जन  स्वास्थ्य  को  सुरक्षित  रखा  जा  सके  ।

 मेरा  यह  सुझाव  है  कि  केन्द्रीय  तथा  राज्य  नियंत्रण  बोड़ों  के  कुशलतापूर्बंक  कार्य  करने  के

 लिए  उपकर  में  अधिक  वृद्धि  आवश्यक  है  तथा  इसके  साथ  सरकार  को  बढ़  रहे  प्रदूषण  की  ओर  भो
 ध्यान  देना  होगा  ब्वाकि  यह  नियंत्रण  बोड़ं  जन  स्वास्थ्य  के  सामने  आने  वाली  समस्याओं  से  तिपट
 सके  ।

 इन  सुझावों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 डा०  कातिकेश्बर  पात्र  :  में  आरम्भ  शुरू  में  ही  मानमीय  मंत्री

 दय  को  इस  जागरूकता  देने  संबंधी  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बधाई  देना  चाहुगा  क्योंकि

 हम  पर्यावरणीय  परिस्थितियों  से  अवगत  नहीं  हमें  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  बाताबरण

 कंसे  प्रदूषित  हो  रहा  है  ।

 जब  नागासाकी  और  हिरोशिमा  पर  परमाणु  बम  गिराया  गया  तो  सारा  विश्व  स्तथब्ध  रह
 गया  उसके  बाद  जापान  में  जो  बच्चे  पैदा  हुए  वे  या  तो  अन्धे  थे  या  अशक्त  थे  या  अपंग  से

 या  विकलांग  थे  ।  यहां  तक  कि  जब  खाड़ी  का  युद्ध  भी  हुआ  तो  विश्व  के  पर्यावरणविद  बहुत  भबराये

 हुए  थे  कि  विश्व  को  प्रदूषण  के  कारण  गंभीर  संकट  का  सामना  करना  आपको  अच्छी  तरह

 से  मालूम  है  कि  उस  समय  समस्त  हिमालय  श्वू  सारी  काली  राख  से  भर  गयी

 थी  ।

 मेरे  मित्र  ने  सभा  में  कहा  है  कि  वाताबरण  प्रदूषित  हो  रहा  पानी  प्रदूषित  हो  रहा  है
 और  इसी  तरह  की  बातें  कही  विश्व  में  एक  विश्व  व्यवस्था  है  न  कि  अभ्यवस्था  ।  लेकिन  हम
 विश्व  को  अभ्यवस्थित  बना  रहे  जीवन  क्या  है  ?  हमने  इस  जीवन  शैली  में  स्वयं  को  भुला  दिया

 अर्थात  हम  ठीक  ढंग  से  नहीं  रह  रहे  हमने  इस  जीवन  शैली  में  स्वयं  को  भुला  दिया  से

 अथ  है  कि  हम  प्रदूषित  प्रदूषित  प्रदूषित  जल  पूरी  तरह  से  प्रदूषण  में

 रह  रहे  हैं  '  लेकिन  हम  फिर  भी  स्वयं  को  किसी  न  क्षिसी  का  में  व्यस्त  रखे  हुए

 एक  बार  चीन  में  जेसी  बिड़िया  को  जाति  कीटनाशकों  के  प्रयोग  के  कारण  पूरी

 तरह  से  खत्म  हो  गयी  फिर  विश्व  पर्यावरणबिदों  को  यह  यह  पता  लगाने  के  लिए  आमंत्रित

 गया  कि  विश्व  की  इस  दुलंभ  प्रजाति  को  कंसे  बचाया  जाय  |

 लेकिन  यहां  विधेयक  का  उद्देश्य  इस  तरह  का  नहीं  इससे  तो  केन्द्रीय  भोर  राज्य  प्रदूषण
 4

 तियंत्रण  बोर्डों  के  संसाधन  में  वृद्धि  करने  की  कोशिण  की  गयी  है  |  मुझे  यहां  यह  बताया  गया  है  कि

 इस  तरह  से  सरकार  को  इस  संबंध  में  जानकारी  दी  जा  रही  है  |

 ह्सरी  बात  यह  है  कि  इससे  संसाधन  बढ़ाने  की  कोशिश  की  गयी  है  ताकि  जल  के  प्रदूषण
 को  रोकने  तथा  नियंत्रण  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  सकें  ।  हमें  अपने  स्रोतों  में  बुद्धि  करनी  होगी
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 क्योंकि  प्रतिदिन  हमारी  जरूरतों  की  कीमतें  बढ़ती  ही  जा  रही  क्योंकि  हमारा  बजट

 दिन  बढ़ता  ही  जा  रहा  हमारा  बजट  तो  बढ़  रहा  है  लेकिन  हम  पर्यावरण  के  लिए  बजट  बढ़ाने
 में  झिशक  रहे  हैं  जोंकि  हमारे  जीवन  के  बास्ते  बहुत  भावश्यक  यह  तो  सीधे  ही  मनुष्य  के

 जीवन  से  जुड़ा  है  ।

 मेरे  एक  मित्र  ने  बताया  कि  मंत्री  जी  का  दृष्टिकोण  छोटा  है  ओर  उनमें  जिम्मेदारी  की

 भावना  बहुत  कम  लेकिम  मेरा  उनसे  मतभेद  मंत्री  जी  की  इस  संबंध  में  भावना  या  उनके
 मंत्रालय  का  दृष्टिकोण  और  जिम्मेदारी  बहुत  ब्यापक  है  और  यही  जीवन  के  अनुकूल  इसी  वजह
 से  यहू  विधेयक  लाया  गया  मैं  विधेयक  का  समथंन  करता  हूं  भौर  इस  सभा  के  सदस्यों  से  भी

 अनुरोध  करता  हूं  कि  इसका  सम्ंनः  करें  क्योंकि  मुझे  क्तााया  गया  है  कि  इसका  सोधे  मानव  जीवन

 से  संबंध

 मातनोय  सदस्यों  कुछ  उपाय  सुक्षाये  हैं  |  मुझे  विश्वास  है  कि  माननोय  मंत्री  इन  पर  कुछ
 ऋाप्रेंतराही  करेंगे  क्योंकि  उनके  उत्तरदाब्रित्व  बढ़  गए  हैं  ।  इसी  वजह  से  उपकर  में  बद्धि  को  गयी

 है  ।

 कुछ  मानमीम  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  भरेल  उपयोग  में  खाये  जाने  बाले  पानी  पर  उपकर  में

 शू्धि  नहीं  की  जानी  चाहिये  |  यह  बुद्धि  तो  मात्र  पँसा  को  हो  लेकिन  इस  प्रक्रिया  जिससे

 असः  प्रदूजिश  हो  जाता  है  ओर  अपशिष्ट  पदार्थ  इसमे  आसानो  से  घुल-मिल  कर  इसे  जंविक  रूप  से

 विक्ृत  कर  देते  तो  यह  वृद्धि  3.5  गुना  धतः  इस्त  प्रक्रिया  मे  जिससे  पानी  प्रदूषित  हो  जता

 है  भोर  भें  अपश्षिष्ट  पदार्थ  आश्ानी  से  जेब  अवक्रमित  नहीं  होते  हैं  ओर  होते  हैं  तो  यह

 वृद्धि  तीन  गुना  मंत्री  महोदय  का  यह  दृष्टिकोण  स्वागत  योग्य  अब  मंत्री  उन  बड़े  शहरों  में
 लो  कुछ  उपाय  कर  सकते  हैं  जहां  पर्यावरण  प्रदूषित  कलकत्ता  का  ही  मामला  जो  कि  भारत
 का  सबसे  बड़ा  शहर  यहां  भाप  घूयें  और  घूल  के  सिवा  सांस  नहीं  ले  सकते  कलकत्ता  में  इस

 धूयें  और  धूल  से  निजात  पाने  के लिए  जल  ओर  वायु  के  प्रदूषण  से  बचने  के  लिए  कुछ  न  कुछ
 किया  जाना  कोई  वेशानिक  योजना  बनाथी  जानी  चाहिए  |  आप  जानते  हैं  रूस  के  लोगों
 में  खाड़ी  युद्ध  के  बाद  प्रदूषण  से  बचने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाए  विश्य  के  दूसरे  हिस्सों  में
 भी  पर्मावरणविद्‌  और  वेज्ञानिक  सकारात्मक  कदम  उठा  रहे  मेरा  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध
 है  कि  जल  प्रदूषण  भौर  बोड  में  या  तो  राज्यों  में  या  केन्द्र  में  कुछ  प्रतिष्ठित

 बैज्ञामिकों  को  भी  शामिल  किया  जाना  यंदि  आप  अधिक  उपकर  लगाना  चाहते  हैं  तो

 मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  क्योंकि  इस  तरह  के  थोड़े  उपकर  से  हमार  लोगों  को  हामि  नहीं  होगी  ।

 5.00  म०  प०

 यही  कारण  है  कि  मैं  आपको  इस  तरह  के  विधेयक  भर्थात्‌  ऐसे  जिसमें  इस  संदर्भ  .
 में  जानकारी  दी  लाने  के  लिए  बधाई  दे  रहा  हूं  ।  इसी  वजह  से  मैं  इस  सभा  के  माननीय  सदस्यों
 से  इस  विधेयक  को  समथथंन  देने  का  अनुरोध  कर  रहा  हूं  |  माननीय  सदस्य  ने  स्पष्ट  रूप  से  कहा
 है ंकि  यदि  अधिकारियों  के  पास  शक्ति  दी  जायेगी  तो  थे  भ्रष्ट  हो  सकते  पूरी  शवित  पूरी  तरह
 से  भ्रष्ट  कर  देती  इसमें  कोई  शंदेह  नहीं  है  ।  इसमें  भ्रष्टाचार  तियंत्रण  करने  के  लिए  कुछ
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 समय-सबय  पर  भोर  संतुलन  होता  चाहिए  ताकि  भ्रष्टाचार  से  बचा  जा  सके  ।  माननीय  सदस्य  के
 मन  मेंकोई  शंका  नहीं  रहनी  चाहिए  |

 इन  शब्दों  के  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हुं  और  अध्यक्ष  पीठ  को  धम्यवाद
 देते  हुए  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 ओी  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  धभापति  प्रस्तुत  विधेयक  का  उद्देश्य  बेश  भर
 में  विभिम्न  जो  जल  प्रदूषण  मंडल  हैं  उनकी  कार्यक्षमता  फो  बढ़ाने  को  दृष्टि  उमकी  आविक
 स्थितिਂ  ठीक  करसेਂ  से  सेस  बढ़ाने  के  लिए  भ्रस्तुत  किया  गया  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  शेस

 बढ़ाना  तो  सरल  है  लेकिन  उन  मंडलों  की  कार्यक्षमता  को  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  भोइस  समय  विधार
 किया  जाना  भी  आवश्यक  धीरे-धीरे  जैसे-जैसे  शहरीकरण  बढ़ता  जा  रहा  ऑद्योगीकरण

 बढ़ता  जा  रहा  इससे  प्रदूषण  की  सभस्या  भी  निरंतर  बढ़तो  चली  जा  रही  विशेष  करके  उन

 क्षेत्रों  मे ंजहां  पर  रसायमिक  उद्योग  जहां  पर  रेयन  उद्योग  चभड़ा  उच्योग  है  या  जहां  पर

 स्टार  उच्चौग  उन  उद्योगों  में  लगने  बाला  पानी  और  जो  उपयोग  के  बाद  बहने  वाला  पानी

 वह  दूषित  होता  उन  उद्योगों  के  द्वारा  यह  भाश्वासन  दिया  जाता  है  कि  उद्योग  लगाने  से  पहले

 हम  पूरो  तरह  से  प्रदूषण  का  ध्यान  लेकिन  होता  ठीक  इसके  विपरीत  जहां  तक  मुझे
 ज्ञात  है  विभिन्‍न  उद्योगों  के  बारे  में  उन्होंने  अपनी  तरफ  से  इस  प्रकार  का  प्रमाण-पत्र  भी  प्राप्त

 कर  सिधा  प्रदूषण  मंडलों  किर  चाहे  वह  राज्य  के  हों  या  केन्द्र  के  लंकिन  बाद  में  चल

 करके  उन्होंने  उत्त  नियमों  का  पालन  नहीं  किया  |  परिणामस्वरूप  उन  क्षेत्रों  के  भास-पास  जितने

 जल  स्रोत  हैं  वह  सारे  प्रदूषित  हो  गए  और  कठिनाई  यह  हुई  कि  15-15  किलोम टर  तक  दूर  अगर

 बले  तो  भी  अगर  वो  से  तीन  सो  फूट  गहरे  नशकूप  से  पानी  निकाला  जाए  तो  वह  भी  गन्दा

 पानी

 मैं  केवल  मध्य  उत्तर  प्रदेश  और  गुजरात  की  बात  नहीं  करना  लेकिन

 जहां  इस  प्रकार  के  उद्योग  हैं  उनसे  इस  प्रकार  का  श्रदूषण  निरंतर  बढ़ता  चला  जा  रहा  है  और

 स्थिति  यह  बन  मई  है  कि  उद्योगों  के आस-पास  नदी  या  जल  स्रोतों  के किटारे  पर  रहने  वाले  गांव

 वालों  को  छोड़  कर  अन्यत्र  अपने  रहने  का  स्थान्त  दूंढ़ना  पड़  रहा  पशु  भर  रहे  लेती  के  लिए  जो

 उपजाऊ  जमीन  हैं  वह  समाप्त  हो  रही  इसलिए  इस  बारे  में  बहुत  सतकंता  बरतने  की  आवश्यकता

 मुझे  जहां  तक  ज्ञात  हैं  कुछ  ऐसे  उद्योग  हैं  जिनके  ऊपर  प्रदूषण  निवारण
 कार

 से  कार्य  शाही  भी

 की  गई  लेकिन  वर्षों  से  संबंधित  न्यायालयों  में  लम्बित  हैं  भौर  उन  पर  अभर  ठींक  से  कोई

 कहो  नहीं  होती  है  तो  उसके  कारण  कह  भपने  आप  में  स्वतंत्र  हो  स्वतंत्र  ही  नहीं  स्वच्छंद  हो

 /  गए  और  स्वच्छंव  हो  करके  इस  प्रकार  निरंतर  जल  को  या  जो  अन्य  जल  स्रोत  है  उनको  प्रदूषित

 कस्ते  चले  जा  रहे  हम  अभी  तक  प्रवूषण  में  गंगा-यमुना  की  बात  करते  लेकिन  मध्य  प्रदेश

 में  वाली  गंभीर  क्षिप्रा  और  नमंवा  भी  प्रदूषण  से  प्रभावित  उज्जन  के  निकट  क्षिप्रा

 और  नागदा  के  मिक्रट  चम्बल  वहां  जो  रेयान  कम्पनी  है  उससे  जो  जल  निकलता  10-15  कि०

 मो०  भागे  तक  जल  प्रवूषित  में  जहां  सज्जन  जयंत  विटामिस्स  हैं  उनसे  निकलने
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 a  मनन>-न,

 बाला  पानी  आस-पास  को  जल  स्रोतों  को  प्रदूषित  कर  रहा  मैंने  स्वयं  जाकर  उन  स्थानों  का

 निरीक्षण  किया  है  और  साथ  हो  मैंने  इस  बारे  में  केन्द्र  से  भी  निवेदन  किया  है  और  आपके  मंत्रालय

 को  इस  बारे  में  लिखा  है  कि  इस  बारे  में  उपयुक्त  कायंवाही  होनी  चाहिए  ।  जहां  तक  स्टाच॑  उद्योग

 का  सम्बन्ध  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  मंदसौर  में  शिवना  नदी  और  हमारे  माननीय  सदस्य  फूलचंद  वर्मा
 जी  के  निर्वाचन  मकसी  नामक  जगह  दोनों  जगह  स्टार्च  उद्योग  हैं  उनसे  भी  वहां  के  जल

 स्रोत  प्रदूषित  हो  रहे  इस  कारण  से  पीने  के  पानी  की  +ठिनाई  हो  गई  इसलिए  इस  प्रदूषण
 को  रोकने  के  लिए  प्रभावी  कार्यवाही  करना  बहुत  आवश्यक  है  ।  इसके  लिए  कोई  उपर्युक्त

 वाही  की  जानी  आवश्यक  है  |  आप  सेस  बढ़ाने  की  बात  करते  नियमों  कानूनों  में  कोई

 धन  की  आवश्यकता  हो  वह  भो  करें  इस  प्रकार  से  प्रभावी  मदद  देनी  हो  तो  निश्चित  रूप  से  देनी
 जिससे  कि  नियंत्रण  हो  अन्यथा  प्रदूषण  इतना  ज्यादा  हो  रहा  है  कि  आ।-पास  के  रहने

 खेती  करने  वाले  किसान  परेणान  हैं  और  पीने  का  पाती  भी  उनको  नहीं  मिल  रहा  है  ।  पिछले
 दिनों  रतल'म  की  कमिकल  फंक्टरी  से  पानी  बह  रहा  मैं  वहां  गया  इतना  प्रदूषित  पानी

 निकला  कि  पक्षी  तक  मर  गये  मोर  भी  वह  पानी  नहीं  पी  सका  ।  200  मोर  मर  मोर  हमारा

 राष्ट्रीय  पक्षी  आस-पास  के  पत्ते  झड़  जलती  हुई  भाग  की  लपटें  तक  निकलीं  ।  मुझे  भार्च्य

 होता  प्रदूषण  निवारण  मण्डल  कुछ  करते  है  या  नहीं  ?  सेस  आप  बढ़ाइये  कितु  कायक्षमता  भी

 बढ़ानी  उसे  भोर  साधन  देने  हों  तो और  दीजिए  इस  बारे  में  निश्चित  रूप  से  ध्यान  दिया
 जाना  चाहिए  कि  प्रदूषण  रोका  जा  सके  ।

 मैं  एक  और  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  किसी  उद्योग  को  लगाने  से  पहले  आप  प्रदूषण  के

 संबंध  में  प्रमाण-पत्र  देते  उसकी  जांच-पड़त/ल  ठीक  से  होनी  चाहिए  |  केवल  कुछ  अधिकारी  लोग

 घुम  आएं  और  देखकर  कह  दें  कि  ठीक  सारी  चीजों  सारी  आवश्यकताओं  की  पृति  कर  लो
 गयी  है  और  उनको  कलीयरेंस  सर्टीफिकेट  मिल  गया  ओर  उसके  बाद  उद्योग  लगा  बाद  में
 चल  कर  ते  उसका  परिपालन  नहीं  करते  हैं  तो  मैं  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  का  प्राथमिक  सर्वे  करने
 के  बाद  इस  प्रकार  का  प्रमाण-पत्र  या  कक्‍लीयरेंस  देना  मायने  नहीं  उसका  कोई  ओचिस्य  नहीं

 इस  दृष्टि  से  भी  उस  पर  विचार  किया  जाना  आवश्यक  नियमों  में  कठोरता  हो  ।

 अभो  माननोय  जसवन्त  सिंह  जी  ने  जिस  बारे  में  ध्यान  दिलाया  कि  इसका  मानवीय

 पहलू  भी  है  कया  पीने  का  पानी  उपलब्ध  होगा  या  नहीं  ?  वह  पानी  दूषित  होता  चला  जा  रहा  है  ।
 नमंदा  ज॑सी  गंभीर  क्षिप्रा  नदी  भोौर  शिवना  नदी  प्रभावित  होती  चली  गयीं  तो  पीने
 के  पानी  की  उपलब्धता  बनी  रहेगी  या  इस  बारे  में  गभीरता  में  विचार  किया  जाना  आवश्यक

 ओर  प्रभावी  कदम  उठाने

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इसके  बारे  में  आप  विचार  करें  और  बोड़  को  सक्षम  बनाएं
 और  उनको  प्रभावी  शक्तियां  दें  ।  केवल  कुछ  अधिकारियों  को  शक्तियां  देने  से  काम  नहीं
 मण्डल  अधिकारियों  के  पास  शक्तियां  रहें  कितु  नियंत्रण  हो  ताक  अधिकारी  मनमानी  न  कर  सके  ।

 उदा  रता  उद्योगों  के  प्रति  न  निश्चित  दोषी  व्यक्तियों  के  प्रति  कठोर  कदम  उठाना  अावश्यक  है  ।

 यह  आज  की  आवश्यकता  प्रदूषण  करने  वालों  के  संबंध  में  जो  कार्यवाही  करते  हैं  उसकी  समय
 सीमा  तय  की  जानी  चाहिए  अन्यथा  उसको  नोटिस  बाद  में  उन्होंने  उत्तर  बरसों  तक
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 विशिनिनिलिनिकिक  ४
 कार्यवाही  चलती  रहती  उन  पर  असर  नहीं  होता  ।  इस  संबंध  में  प्रभावी  कदम  उठाने  -

 मैं  इतना  ही  निवेदन  करता  हूं  ।  तभी  वतंमान  में  हो  रहे  प्रदूषण  को  और  संभावित  प्रदूषण  को
 रोका  जा

 ]

 भी  भीवल्लभ  पाणिप्रहो  सभापति  मैं  जल  निवारण  और
 उपकर  संशोधस  1991  ला  समर्थन  करता  इस  विधेयक  का  उद्देश्य

 प्रदूषण-रोधी  बोर्ड  के  कार्यों  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  धन  जुटाने  का  यह  विधेयक  अविवादास्पद
 विधेयक  है  और  इसे  सभा  के  सभी  वर्गों  का  समर्थन  प्राप्त  यह  उन  कुछ  विधेयकों  में  से  एक  है
 जो  एकमत  से  पारित  किया  जा  रहा  है  |

 हम  प्रतिदिन  बढ़  रहे  प्रदूषण  के  खतरों  के  बारे  में  जानते  प्रतिदिन  जल  और  शोर
 का  प्रदूषण  बढ़ता  जा  रहा  है  और  यह  कहना  गलत  नहीं  होगा  कि  न  केवल  भारत  बल्कि  प्री
 मानवता  पर  इसका  प्रभाव  बढ़ता  जा  रहा  है  जो  विष  के  समान  है  ।

 $.10  म०  प०

 महोदय  पीठासोग

 इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  माननीय  मंत्री  जो  बहुत  ही  उत्साही  हैं  और  प्रदूषण
 रोकने  के  लिए  बहुत  प्रयास  कर  रहें  स ेजानना  चाहता  हूं  कि सरकार  अथवा  इन  बोर्डो  को  इन
 स्रोतों  से  कितनी  आय  हो  रही  है  और  यह  संशोधन  होने  के  बाद  इसमें  कितनी  वृद्धि  होगी  और  क्‍या
 यह  आवश्यक  क्षेत्र  की  आवश्यकता  को  पूरा  करेगा  ।  मैं  ऐसा  नहीं  समझता  ।  सरकार  को  और  धत
 देना  पड़ेगा  और  उन्हें  इन  संगठनों  को  आधिक  सहायता  देनी  पड़ेगी  ।

 श्री  राजीव  गांधी  के  शासन  काल  में  गंगा  सफाई  योजना  शुरू  की  गई  थी  ।  मेरे  छ्याल  से
 यह  योजना  धन  की  कमी  के  कारण  अधूरी  ही  पड़ी  हमने  विश्व  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्दा  कोष
 के  ऋण  आदि  के  बारे  में  काफी  चर्चा  की  हमें  देखना  चाहिए  कि  इस  अनिवायं  क्षेत्र  के  लिए
 सभी  स्रोतों  से  धन  प्राप्त  हो  ।

 इस  विधेयक  में  तीन  प्रावधान  हैं  ।  इसका  उद्देश्य  उपकर  की  दरें  बढ़ाकर  हन  स्रोतों  को
 बढ़ाना  यह  अधिनियम  ।4  वर्ष  पहले  पारित  किया  गया  इन  14  वर्षों  में  आधिक  ढ़ांखे
 में  बहुत  परिवतंन  हुए  सभी  क्षेत्रों  में कीमतें  बढ़  गई  हैं  और  उद्योग  चलाने  के  लिए  उन्हें  जल
 के  लिए  अधिक  भुगतान  करना  पड़  रहा  है  ।  जो  पहले  70%;  रियायत  थी  वह  अब  कम

 पके
 25%  की  जा  रही  है  ।

 लाभ  न  होने  के  कारण  स्थानीय  अधिकारियों  को  दिए  जाने  वाले  उपकर  की  राशि
 निर्धारित  करने  की  शक्षित  प्राप्त  हैं  ।

 सभी  प्रावधानों  का  स्वागत  है  लेकिन  यहू  पर्याप्त  नहीं  स्रोतों  के

 बढ़ाने  संबंधी  प्रस्तावित  संशोधन  पर्याप्त  नहीं  होंगे  भौर  यह  इतने  विशाल  कार्य  की  छोटी-सी

 आवश्यकताओं  को  भी  पूरा  नहीं  कर  पाएगा  ।  प्रदूषण  को  रोकना  एक  बहुत  बड़ा  कार्य  जल
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 प्रदूषण  तो  और  भी  अधिक  खतरनाक  बिश्य  स्वास्थ्य  संगठन  की  रिपोर्ट
 के  अनुसार  कुल  जल

 का  80%  भाग  केचल  भारत  का  ही  नहीं  बल्कि  पूरे  विश्व  का  प्रदूषित  भारत  के  बारे  में  कात

 करते  हुए  यदि  हम  राजधानी  दिल्ली  की  बात  करें  जो  यमुना  नदी  के  किनारे  पर  स्थित  यहां

 प्रदूषण  के  बारे  में  अधिक  बिता  की  बात  है  ।  इस  नदी  का  उपयोग  मछली  सिचाई

 शवों  को  जल-मल  व्ययन  तथा  औद्योगिक  अपशिष्ट  फेंकने  के  लिए  किया  जाता

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  एक  और  रिपोर्ट  के  अनुस्तार  इस  नदी  में  2000  मिलियन  लीटर

 बेकार  जल  मुख्यतः  दिल्ली  और  उसके  आस-पास  के  लषु  उद्योगों  द्वारा  डाला  जाता

 यह  कितनी  विकट  स्थिति  है  ?  लगभग  350  मिलियन  गैलन  गंदा  पानी  प्रतिदिन  इस  नदी

 में  जमा  होता  इसमें  स ेकेवल  40  मिलियन  गैलन  को  जल-मल  व्ययन  संयंत्र  में  साफ  क्रिया

 जाता  है  |  यदि  देश  की  राजधानी  में  यह  स्थिति  है  तब  देश  के  अन्य  करों  भौर  शहरों  में  क्‍या

 स्थिति  होगी  ?  मुझे  यह  देखकर  दुख  हुआ  है  कि  गंगा  में  सफाई  होने  के  बाद  कामपुर  में  चमड़े  के

 कारखानों  से  गंदा  पानी  गंगा  में  डालकर  उसकी  सफाई  योजना  को  विफल  कर  दिया  यथा  ।  इसके

 लिए  जो  आवश्यक  था  वह  नहीं  किया  गया  |  जो  कुछ  किया  गया  वह  गंगा  में  फ़िर  से  गंदा  पानो

 डालकर  बेकार  किया  जा  रहा  है  |

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  हूं  कि  क्‍या  गंगा  सफाई  योजना  एक  समयबद्ध
 कार्यक्रम  है  ?  यदि  तो  इस  बारे  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 आज  देश  में  एक  नदी  या  नाला  नहीं  है  जो  प्रदूषण  रहित  यहां  तक  कि  हरियाणा  और
 राजस्थान  की  सरकारें  भी  यह  कह  रही  हैं  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  स्थित  बहुत  से  उद्योग  गंदा  पानी
 नदी  में  फेंकते  अतः  यह  एक  बहुत  बड़ा  कार्य  है  और  इस  दिशा  में  प्रयास  करने  क्योंकि

 अंधेरे  मे ंआशा  की  किरण  सदेव  रहती  है  ।  भारत  सरकार  नई  राष्ट्रीय  नद्वी  कार्य  योजना  शुरू
 करते  का  विचार  कर  रही  इस  योजना  के  अंतर्गत  1000  करोड़  रपये  निर्धारत  किए  गए  हैं
 जो  केन्द्र  और  राज्य  सरकारें  आधा-माघा  खर्च  वहन  करेगी  ।  पहले  चरण  में  13  नदियों  को  लिया

 जाएगा  जिसे  गंगा  सफाई  कार्य  चरण दो  कहा

 इस  प्रकार  हम  देश  के  तकनीकी  विकास  अथवा  समृद्धि  के  लिए  प्रयास  कर  रहे
 गिक  विकास  के  बिना  हम  समृद्ध  नहीं  हो  सकते  हैं  ।  जल  वायु  प्रदूषण  आदि  की  काफी
 समस्या  है  |  तोमर  भौद्योगिकोक रण  से  विशाल  जल  स्रोतों  को  गंभीर  खतरा  उत्पन्न  हो  गया  इन
 दोनों  के  बीच  संतुलन  कौ  आवश्यकता  है  ।  हवतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  जश्न  से  यह  उद्योग  स्थापित  किए
 शए  हैं  तब  से  इस  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  इन  संयंत्रों  का  कार्य  धुंआ  रोकना  भो  इस
 प्रकार  के  संयंत्रों  की  आवश्यकता  है  लेकिन  यह  अध्यंय  महंगा  काय  साबंजमिक  क्षेत्र  में
 मी  उल्लयमियों  ने  उन्हें  तहीं  भपनाया  |  अब  यह  जरूरी  भविष्य  में  जो  भी  संयंत्र  लगने
 जा  रहे  उनमें  उसका  होना  भावश्यक  है  ।

 इसके  साथ  वर्तमान  सभी  संयंत्र  जिनमें  ये  उपकरण  नहीं  जिनमें  ये  परिशोधन  संयंत्र

 नहीं  हैं  उन्हें  चरणों  में  सुधारा  और  हसमें  विलम्ब  नहीं  होना  इस  कार्य  को
 शीघ्र  किया  जाना  इसके  लिए  विभिन्न  वित्तीय  संस्थाओं  से  राशि  का  प्रबंध  करना

 चाहिए  ।
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 प्राव:ः  सभी  तगर  पालिकाएं  अपने  अपशिष्ट  पदा्य  उन  जल  ज़ोतों  में  छोड़ती  हैं  जिनका

 प्रयोग  जनता  करती

 भ्रथ  एक  भक्छा  अधिनियम  आया  है  भौर  इसमें  हम  समय  से  कुछ  संकोधन  भी  कर  रहे
 कितु  यह  पर्याप्त  नहीं  है  ।  जेसा  कि  मैंने  विभिन्‍न  अवसरों  पर  कहा  भारत  एक  ऐसा  देश

 हैं  जहां  इन  प्रगतिशील  कानूनों  की  कमी  नहीं  है  किन्तु  उनके  सही  क्रियान्वयन  की  कमी  है  और  इस
 मामले  में  यही  बात  लागू  होती  हमारे  अधिनियमों  में  जो  भी  प्रावधान  जो  कुछ
 भी  हमारी  बेघानिक  पुछ्तितका  में  उन्हें  उचित  रूप  से  तथा  पूर्णतः  एवं  गम्भी  रतापूर्वक  लागू  करना

 याहिए  ।

 प्रदूषण  नियंत्रक  बो्डों  के  कार्यफेलाप  और  कार्य  निष्पादन  के  बारे  मैं  कहना  चाहूंगा
 कि  वह  अच्छा  नहीं  कुछ  राज्यों  में

 तो
 वे  सिफे  कागजों  तक  ही  सीमित  ऐसे  बोर्डों  से  जुड़े

 हुए  कुछ  सदस्य  मुझ  यह  कहते  हुए  दुःख  हो  रहा  इन  सदस्यों  में  से  कुछ  रा  श्राचरण  धर  निष्ठा
 भी  संदेह  से  परे  नहीं  है  ।

 विश्व  की  सबसे  बड़ी  बांध  परियोजनाओं  में  से  एक  परियोजना  हीराकुण्ड  बांध
 जो  भारत  की  अग्रतम  बहु-नदी  परियोजना  का  क्या  हुआ  ?  भ्रन्य  दो  परियोजनाएं  हैं--दामोदर
 घाटी  परियोजना  भौर  भाखड़ा  तगल  बांध  ।  विश्व  का  सबसे  लम्बा  जिस  पर  हमें  गय॑

 वह  हीराकुण्ड  बांध  परियोजना  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  सम्बसपुर  उड़ीसा  के  पास  स्थित  उसमें
 दरारें  पढ़  गई

 एक  रिपोर्ट  भें  संकेत  किया  गया  है  कि  ब्रजराजनगर  की  ओरियम्ट  पेपर  मिल्स  हा  नदी
 में  अपशिष्ट  के  रूप  में  छोड़े  गए  पारे  के  कारण  यह  दरार  पड़ी  किंतु  बोर्ड  इत्यादि  ने  इसे
 गंभीरता  से  नहीं  लिया  ।  मैं  यहां  इस  मामले  को  पहले  भी  उठा  चुका

 उड़ीसा  की  ब्राह्मणी  नदी  का  क्‍या  हुआ  ?  वह  भत्र  एक  झोक  नदी  है  |  ढेंकानाल  के  मानतीय

 श्री  के०  पी०  सिंह  जो  यहां  वे  भी  मुझसे  सहमत  हैं  कि  उनका  क्षेत्र  भी  इससे
 क्त  वहां  स्थित  सावंजमिक  व  निजी  क्षेत्र  के  कई  उद्योगों  द्वारा  ब्रह्मणी  नदी  में  अपशिष्ट  पदार्य
 छोड़े  जाते  हैं  जिससे  वहां  का  जल  मानव  के  उपयोग  के  योग्य  नहीं  रहता  ।  कितु  ये  बोर्ड  इस  बातों
 गंभीरता  से  नहीं  लेते  कि  यह  कंसे  हो  रहा  है  ।  मैं  इन  बोडों  को  और  अधिक  अधिकार  देने  के  पक्ष
 में  हूं  ।  कितु  क्या  वे  उसका  प्रयोग  करने  को  तैयार  हैं  !  उन्हें  दोषियों  को  दण्ड  देना  चाहिए  और

 कुशलता  से  काय  करना

 हैं  माननीय  मस्त्री  से इस  सब  बातों  पर  नजर  रखने  का  अनुरोध  करता  उन्हें  यह  नहीं

 कुहना  चाहिए  कि  यह  राज्य  का  विषय  है  और  बोर्ड  स्वायततशासी  इससे  काम  नहीं  चलेया
 क्योंकि  सारी  जनता  बितित  है  और  घीमे  जहर  का  सामना  कर  रही  इन  चीजों  को  हमें  सबते

 पहले  रोकना  चाहिए  ।

 चाहे  जो  भी  व्यक्त  चाहे  वह  बड़ा  उद्योगपति  प्रमुअ  उद्योगगति  हो  व  भाहे  वह
 प्रभावशाली  उद्योगपति  ही  बयों  न  उसे  प्रदूषण  नियंत्रक  विधेयक  के  शिकंजे  से  मुक्त  नहीं  रखा
 जानता  भाहिए  ।
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 इन  शब्दों  के  मैं  पूर्णतः  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  और  माननीय  भारत

 सरकार  से  अनुरोध  करू मा  कि  ये  उचित  रूप  से  व  पूरी  गंभीरता  से  क्रियान्वित  हों  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  संशोधन  के  बाद  कितनी  अरिरिक्त  राशि  आएगी  क्योंकि  इस
 विशाल  कार्य  की  जरूरतें  काफी  बड़ी  भावश्यक  राशि  का  प्रबंध  करना  इस

 भगुरोध  के  साथ  मैं  पुनः  तहेदिल  से  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 $,.26  म०  १०

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 सातवां  प्रतियेदन

 संसदोय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  न्याय  और  कम्पनों  कार्य  संभ्रालय  में

 राज्य  संत्रो  रंगराजन  :  में  कार्य  मंत्रणा  सम्रति  का  सातवां  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 5.27  भ०  प०

 जल  निवारण  तथा  उपकर  विधेयक

 क्री  भोगेशा  झां  :  इस  विधेयक  का  विरोध  करना  कठिन  है  लेकिन  मेरे  लिए
 इसका  समर्थन  करना  भी  कठित  क्योंकि  मैं  अपने  मित्र  युवा  मनन्‍्त्री  महोदय  से  इस  मासले  पर

 अधिक  महत्व  दिए  जाने  की  आशा  कर  रहा  जब  भी  किसी  बहुउद्देश्यीम  बांध  अथवा

 योजना  की  बात  उठाई  जाती  है  तब  पर्यावरण  के  नाम  पर  काफी  शोर  किया  जाता  टिहरी
 बांध  परियोजना  तथा  नमेंदा  परियोजना  और  अन्य  परियोजनाओं  के  साथ  भी  ऐसा  ही  हुआ  |  जब

 भी  कोई  आंदोलन  होता  है  तब  बहुत  शोर  मचाया  जाता  है  जैसे  हम  अपने  देश  को  6000  वर्ष

 पीछे  ले  जा  रहे  हों  जो  कि  संभव  नहीं  है  ।  पेड़ों  और  वनों  के  संबंध  में  यह  मंत्रालय  सहायता  कर

 सकता  सभी  उप-नहरों  तथा  शाखा  नहरों  के  दोनों  किनारों  और  सड़कों  तथा  रेलवे

 लाइनों  के  दोनों  ओर  पेड़  लगाए  जा  सकते  कुछ  स्थानों  पर  ऐसा  किया  भी  गया  लेकिन
 यदि  इसे  अनिवायं  कर  दिया  जाए  तो  यह  पूरे  देश  के  लिए  अच्छा  होगा  ।  उससे  वायु  शुद्ध  होगी
 तथा  काफी  हृद  तक  वायु  का  प्रदूषण  भी  रोका  जा

 जैसा  कि  मेरे  से  पूर्व  वक्ता  ने  कहा  था  कि  पेड़  अर्थात्‌  ऑक्सीजन  देते  हैं  तथा

 अप्राणवायु  अर्थात्‌  का्बंतडाई  आक्साइड  लेते  हैं  जिसे  हम  एबास  द्वारा  बाहर  निकालते  इसी
 प्रकार  जल  के  बारे  में  भी  ऐसा  ही  औद्योगिकीकरण  के  पहले  चरण  में  उद्योग  नदियों  के  किनारे

 स्थापित  किए  गए  थे  ताकि  उत्पाद  को  सस्ता  तथा  प्रतियोगी  बनाया  जा  सके  ।  इस  प्रकार  नदियां

 भी  प्रदूषित  हो  गयीं  और  अब  उनको  प्रदूषण  रहित  बनाने  के  लिए  हमें  सुधारात्मक  उपाय  करने
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 जूँ
 ।  यमुना  और  अन्य  नदियों  का  जल  उपयोग  योग्य  नहीं  मेरा  सुशाव  है  कि  मंत्रालय  हस

 मामले  पर  विचार  करे  और  वहां  भी  उद्योग  स्थित  हैं  और  प्रदूषित  जल  निकालते  वह  जल
 नदियों  ओर  नालों  में  न  डाला  जाए  बल्कि  कुछ  उप-नहरें  तथा  भूमि  के  नीचे  नहरें  बनाई  जाएं
 ताकि  वह  पानी  जमीन  में  समा  यदि  कुछ  स्वच्छ  पानी  बाहर  भिकाला  जा  सके  तो  उतना
 अधिक  प्रदूषण  नहीं  होगा  जो  हमारे  लिए  हानिकारक  मैं  चाहता  हूं  कि  मन्त्रालय  इस  पहलू  पर
 भी  जांच  करे  |

 मेरा  तीसरा  सुझाव  यह  है  कि  क्या  हम  अरब  तापीय  अथवा  कोयला  ऊर्जा  पर
 आधारित  उद्योगों  के  स्थान  पर  जल  विद्युत  और  सतोर  ऊर्जा  पर  आधारित  उद्योग  स्थापित

 नहीं  कर  सकते  इस  समय  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभ्तिम  रूप  दिया  जाना  जहां
 तक  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  है  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रस्ताव  तैयार  कर  योजना  आयोग  को  भ्रस्तुत
 किए  जाने  जहां  तक  ऊर्जा  स्रोतों  का  सम्बन्ध  कोयले  के  भंडार  समाप्त  हो  रहे
 हैं  ।  यह  भंडार  जल्द  ही  समाप्त  हो  साथ  ही  उबरक  उत्पादन  के  लिए  कोयले  का  डपयोग
 किया  जा  सकता  है  ।  उड़ीसा  में  तेलचर  में  ऐसा  एक  उद्योग  कार्यरत  कोयले  के  धुंए  से
 जल  भौर  नदी  प्रदूषित  होते  हैं  ।  यदि  हम  तापीय  और  सौर  ऊर्जा  के  स्रोतों  पर  ध्यान  दें  तब  वायु
 और  जल  कम-से-कम  प्रदूषित  होंगे  ।  हम  ओौद्योगिकीकरण  का  विरोध  नहीं  कर  सकते  हमें  कम

 प्रदूषण  वाले  बेहतर  तरीके  अपनाने  होंगे  ।

 मेरे  अधिकांश  मित्रों  ने  अपने  भाषणों  में  कहा  है  कि  उद्योगपति  अपराधी  यदि  आप

 उद्योगपतियों  पर  कर  लगाते  हैं  तब  अप्रत्यक्ष  रूप  से  उद्योगों  पर  कर  सगेगा  क्योंकि  उद्योगपति

 भोकक्‍ताओं  पर  इसका  भार  डालेंगे  ।  हम  किसी  व्यक्ति  विशेष  को  उद्योग  का  स्वामित्व  की  अनुमति
 न  दें  ।  लेकिन  देश  को  औद्योगिकीकरण  की  आवश्यकता  है  तथा  अधिक  उत्पादन  और  प्रतियोगिता
 के  लिए  उद्योगों  को  सहायता  की  आवश्यकता  जब  हम  बहु-राष्ट्रीय  कंपनियों  के  लिए  अपने
 बाजार  खोल  रहे  हैं  तब  हमारे  देश  के  उद्योगों  को  अपने  औद्योगिक  उत्पादन  के  लिए  प्रतियोगी

 कीमतों  की  भ्रावश्यकता  इस  पिछड़ी  भाथिक  स्थिति  में  हम  उद्योगपतियों  पर  अधिक  से  अधिक

 कर  लगा  सकते  हैं  ।

 इस  प्रस्तावित  विधेयक  में  जल  उपकर  यहां  तक  कि  घरेलू  खपत  के  लिए  भी  दो  से  तीन

 पैसे  प्रति  लीटर  तक  वृद्धि  किए  जाने  का  प्रस्ताव  क्या  यह  आवश्यक  है  ?  इसके  लिए  आप  कोई

 सीमा  निर्धारित  कर  सकते  हैं  जिससे  अधिक  वृद्धि  करने  पर  यह  महंगी  लेकिन  जल  के

 न्यूनतम  उपयोग  के  लिए  उपकर  में  बृद्धि  नहीं  करनी  साथ  ही  भ्रधिकारियों  को  यह

 सुनिश्चित  करने  का  अधिकार  होना  चाहिए  कि  कौन-सा  उश्योग  इसका  उपयोग  अथवा  दुरुपयोग  कर

 रहा  प्रदूषण  फंसा  रहा  है  अथवा  नहीं  ।  जैसा  कि  मैंने  पढ़ा  है  कि  इन  नियमों  और  निदेशों  का

 पालन  किया  जाना  इससे  भ्रष्टाचार  को  बढ़ावा  मिल  रहा  इससे  प्रदूषण  पर  नियंत्रण  नहीं

 होगा  बल्कि  भ्रष्टाचार  बढ़ेगा  ।  इस  पर  नियंत्रण  लगाना  कठिन  भपष्ििक  बंशानिक  और

 बेहतर  तरीके  अपनाए  जाने  चाहिए  ।  इसीलिए  मैंने  कहा  है  कि  यदि  स्त्री  महोदय  यहां  कही  हुई
 बातं  को  मानें  तो  वह  घरेलू  उपयोग  के  लिए  जल  उपकर  में  हुई  वृद्धि  को

 समाप्त  कर  सकते

 बहू  सीमा  लगा  सकते  हैं  ताकि  उस  सीमा  के  बाद  यह  न  बढ़े  ।
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 अधिकारियों  को  शक्तियां  देने  से  वे  भ्रष्टाचार  को  बढ़ावा  देंगे  जिनसे  उपभोक्ताओं  पर  ही
 प्रभाव  पड़ेगा  ।  इससे  उत्पाद  महंगा  हो  जाएगा  ।  उद्योगपति  इसे  अपनी  जेब  से  नहीं  देगा  बर्ल्कि

 उपभोक्ताओं  पर  भी  इसका  असर  पड़ेगा  ।  इस  कारण  इसका  समर्थन  करना  अत्यन्त  कठिन  है  ।

 चूंकि  यह  एक  प्रदूषण-विरोधी  उपाय  है  अतः  इसका  विरोध  करना  भी  मुश्किल  लेकिन  मुझे
 आाशा  है  कि  मन्‍्त्री  महोदय  हस  चर्चा  का  उत्तर  देते  समय  मेरे  सुझावों  को  ध्यान  में

 क्री  रास  कापसे  :  मैं  इस  विधेषक  का  समर्थन  करता  लेकिन  मैं  यह  अनुभव
 करता  हूं  कि  शहरों  का  विकास  और  ओद्योगिक  विकास  ने  पर्यावरण  को  बुरी  तरह  से  प्रभावित

 किया  है  ।  हवा  ओर  पानी  के  प्रदूषण  के  कारण  जीवन  बहुत  दुःखद  हो  चला  उसके  लिए
 मियम  है  ।  बोर्ड  कार्य  करते  हैं  पररणु  दिन-प्रतिदिन  अप्रदूषित  हवा  और  पेयजल  प्राप्त  करता  लगभग

 असम्भव-सा  हो  गया

 हम  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  लेकिन  हम  आश्वस्त  नहीं  हैं  कि  केवल  उपकर  बढ़ा
 देने  से  सारी  समस्या  हल  हो  जायेगी  ।

 ओोडों  अथवा  सरकार  के  पास  जो  शक्तियां  निहित  उसको  भली  प्रकार  से  प्रयुक्त  नहीं
 किया  गया  केस  सरकार  के  अनुदानों  क ेलिए  अधिकतर  राज्य  सरकारों  द्वारा  दिए  मए  स्र॒मान

 अनुदान  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्वीकृत  नहीं  किए  गए  मुझे  इसको  पूर्ण  जानकारी  है  कि  केश्क्रीय

 सरकार  1980  से  1985  के  बीच  राक््य  सरकारों  को  समान  अनुदान  देने  के  लिए  तंयार  थी  बशर्ते

 थे  उसे  पांच  बों  के  पएचात्‌  हसे  ख्चं  करने  की  जिम्मेदारी  कुछ  प्रयोगशाला  सम्बन्धी  कार्य  भो
 किया  जाता  था  ।  कुछ  प्रयोगशाला-सहायक  भी  नियुक्त  किये  जाने  बहुत-सी  राज्य  सरकारों  ने

 केम्द्रीव-अनुदान  स्वीकार  नहीं  किया  था  ओर  प्रदूषण  नियन्त्रण  के  लिए  उपयोगी  जो  धन  स्वीकार
 किया  गया  था  उसका  भली  प्रकार  से  उपयोग  नहीं  किया

 थह  सथ  हुआ  है  इसलिए  मेरी  मम्त्री  महोदय  से  उम्मीद  है  कि  उन्हें  यह  देखना  चाहिए  कि

 जहां  अनुदानों  के  उपयोग  का  सम्बन्ध  है  राज्यों  और  केन्द्र  क ेबीच  बेहतर  समभ्वय  हो  ।  तभी  यह
 विधेयक  लाभकारी  होगा  ।

 हरेक  ध्यक्ति  जानता  है  कि  इस  विभाग  में  भ्रष्टाचार  अत्यधिक  इसका  सबसे  दुःखद
 पहलू  यह  है  कि  स्थानीय  सरकारी  प्राधिकरण  जैसे  निगम  और  नगरपालिकाएं  भी  अपने  ५त्तंथ्य  से

 बिमुख  परिणामस्वरूप  भारत  की  लगभग  सभी  नदियां  प्रदूषित  अतः  इन  निगमों  और
 मगरपालिकाओं  का  कौन  ध्यान  रखेगा  ?  अगर  उद्योग  प्रदूषण  फैलाते  हैं  तो  नगरपालिका  संस्थायें
 भी  प्रदूषण  में  सहायक  उसके  कारण  सभी  नदियां  प्रवूषित  हैं  ।

 मुझे  सरकार  से  यह  उम्मीद  है  कि  नई  ओऔद्योगिक  नीति  हमें  पर्यावरण  के  प्रति  लापरवाह
 नहीं  मैं  एक  उदाहरण  यह  एक  नया  ओद्योगिक  नीति  दस्तावेज  है  |  पृष्ठ  8  पर  यह
 कहा  गया  है  कि  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  उस  उद्योग  के  जहां  जनसंब्या  10  लाख  है
 स्थानीय  बाधाओं  को  हटा  दिया  गया  ऐसे  बड़े  शहरों  के  मामले  में  भी  जो  उत्पाद  वातावरण
 को  प्रदूषित  नहीं  इससे  25  किलोमीटर  दूर  लगाये  जा  सकते  हैं  ।”  मैं  एक  उदाहरण  आपको

 दूंगा  ।  ठाणे  की  जनसंख्या  10  लाख  मुम्बई  शहर  की  जनसंझया  25  लाख  से  भी  अधिक
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 और  आप  इस  तथ्य  पर  ध्यान  दिए  बगैर  ही  कि  पह  ठाणे  जिला  औद्योगिक  क्षेत्र  में  प्रदूषण  की
 समस्या  डस्पस्न  नई  भुम्बई  में  उद्योगों  का  विस्तार  करने  के  पक्ष  में  भाप  पहले  ही  कुछ
 परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दे  चुके  अतः  पिछले  कुछ  महीनों  से  यद्द  भौद्योगिक  नीति  भौर  कुछ
 फाइलों  पर  मंत्री  महोदय  की  स्वीकृति  ने  मेरे  ही  निर्वाचन  क्षेत्र  में  समस्या  उत्पन्न  कर  दी

 जब  हम  भद्योगिक  विकास  का  समथंन  करते  हैं  तो  उसका  तात्पयं  यह  नहीं  होता  कि  हम
 नागरिकों  को  प्रदूषित  जीवन  प्रदान  करने  के  तथ्य  को  स्वीकार  करते

 ee

 मैं  सरकार  से  यह  भी  उम्मीद  रखता  हूं  कि  वह  राज्यों  के  साथ  समन्वय  को  बनाये  रखे
 ओर  यह  देखे  कि  बोर्डों  में  स्टाफ  कम  न  होने  पाये  भौर  न  केवल  उद्योग  बल्कि  स्थानीय  सरकारों

 को  भी  इसके  लिए  मजबूर  किया  जाना  चाहिए  कि  वे  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि  वे  जल-प्रदूषण
 को  न  बढ़ायें  ।  हम  उपकर  बढ़ाते  हैं  ।  विधान  वहां  मौजूद  है  लेकिन  उचित  प्रशासन  ही  हमें  बेहतर
 जीवन  प्रदान  करेगा  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  ठाणे  जो  मुम्बई  के  बिल्कुल  निकट  स्थित  दोनों  ही  समस्याभों

 प्रदूषण  भौर  वायु  प्रदूषण  का  सामना  कर  रहा  हूं  ।  सम्पू्णं  समस्या  को  एक  नया  आयाम

 दे  दिया  गया  है  क्योंकि  पर्यावरण  मंत्री  ऐसे  बहुत  से  उद्योगों  के  विस्तार  के  पक्ष  में  हैं  जो  न  केवल

 जोखिमकारी  और  प्रदूषित  उद्योग  हैं  बल्कि  वे  पानौ  जो  कि  मनुष्य  के  लिए  अत्यन्त  आवश्यक

 बहुत  बड़ी  मात्रा  का उपभोग  करते  जब  नागरिकों  को  पर्याप्त  पानी  नहीं  मिल  रहा
 “

 प्रामीणों  को  पर्याप्त  पानी  नहीं  मिल  रहा  ये  जल  उपभोज्प  उद्योग  जैसे  मुम्बई  में  नॉसिल  आपके

 मंत्रालय  से  स्वीकृति  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 थ्री  कमल  नाथ  :  राज्य  प्रदूषण-नियंत्रण  बोर्ड  से  अथवा  केम््रीय-प्रदूषण-नियंत्रण  बोर्ड

 से  ?

 क्री  रास  कापसे  :  आपके  मन्त्रालय  से  यह  मेरी  व्यक्तिमत  जानकारी  और  अगर

 केम्द्रीय-प्रदूषण-बोर्ड  ऐसा  कर  रहा  है  तो  कृपया  आप  उसे  चेक  करें  और  यह  देखें  कि  लोगों  को

 जल  तथा  साथ  ही  पेयजल  भी  प्राप्त  जबकि  लोगों  को  पीने  के  लिए  पर्याप्त  पानी  नहीं  मिल

 रहा  नये  मुम्बई  में  किस  प्रकार  से  यह  सरकार  जल-उपभोज्य  उद्योगों  को  स्वीकृति  दे  रही  है  ।

 पर्यावरण  विभाय  की  ठाणे  जिले  जो  कि  अत्यधिक  प्रदूषित  है  और  जहां  पीने  का  पामी  बहुत
 कम  मात्रा  में  उपलब्ध  उद्योगों  के  बिस्तार  हेतु  स्वीकृति  देते  नागरिकों  को  पेषजल  की

 धापूर्ति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सम्पूर्ण  मामले  पर  पुनः  विचार  करना  चाहिए  ।

 औद्योगिक  विकास  का  अर्थ  नागरिकों  को  दयनीय  जीवन  प्रदान  करना  नहीं
 सरकार  को  संतुलन  रखना  चाहिए  और  नागरिकों  के  मूल  अधिकारों  की  अवहेलना  नहीं  करना

 चाहिए  ।  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 भरी  के०  पी०  सिह  बेब  :  सभापति  मैं  जल  नियंत्रण  और

 उपकर  1991  का  स्वागत  करता  हूं  भौर  यह  विधान  लाने  के

 लिए  मैं  मन्त्री  महोदय  को  बधाई  देता  हूं  ।  प्रारंभिक  टिप्पणियों  में  उन्होंने  यह  विधान  लाने  के

 कारण  दिए  हैं  अर्थात्‌  राज्य  और  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोढों  को  धनराशि  में  वृद्धि  और  पानी
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 जो  कि  एक  प्राकृतिक  संसाधन  है  तथा  विभिन्‍न  प्रयोज्यों  के लिए  जिसे  हमने  अभी  तक  उचित  रूप
 में  प्रयुक्त  नहीं  किया  के  सीमित  उपयोग  को  भी  बढ़ावा  देना  तथा  1977  में  बने  विधेयक  की

 कमी  को  दूर  करने  के  लिए  यह  विधान  लाये  यह  संशोधन  विधेयक  संसद  में  लाने  के  लिए  ये

 सभी  बहुत  ही  प्रशंधघनीय  कारण  माननीय  महोदय  ने  स्वयं  धूम्रपान  छोड़कर  और  हवा  के

 प्रदूषण  को  कम  करके  एक  बहुत  ही  अच्छा  उदाहरण  पेश  किया  मैं  कामना  करता  हूं  कि  अभ्य

 लोग  भी  उनके  महान  उदाहरण  का  अनुसरण

 जल  नियंत्रण  एवं  उपकर  अधिनियम  को  और  अधिक
 निवारक  ओर  दण्डात्मक  बनाने  के  प्रयत्न  मैं  चेतावनी  देना  चाहूंगा  कि  मानवीय  दृष्टिकोण
 लुप्त  नहीं  होना  वास्तव  में  विभिन्‍न  विकास  परियोजनाओं  पर  हमारे  देश  में  पर्यावरण

 विश्लेषण  होना  जहां  पर्यावरण  प्रदूषण  के  प्रति  जागरूकता  चाहे  वह  जल  या
 वरण  या  आवाज  सम्बन्धी  प्रदूषण  हमारे  देश  में  बहुत  ही  निम्न  स्‍तर  पर  है  और  लोगों  में

 बढ़ती  जागरूकता  के  अतिरिक्त  प्रभावी  विधान  भी  आवश्यक  परन्तु  जंसा  कि  मेरे

 विशेषकर  श्रीबल्लभ  ने  बताया  था  कि  हमारे  अभिलेखों  में  संविधियों  की  कोई  कमी

 नहीं  है  ।  पिछले  40-45  वर्षों  में  हमने  कई  संविधियां  पारित  की  हैं  परन्तु  वे  संविधि  ही  बने  रहते
 हैं  तथा  क्रियान्वित  नहीं  होते  उनका  क्रियान्वयन  होना  जरूरी  है  ।

 मैं  एक  नदीय  तथा  समुद्गवर्ती  उड़ोसा  जैसे  राज्य  से  सम्बन्धित  हूं  जहां  पर  बढ़ी  संख्या  में

 सवियां  हैं  चाहे  वह  महानदी  हो  अथवा  रुखोकुलिया  अथवा  ब्राह्मणी  अथवा  सुबर्ण  रेखा  नदी
 तथा  मेरे  राज्य  उड़ीसा  में  वन  सम्पदा  तथा  खनिज  पदार्थों  के  अथाह  हैं  तथा  भारी  मात्रा  में

 बहां  पर  इनके  मिलने  को  सम्भावना  है  ।  इनमें  से  अधिकतर  नदियों  का  जल  न  केवल  निजो  क्षेत्र

 की  परियोजनाओों  तथा  संयंत्रों  के  बहि:स्लाव  से  बल्कि  संयुक्त  क्षेत्र  तथा  सावेजनिक  क्षेत्र  के  संयंत्रों  के

 बहिःस्राव  से  भो  प्रदूषित  हुआ  जबकि  कोई  ऐसा  कानून  लाना  आवश्यक  है  जो  कि  निवारक

 हो  तथा  अधिकारियों  को  इसके  लिए  दोषों  उद्योगों  अथवा  स्थानीय  प्राधिकरण  अथवा  स्थानीय

 व्यक्तियों  के  खिलाफ  भी  निवारक  तथा  प्रभावी  कदम  उठाने  के  अधिकार  दिये  गये  हैं  परन्तु
 विकता  अब  भी  यही  है  कि  साबंजनिक  क्षत्र  उपक्रम  जैसे  तलबेर  स्थित  तलचेर  विद्युत  तापीय  संयंत्र
 अथवा  राऊरकेला  स्थित  राकरकेला  इस्पात  संयंत्र  तथा  कंधवाल  और  राऊरकेला  का  सम्पूर्ण
 मिक  चाहे  वह  बरहामपुर  स्थित  जयश्री  रासायनिक  काम्पलेक्स  हो  अथवा  इंडियन  रेअर

 अश्से  हो  अथवा  ऑस्कम  सेंड  काम्पलेक्स  जहां  तक  कारगर  उपाय  करने  का  सवाल  इन  सभी
 ने  दृढ़ता  से  इस  कानून  का  विरोध  किया  है  ।

 अभी  केवल  कुछ  माह  पूर्व  ही  एक  उच्च  स्तरीय  शिष्टमंडल  तथा  वर्तमान  संसद  की

 लन  समिति  ने  इनमें  से  कुछ  संयंत्रों  का  दौरा  किया  परन्तु  जहां  तक  जागरूकता  का  सवाल

 जो  कि  वहां  के  उन  व्यक्तियों  में  तो  होनी  चाहिए  जो  शिक्षित  दक्ष  हैं  तथा  जो  पर्यावरणीय

 चाहे  वह  जल  अथवा  वातावरणजनित  की  समस्याभों  से  अवगत  वह

 कता  उनमें  नहीं  उन्होंने  कोई  उपचारात्मक  कदम  नहीं  उठाया  राज्य  प्रदूषण  नियन्त्रण

 बोर्ड  तथा  केन्द्रोय  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  ने  भी  उनके  खिलाफ  कोई  कारगर  कदम  नहीं  उठाया

 ये  राज्य  अथवा  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोड़ं  कोई  कारगर  कारंबाई  नहीं  करते  ।  साधारण
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 अजननमनन  अमनमम»»-मक _.......

 व्यक्तियों  अथवा  निजी  क्षेत्र  के  विद्ध  राज्य  द्वारा  कारंवाई  करता  बिल्कुल  सही  जहां  तक

 प्रदूषण  का  सम्बन्ध  सावंजनिक  जो  कि  सरकार  का  अपना  उद्योग  को  दूसरे  उपक्रमों  के

 लिए  उदाहरण  प्रस्तुत  करना  चाहिए  ।

 इस  संबंध  में  वे  व्यक्ति  ही  प्रभावित  हैं  जो  बहुधा  नदी  तटों  और  घाटियों  के  किनारे
 रहते  उनमें  स ेअधिकतर  व्यक्ति  अपने  आहार  और  जीवन-निर्वाह  के  लिए  नदियों  पर  निर्भर

 अधिकतर  घनी  आबादी  वाले  कम  से  कम  मेरे  राज्य  तो  नदियों  के  किनारों  पर  बसे

 हुए  हमने  देखा  है  कि  विशेष  रूप  से  महानदी  तथा  ब्राह्मणी  नदी  राऊरकेला  से  लेकर  पारादोप
 तक  प्रदूषित  समुद्री  जीवन  पूरी  तरह  से  समाप्त  हो  चुका  मानव  जोबन  अस्तथ्यस्त  हो  गया

 है  ।  लोग  अपनी  शिकायतों  पर  खुलेआम  विचार-विमर्श  कर  रहे  लोग  आंदोलन  कर  रहे
 परन्तु  मेरे  राज्य  में  जो  शक्ति  होनी  चाहिए  उसे  अभी  और  जागरूक  करना  इसी  मामले  में  मैं
 अपने  सहयोगी  मित्र  श्री  जसवंत  सिंह  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  निरीक्षक  के  रूप  में
 कार्य  नहीं  करना  मेरे  विचार  से  यही  वह  उचित  समय  है  जब  केन्द्रीय  सरकार  निरीक्षक
 तथा  उत्प्रेंरक  के  रूप  में  कायं  करे  और  यह  सुनिश्चित  करे  कि  अड़ियल  राज्य  सरकारें  तथा  राज्य

 प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  कुछ  मार्गनिर्देशों  का  कार्यान्वयन  करने  में  प्रभावा  और  कारगर  कदम  उठा

 रहे  हैं  तथा  मिसाल  कायम  करें  जो  कि  माननीय  मंत्री  जी  के  अनुसार  राज्य  सरकारों  तथा  राज्य

 प्रदूषण  नियन्त्रण  बो्डों  क ेसाथ  काफी  परामर्श  इत्यादि  करने  के  पश्चात्‌  यह  स्तर  निर्धारित  किया
 गया  अतः  इस  मामले  में  ये  अधिकतर  वे  ही  व्यक्ति  हैं  जो  समाज  के  कमजोर  वर्ग  के  हैं  तथा
 जो  नवी  किनारों  पर  रहते  हैं  और  नाव  मछली  पकड़ना  तथा  जाल  डालना  भादि  कार्य  करते

 वे  ब्यक्षित  ही  इससे  प्रभावित  होते  हमारे  पास  उनके  लिए  जीविका-निर्वाह्‌  और  रोजगार
 का  कोई  दूसरा  वेकल्पिक  साधन  भी  नहीं  इससे  समाज  में  तनाव  बढ़ता  इन
 आधिक  कारणों  से  कानून  और  व्यवस्था  तथा  पुनर्वास  संबंधी  ऐसी  समस्याएं  भी  उत्पन्न  हो  रही  हैं
 जो  समस्याएं  इन  क्षत्रों  के  प्रदूषित  होने  से  पूर्व  वहां  पर  नहीं  अतएवं  समस्वित  दृष्टिकोण
 अपनाया  जाना  चाहिए  तथा  कोई  व्यवस्थित  पहल  की  जानी  चाहिए  ताकि  जब  कभी  भी  ऐसा
 उच्योग  अथवा  कोई  दूसरा  उपक्रम  लगाया  तो  पुनर्वास  तथा  जीविका-निर्वाह  और  शुद्ध  पेय
 जल  का  वेकल्पिक  सांघन  देने  के  प्रश्त  पर  भी  विचार  किया  जाये  ।

 यदि  मैं  आपको  उदाहरण  दूं  कि  मेरे  जिले  तालचेर  में  विश्व  के  सबसे  बड़े  कोयले  पर
 क्राधारित  दो  उ्ेरक  संयंत्र  हैं  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  श्री  भोगेन्द्र  क्या  तथा  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही
 द्वारा  जिक्र  किया  गया  था  ।  हमारे  यहां  सबसे  बड़ा  कोयला  पर  आधारित  अल्युमिनियम  कारखाना

 जैलकोਂ  तथा  भारी  जल  संयंत्र  हमारे  यहां  पर  तालचेर  विद्युत  तापीय  स्टेशन  भी  जहां  तक

 शैलकोਂ  का  संबंध  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  यह  एक  आदर्श  उपक्रम  इसने  प्रदूषण  बिरोधी
 उपाय  भी  किये  परन्तु  दूसरी  इकादइयां  भी  हैं  तथा  करीब  दो  लाख  ०्यक्ति  जो  हन  क्षेत्रों  में

 नदियों  के  दोनों  किनारों  पर  रहते  उन्हें  शुद्ध  पेपजल  नहीं  मिल  सकता  ।  कुछ  समय  पू  हमारे

 एक  भूतपूर्व  केन्द्रीय  मंत्री  जी  ने एक  समन्वयन  बैठक  यह  ज्ञात  करने  के  लिए  बुलाई  थी  कि  ये

 क्रम  जो  ब्राह्मणी  नदी  को  प्रदूषित  कर  रहे  वे  कम  से  कम  इस  समन्वय  विकास  के  एक  अंश  के

 रूप  में  ही और  अधिक  नलकूपों  का  निर्माण  करते  में  अपना  योगदान  दें  ।  इस  समय  बहां  पर  300
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 व्यक्तियों  क ेलिए  एक  नलकप  है  |  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  150  व्यक्ितयों  के लिए  एक

 कूप  की  व्यवस्था  की  जाए  ताकि  सदियों  से  बसे  इन  गांवों  तथा  इन  व्यक्तियों  के  लिए  पेयजल  का

 एक  वेकल्पिक  साधन  सुनिश्चित  हो  सके  ।  परन्तु  अभी  तक  यह्‌  क्रियान्वित  नहीं  हो  सका  है  ।

 यही  प्रश्न  उन  मछुआरों  के  लिए  जीविका-निर्वाह  का  कोई  वैकल्पिक  साधन  ढूंढ़ने  का  भी

 है  जो  काफी  बड़ो  संझया  में  कई  सदियों  से  यहां  पर  रह  रहे  ये  यहीं  ब्यवसाय  कर  रहे

 उन्होंने  कोई  दूसरा  धन्धा  शुरू  नहीं  किया  मेरे  विचार  से  ऐसा  कोई  भी  संगठन  नहीं  है  जो  उन्हें
 कोई  प्रशिक्षण  देने  अथवा  उन्हें  पुनर्वास  सुविधा  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  विचार  कर  रहा
 कुछ  अधिकारी  विशेष  को  दण्डित  करने  और  यहां  तक  कि  कायवाही  करने  के  लिए  अधिकार  देना

 बहुत  अच्छा  किन्तु  यदि  हम  इसका  मानव  पक्ष  भूल  जाएं  यह  इसी  प्रकार  होगा  जैसे  एक
 विदेशी  सरकार  हमारे  देशवासियों  को  अपने  लाभ  के  लिए  कर  रही  थी  जो  उस  विदेशी  सरकार  को
 मिल  रहा  अब  हमारे  पास  एक  अपनी  सरकार  है  जिसे  रोजगार  अथवा  जीवन-यापन  का
 ल्पिक  स्रोत  उपलब्ध  कराने  के  उत्तरदायित्व  के  बिना  व्यवस्था  करने  अथवा  अधिकार  प्राप्त  करने
 को  आवश्यकता  नहीं  अगर  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  से  सम्बन्ध  रखने  बाले
 लोग  प्रभावित  होते  तो  केन्द्र  अपने  संबंधानिक  करोंब्य  से  बच  नहीं  सकता  है  ।

 आपके  माध्यम  मैं  सरकार  का  ध्यान  एक  अन्य  मुद्दे  को  ओर  भी  दिलाना  चाहता  हूं  ।
 यह  नदी  जल-व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  हमने  गंगा  कार्य  योजना  आरम्भ  की  थी  जो  एक
 नीय  परियोजना  दुर्भाग्य  इसे  बीच  में  हौ  छोड़  दिया  गया  ।

 ब्रह्मपुत्र  इत्यादि  नदियों  के  नदी  जल  व्यवस्था  पर  विचार  करना  है  तथा  उनके  लिए
 योजनाएं  तैयार  करनी  नये  उपक्रमों  द्वारा  एक  एकीकृत  उपाय  ट॒पनाना  है  जिसके

 द्वारा  अवशिष्ट  पदार्थों  का  विसर्जन  किया  जा  सके  ।  पूरे  मुहे  को  जांच  की  जानी  केवल
 तभी  उन  लोगों  के  कष्टों  जो  पिछले  एक  दशक  अथवा  डेढ़  दशक  से  कष्ट  सह  रहे  कम  किया
 जा  सकेगा  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  कुछ  जानकारी  पाकर  अपनी  बात  समाप्त  करना  चाहता  हूं
 कि  जहां  तक  घरेलू  सामान  के  उपभोक्ताओं  का  प्रश्न  क्‍या  वे  हमें  यह  सूचना  देना  चाहेंगे  कि  इस

 कानून  से  घरेलू  सामान  के  उपभोक्ताओं  पर  क्या  प्रभाव  और  चूंकि  यह  कानून  14  वर्षों  के
 अन्तराल  के  बाद  आ  रहा  मुझे  उम्मीद  है  कि  5  या  10  वर्षों  के  पश्चात्‌  आप  इसका

 क्षण  करना  चाहेंगे  और  फिर  यह  लगातार  रहने  वाली  एक  प्रक्रिया  बन  जायेगी  क्योंकि  मैं  नहीं
 सोचता  कि  आज  यह  कानून  समाप्त  हो  जायेगा  क्योंकि  10  वर्ष  के  पश्चात्‌  शायद  अगला
 कारौ  यह  कहेगा  कि  पिछला  कानून  1991  में  पारित  किया  गया  उत्पादन  की  लागत  बढ़  गई

 भौद्योगिक  उपक्तमों  की  गतिविधियों  का  दायरा  बढ़  गया  प्रदूषण  नियन्त्रण  बो्डों  पर  '

 भार  भी  बहुत  बढ़  गया  इन्हें  आथिक  रूप  से  सक्षम  बनाने  क ेलिए  और  उपकर  लगाया

 जाता  और  यदि  ऐसा  है  हमें  अपने  लोगों  को  अभी  पीने  पेय  जल

 लब्ध  कराना  बाकी  है  और  जनसंख्या  के  केवल  एक  खंड  विशेष  को  ही  यह  उपलब्ध  कराया  जा

 रहा  है  क्योंकि  हम  इसे  पूर्ण  जनसंदया  को  उपलब्ध  नहीं  करा  पाए  जो  केन्द्रीय  सरकार  को  एक
 वचनबद्ध  नीति  वास्तविक  अरथों  में  इसका  कया  प्रभाव  क्योंकि  इस  कानून  से
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 बीय  कष्टों  का  पता  नहीं  लगाया  जा  और  जब  में  मुख्य  पर्यावरण  संरक्षण  अधिनियम

 प्रस्तुत  किया  मया  हममें  से  कुछ  को  यह  शंका  थी  कि  पर्यावरण  के  प्रभाव  के  विश्लेषण  का  कार्य
 वन  अधिकारियों  को  सौंपा  गया  था  जिनके  पास  अधिकार  तो  था  किन्तु  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों

 के  प्रति  कोई  उत्तरदायित्व  नहीं  13  संशोधन  हुए  थे  जो  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्यों  तथा  बिपक्ष
 के  कुछ  माननीय  मित्रों  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  बंगाल  तथा  उड़ीसा  के  जो  सबसे
 भ्रधिक  प्रभावकारों  तथा  तत्कालीन  माननीय  मन्त्री  जी  हमें  कोई  संतोषजनक  जवाब  नहीं  दे
 सके  क्‍योंकि  इन  छह  वन  अधिकारियों  के  पिवाय  कोई  पर्यावरणविद  एवं  संरक्षणविद  नहीं  और
 उस  समिति  में  आम  जनता  का  भी  कोई  प्रतिनिधित्र  नहीं  इस  बात  का  निर्णय  कि  क्‍या
 किसी  बांध  अथवा  उद्योग  की  स्थापना  करनी  उच्च  शक्ति  वाली  तारें  लगाई  जानी  चाहिए
 अथवा  मात्र  वन  अधिकारियों  का  काम  और  इस  संदे  उड़ोसा  जैसे  राज्य  से
 संबंध  रखते  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  से  पूर्व  विभिन्‍न  मूल  राज्यों  सें  बिभिन्‍्न  नियम  थे  और  लोगों  के
 पास  बहुत  भ्रधिकार  वे  बहुत  ह्वी  कम  उपकर  दिया  करते  थे  ।  बन  उत्पाद  के  लिए  वे  मात्र
 25  पैसे  का  ही  भुगतान  किया  करते  छोटे  कम  उत्पादों  के  लिए  वे  चार  आनों  का  भुगतान
 किया  करते  थे  और  आज  पर्यावरण  संरक्षण  जिसे  संसद  में  पारित  किया  गया  के

 कारण  राज्य  सरकारें  इस  तथ्य  का  लाभ  उठा  रही  हैं  कि  केन्द्र  ने  रोक  दिया  है  और  हम  कृषकों  के

 लिए  छोटे  वन  उत्पादों  की  अनुमति  नहीं  हप  वन  उत्पाद  का  प्रयोग  छतों  अथवा  इमारतों  की

 मरम्मत  के  लिए  या  लोगों  द्वारा  इसका  लकड़ी  के  रूप  में  जेसा  वे  1989  तक  के  अन्त  तक

 कर  रहे  करने  की  अनुमति  नहीं  देंगे  ।  इससे  उन  लोगों  के  लिए  समस्या  पंदा  हो  गई  है  जो  वन

 क्षेत्रों  क ेआसपास  रह  रहे  हैं  अथवा  जिन्हें  पिछले  सैकड़ों  वर्षों  से  ये  अधिकार  प्राप्त  रहे  तभी

 क्रचानक  उन्हें  लकड़ी  के  गोदाम  से  खरोदना  पड़ा  जो  कम  से  कम  10  से  20  गुणा  महंगी

 कुछ  बेकल्पिक  साधनों  के  बारे  में  सोचा  जाना  चाहिए  और  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  इस
 पर  विचार  क्‍योंकि  यह  मंत्रालय  बहुत  परिवर्तंनशील  रहा  मैं  पर्यावरण  मंत्रालय  को
 स्थिति-विज्ञान  संबंधी  कार्य  बलों  को  स्थापना  श्रेय  देता  वो  विश्व  के  पहले  कार्य  बलों  थें  से

 एक  है  जहां  किसो  क्षेत्र  विशेष  के  भूतपूर्व  सैनिकों  द्वारा  पर्यावरण  के  स्तर  को  बढ़ाया  जा  रहा
 इसमें  बहुत  अच्छा  काम  किया  है  जिस  कारण  जमंन  तथा  स्वीडिश  लोग  इन
 विज्ञान  संबंधी  कार्य  बलों  के  बारे  में  सीखने  के  लिए  भारत  आ  रहे  गंगा  कार्य  योजना  का  भी

 समान  प्रश्न  मुझे  उम्मीद  है  कि  पर्यावरण  मंत्रालय  उन  लोगों  के  लिए  भी  कुछ  परिवतंन

 लाना  चाहेंगे  जिनके  पास  वनों  तथा  जल  जो  हमारे  देश  में  अधिसंख्य  हैं  तथा  जिनसे
 लोगों  को  वंचित  किया  गया  संबंधी  अधिकार

 इसी  के  मैं  इस  सशोधन  का  समर्थन  करता  हूं  तथा  इन  समस्याओं  को
 सामने  लाना  चाहता

 —
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 भी  राजेख  कुमार  शर्मा  :  माननौय  उपाध्यक्ष  मंत्री  महौदय  ने  जौ
 संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  किया  उस  पर  मैं  अपने  विचार  ब्यक्त  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।
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 निवारण  तथा  उपकर  1991
 विधेयक

 उपाध्यक्ष  अप्ज  हमारे  देश  में  प्रदूषण  की  रामस्या  ने  इतना  गंभीर  रूप  ले  लियम  है
 ट

 ओर  हमें  मुख्यतः  इसी  बात  पर  विचार  करना  इस  बारे  मे  हमारे  देश  में  दृरदश्शिता  से

 कार्य  नहीं  लिया  गया  ।  यदि  इस  समस्या  का  समाधान  आज  से  30-40  वर्ष  पूब॑ं  सोचा  जाता  तो
 निश्चित  रूप  से  देश  को  इतने  गंभीर  परिणाम  नहों  देखने  पड़ते  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  शुक्रवार  को  अपनी  बात  जारी  रख  सकते  है  ।

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ग्याथ  और  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्रों  रंग्राजन  :  उपाध्यक्ष  माठ्नीय  मंत्री  महोदय  सोमवार  को
 इस  विधेयक  का  उत्तर  देना  चाहते  मेरा  सुझाव  है  कि  हम  पंजाब  के  प्रंबध्च  में  अनुदान
 की  मांगें  श॒ुक्रव  को  लें  तथा  इस  विश्लेषक  विशेष  को  सोमवार  रो  लें  ।

 उपाध्यक्षਂ  सझ्ेद्थ  :  क्या  सभा  को  यहो  इच्छा  है  ?

 अनेक  सामनोंप  सदस्य  :  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  पिधेयक  को  सोमवार  को  लिया  जायेगा  ।

 सभा  22  1991  को  !|  म०  पृ०  बजे  पुनः  समवेत  होने  के  लिए
 स्थगित  होतो  है  ।

 6.02  भ०प०

 सत्पच्यात लोक  सभा  22  1991/1  1913  के छ

 र्यारह  बच्चे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 सकू
 5  ।

 ५५५५  तन  4  उस्‍  neers ४५...
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